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समपंण 
आपको 


जिससे अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है 


आक्कथन 
पिछले पांच सो वर्षों में नगरीय-वातावरण की बृद्धि हुई है: यह विश्वव्यापी 
'हो उठा है। फिर भी ५००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में विश्व की 
केवल ३०% जनसंख्या रहती है। अब भी लगभग ७६५४८ जनता तथा 
७४ भूमि क्ृषि-प्रधान देशो में हैं। क्ृषि-प्रधानता ओर ग्रामीण-वातावरण 
का अटूट संबंध है । फिर भी ग्रामीण ज्षेत्रों में पंचमांश या चतुर्थांश जनता का 
संबंध अकृषिकर कार्या से है। अस्तु, कृषि और ग्राम के विकास की समस्याश्रों 
पर विचार करना उचित तथा वांछुनीय है। इस संबंध में प्रस्तुत पुस्तक में जो 
विचार प्रकट किए गए हैं उनमें हमारा ध्येय विश्वविद्यालयों के लिए हिंदी मे 
अर्थशास्त्र संबंधी तकपूर्णा विश्लेषणात्मक सत्‌-साहित्य निर्माण करना ही है। 
यथासंभव उल्लेखनीय, नवीनतम और सांख्यिकिक-विश्लेषणु-युक्त तथ्य तथा 
आंकड़े देने की चेष्य की गई है | मुख्य पाठ पढ़ते समय सामान्य पाठक का 
भी मन ऊच न उठ, इसलिए, आंकड़ों ओर प्रादेशिक विभिन्नताओं को पदांशों 
के रूप में अधिक दिया गया है | 
पुस्तक में दिए विचारों की पृष्ठ भूमि में जो दीवंकालीन ओर सामाजिक 
धारएं दृष्यिगोचर होती हैं उन्हें यहां एक बार पुनः स्पष्ट कर देना अनुचित 
न होगा । क्‍ 
संस्कृति और सम्यता-विकास से ऊपर स्थित हैं: उनका महत्व अधिक 
है। पुरानी संस्कृति और सम्यता वाले देश ( यथा, भारत ) में भूमि का 
प्राकषक ( ॥77/678776 ) प्रयोग पाया जाता है। इसके विपरीत नई सम्यता 
ओर विकास ज्षेत्रों (यथा, अमरीका तथा रूस ) में, जहां बड़े बड़े उवर भू- 
भाग खाली पढ़े' थे; उन भू-मागों का तेजी से उपयोग करके तीत्र प्रगति की 
गई है। ऐसी प्रगति के दीघरजीवी होने का दावा नहीं किया जा सकता है। 
भले हीं हमारे यहां किसी समय सम्यता और विज्ञान उच्च उन्नत 
अवस्था में रहे हों, पिछले पांच सो वर्षों में पश्चिमी देशों--विशेषतः शीतोष्ण 


(नकल. कनमस फकनकनलाथ 3 फमनन्‍मात 


* इस संबंध में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कॉफ्रेस, १६०१, में 


पढ़ा श्री किंसले ढेविस तथा उनके साथी का “विश्व में नगरों के विकास की 
प्रगति” शीर्षक ल्षेख | 


( २ ) 


कटिबंध वाले देशों में विशान और उद्योगों की उन्नति हुई। वहां वालों ने 
ऊष्णु-कटिबंध वाले देशों से प्राकृतिक साधन ( कच्चा माल ) प्राप्त किया 
ग्रोर उद्योगों तथा नगरों की स्थापना की। विकास के इस स्थानीयकरण 
में जल-यातायात, घम तथा साम्राज्यवादों शक्तियों ने भी योग दिया। भारत 
जैसे पूर्वी देश में हिन्दू राज्य काल के अंतिम चरण में ही आरंभ होने व 
तथा सेमवतः मुस्लिम काल में विकसित धामिक ओध विश्वासों, सामाजिक 
परम्पराओं ओर रूढ़ियों ने एक ओर देशावन में बाधा डाली ओर दूसरो ओर 
जीविका के एक साधन से दूसरे साधन में जाने की श्रम की गतिशीलता का 
अवरुद्ध रखा |* ब्रियिश शासन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिगिश अ्र्थ- 
व्यवस्था की पूरक बनी रही। अनिवाय कारणों वश” जो औद्योगिक 
या कृषि विषयक विकास हुआ भी उसका सुनसंचालन करने के लिए, हमने 
इंग्लैंड के अनुभवों ओर कार्य-प्रणाली का अनुसरण * किया | 

खतंत्रता प्राप्ति तथा तत्पश्चात्‌ अंतर्राष्ट्रीय ज्षेत्र में स्वतंत्रता, निष्पक्षता 
और सत्यता के लिए, कुछ ख्याति प्राप्त करके हम यह सोच सकते हैं कि दीध- 
कालीन स्थायी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिये हम कहाँ तक पश्चिमी 
प्रणालियों ओर जीवन-मान को अपनाए । निस्संदेह पश्चिमी आर्थिक तथा / 
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विदेश जाने बाला भारतीय जाति-च्युत होता था ओर घोबी, चसार 
कुम्हार, पासी; खटिक आदि अपने जातिगत पेशों को छोड़ नहीं सकते थे । 

रे ऐसा न होता तो पश्चिमी विज्ञान के सपर्क में आकर संभवतः हमारी 
अरथ॑-ध्यवस्था भी जापानी ओद्योगिक अर्थ-ब्यचस्था की भांति उन्नति करती । 

४ बरटिश छवित में भारत में ही उद्योगों ( यथा, जूद ) को स्थापित करना: 
आवश्यक तो हो डठा परन्तु उस हेतु आवश्यक ब्रिटिश पुजी की पर्याप्त पूर्ति 
प्राप्त नहीं थी । इसके अतिरिक्त भारतीय जागृति और स्वदेशी आंदोलन के 
के कारण भारतीय अपने साहस ओर पूज़ी के बल पर उच्चोग स्थापित करने 
की सुविधाओं ( यथा, संरच्षण ) की सांग करने लगे। 

< डदाहरणार्थ, (!) कृषि के लिए पर्याप्त द्वव्य पूर्ति ओर कृषक को 
सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता रहते हुए भी रिजर्व बंक को पमुखतया 
बेंक-प्रणोत्ती का समन्वय कार्य दिया जाना | 


( ३ ) 


सामाजिक शक्तियों का प्रभाव कम नहीं है तथा मुद्रा-प्रणाली ( जो कतिपय नई 
आर्थिक समस्याओं का कारण है ) की महत्ता बढ़ती ही जाती है| तथापि 
यह कहा जा सकता है कि धर्म, जाति, समाज, पैतृक ग्रहस्थी ओर संयुक्त- 
परिवार-प्रथा के कारण अब भी गांवों में रूढ़िवादिता, ओधविश्वास, परंपरा ' 
की दासता और गरीबी स्थित हैं। इन कुप्रभावों को दूर करने के लिए नए. 
कानून बने हैँ जिनके अंतर्गत सब बरावर हैं ओर श्रम की पूण गतिशीलता है| : 
परंतु यह अब भी विचारणीय है कि दीघकालीन दृष्टि से क्‍या आत्म-निर्मरता 
ओर घचतुर्दिश-संतुलन ( ८०००270४/ 92/8706 ) के लिए संयुक्त-परिवार, 
वर्ण विभाजन, आदि प्रणालियां वांछुनीय हैं। क्‍या पाश्चात्य सभ्यता के 
कारण जीवन अधिक यंत्र-तदश, वातावरण कृत्रिम तथा सामाजिक व्यवहार 
“इस हाथ दे, उस हाथ ले” की उक्ति से प्ररित ह। चला है ! क्या वतंमान 
वैज्ञानिक जगत में स्वार्थ की प्रमुखता ओर परमार्थ का लोप निहित नहीं है ! 
कुछ भी हो, हमको एक बार अपने पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं ओर नियमों 
को कायापलठ करनी ही पड़ेगी | 


हम यह महसूस करने लगे हैं कि अपनी परिस्थितियों तथा भौगोलिक- 
शक्तियों के अनुरूप कृषि और उद्योगों का विकास संतुलित बनाया जाय | ग्र[म 
क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण, ग्राम-तंत्र, रिवाज-गत परिश्रसिक पर जोर दिया जा 
रहा है । नियोजित विक|स करते समय क्रमिक सफलता के लिए उद्यादन 
अणाली के दोधकालीन बांछुनीय - उपायों की अपेक्षा ग्रामीण और कृषक द्वारा 
उचित समझे जाने वाले उपायों ( [76६ 76०१5 ) को अपनाना अधिक 
उपयुक्त है । ग्रार्मों में अकृषिकर कार्यों के विकास के लिए कुटीर तथा छोटी 
मात्रा के उत्पादन उपयुक्त हैं ओर उन्हें प्रोत्वाहित करना चाहिए | इस संबंध 





$ अथा, () कृपक की रूढ़ि वादिता दूर करने के लिए उसके खेत में 
उसके ही हाथ नवीन बीज, कृषि-प्रणाली, खाद, सिंचाई आदि के स्तार्भों का 
: अदृ्शन आवश्यक है । सामुहिक विकास योजना तथा पग्रसार-सेवा कार्य इसी. 
दिशा के प्रयत्न हैं () कृषक द्वारा मांगी सिंचाई की सुविधा को पहले देना । 


५ हे 


में ज्षेत्रीय प्राकृतिक साधनों ओर जन-लक्षणो का अध्ययन आवश्यक है 
इससे भी अधिक यह आवश्यक है कि राजझोय तथा वयक्तिक उत्पादन 
संबंध विवाद और विषाद दर हो< ; एवं समाज सेव पदाधिकारी और प्राइवेट 
उत्पादक अपने जीवेन म॑ सादगी लाकर जनता को ऐसी दिशा में बढ़ने से 
रुक जहा वह बड़ा मात्रा के उत्पादन की या श्चिमी सम्यता के अनरू 
वस्तुओं का उपभोग अधिक करेगी 

| कीव तथा अन्य आमाणा। तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए दो उपाय प्रम ख 
हैं--() शिक्षा-प्रसार तथा (74) पंचायतों का हढ विकास | दो अन्य महत्व- 
पू्णु उपाय हैं () ग्राम में चिकित्सा का प्रबंध तथा (() याताबा त-सविद्य | 


ग्राम-पंचायतों द्वारा ग्रामीण सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति 
को संभालन का वांछुनीयता और आवश्यकता पर काफी समय से जोर दिया 
जा रहा है। स्वरायत्त शासन विभाग तथा कांग्र म् दोनों ही इस संचंध्र में एकमत 
हैँ। अ्रत: यह विचारणीय है कि पंचायतों का ज्ेत्र कितना बड़ा हो: उन 
शक्ति--अधिकार और कत्त व्य कितने विस्तृत हों; उनके आय के क्या साधन 
हों; क्या वे अनिवाय रूप में निःशुल्क श्रम की मांग करें; क्‍या उनके आर 
प्रादेशिक सरकार के बीच जिला बो् हों और किस रूप में; उनको ग्राम- 
विकास याजना में किस प्रकार सम्मिलित किया जाय; तथा कितने कर्माशन 
पर लगान वसूली का काय उनको दिया जाय, आदि । ग्राम-पंचायतों की सहृढता 





इस ओर राष्ट्रीय सांख्यिकिक पर्यवेत्तरा ( '९५४६०7४| 3477!2८ 
$फए८ए ); भू-पयवेत्षण ( ॥,9870 50/ए6ए ), भूमि संबंधी संगणना 
(2706 (678प9 ) के प्रयत्न डल्लेखनीय हैं | 


£ अच्छा हो यदि स्पष्ट रूप से वे क्षेत्र बांट दिए जाय॑ (() जिनमें 
राज्य द्वारा उत्पादन किया जाएगा, (4) जिनमें केवल कुटीर और छोटी माज्ना 
का उत्पादन होगा | शेष ज्षेत्र वेयक्तिक साहसियों के लिए अक्षुण्य छोड़ दिया 
जाय । इसमें यही आशंका रहेगी कि कहीं अवांडुनीय वस्तुओं के बढ़ी मात्रा के: 
डच्योग नन्थापित हो उठ | 


( + ) 


ओर छमता के कारण भविष्य में ग्रामंणु नेतत्व-ओर सहयोग-वृद्धि को आशा 
का जा सकेगी | 


ग्रामविकास को तत्र बनाने तथा ग्रामीण नेतृत्व क पृष्ठभूमि बनाने की 
दृष्टि से अमरीकी आधार पर फोर-एच क्लब ( #0प्/-त (प55 ) स्थापित 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है; उत्तर प्रदेश इस ओर अग्रसर है। ग्रामीण 
. शिक्षा में केन्द्रों को सामुदायिक जीवन-विकास के लिए शक्तिदायी बनाने की 
दृष्टि से ग्रामीण स्कूलों में खेती विषयक्र प्रयोग करने के लिए भूमि प्रदान को 
जा रही है| ह 

ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए. वर्तमान युग के आदविष्कारों 
तथा पश्चिमी देशों के ग्रार्मण काय क्रमों का उपयोग करने की चेष्णा की जा 
रही है| यह आशा का जाती है कि ग्राग्वार्स नवोनताओं से अधिक आकर्षित 
होंगे । ऐसा होना मी चाहिए | साथ हां साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
परिपायियों की नितांत उपेक्षा करना अ्रवांछुनीय होगा | लॉक-गीत, लोक-द्ृत्य, 
लोक-नाटक जोक कथा और लाकोत्सब का सी लाभ डठाना चाहिए.। यदि 
उनमें शने: शनै; विकास काय क्रम संबंधी बातो का समावेश किया जा सके 
तो ग्रामीणों का अधिक सहयोग मिल्लेगा | ह 

यह भी संतोषप्रद है कि, गिछले पांव-छः वर्षों में विकम्तित देशों द्वारा 
अविकप्तित देशों में पज्ी विनियोग की नीति चाहे जो भी रही हो, अब लोकतंत्र 
के हित में विना शत पू जी तथा यंत्रादि की सहायता देने की नीति कार्यान्वित 
की जा रही है | यत्रपि यह खेदजनक है कि संसार में दो प्रमुख राजनैतिक- 
शिविर हैं परंतु तय्स्थता व निरपेज्ष नीति पर चलने के कारण भारतीय विकास 





* संयुक्तराष्ट्सरंघीय मंडल ने भी अपनी रिपोर्ट ( जून, १६७५४ ) में 
यह मत प्रकठ किया है कि ग्राम पंचायतों की अपेक्षा आम विकास कार्ड सिल 
बिकास-काय में अधिक योग दे सकती हैं | कारण ? पंचायतों में प/र्टी बंदी 
होती है; अपेक्षाकृत अमीर लोग चुने जाते हैं जो ग्राम-विकास-कार्य में 
दिल्िचरपी कम रखते हैं तथा छोटे छेन्न के कारण पंचायत गाँव से पर्याप्त धन 
और टैक्‍स की डगाही नहीं कर सकती | 


( है ) 
का भविष्य सुंदर प्रतीत होता है ओर इस हेतु विदेशी विनियोग की आशा की 
जा सकती है। शअ्रस्तु | 
पुस्तक को वतमान रुप देने में मुझ: सर्व श्री त्रिबेनी राय एम० ए.० 
तथा लाल सुख्योदव प्रताप सिंह एम० ए०, बो० एस-सी० से जो सहायता 
मिली है उसके लिए में कृतज्ञ हूँ | 
प्रेस और प्रकाशक ने जिन समस्यात्रों का सामना करके भी चेय तथा 
सहनशीलता के साथ छुपाई व प्रकाशन किया है उसके लिए वे सराहनीय हैं | 
“भहेश चंद 
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पहला परिच्छेद 
कृषिगत आधर्थिक व्यवस्था का प्रकार 


आज भी भारतवष में यह समस्या है कि हम ओचद्योगीकरण चुनें या 
ऐसी कृषिगत आर्थिक-व्यवस्था जिसमें विद्युत-शक्ति-आधारित छोटे पैमाने के तथा 
घरेलू धन्चे एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इस समस्या के दो पहलू हैं- पहला 
अल्पकालीन, दूसरा दोधंकालीन | अल्पकाल में जनता के रहन-सहन के 
निम्नस्तर का--विशेषतया जीवन के लिए, अनिवाय वस्तुओं तथा भोजन के 
श्रप्राप्य होने का--ध्यान रखदा पढ़ता हे | हमारी वर्तमान समस्या रेडियो, 
कैमरा, सिनेमा, सुखप्रद फरनांचर, बंगला, पाश्चात्य ढंग की पोशाक की पूर्ति 
करना नहीं है | हमारी तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन दोनों वक्त भरपूर 
पुष्टिकारक मोजन, पर्याप्त कपड़ा तथा आश्रय के पूर्ति की समस्या है | 

यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे भावी आ्िक-व्यवस्था 
की रूपरेखा वाद्य साधनों तथा तत्वों से अधिक निर्धारित होगी। जो बड़े 
शक्तिशाली राष्ट्र ह वे मले ही कृपि-विषयक उन्नति का विशेष विरोध न्‌ करें, 
परन्तु इसकी कम सम्भावना नहीं है कि आने वाले दिनों में अन्य बढ़े हुए, उन्नत- 
शीह्य देशों के हित में पिछड़े हुए देशों को सीमित अंशात्मक ओऔद्योगीकरण से 
अधिक की सुविधा नहीं मिलेगी । घरेलू तथा छोटे पैमाने के उत्पादन के 
विकास के प्रति कम विरोध होगा। कृषि-विधयक नति निर्वारण में भी 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के कृषि विभाग ने युद्बोत्तर आयोजन सम्बन्धी कई अंतर-ब्यूरो और प्रादेशिक 
समितियों स्थापित की थीं। उनकी रिपोट में यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त 
होने के कुछ वर्षों' तक ही कृषि-बसतुओं का निर्यात करना सम्भव होंगा। 
रिपोट में यह स्पष्ट लिखा था कि ऐसी योजनाओं को बनाना पड़ेगा जिससे इन 
कृपि-पदार्थोी' का उत्पादन बटाया जा सके जिनमें विश्व-प्रतियोगिता के कारण 
अमरीकी किसान को वर्तमान जीवन-स्तर से कम पैसे मिलेंगे बशते अमरीकी 
सरकार आथिक सहायता नन्‍दे और न आयात-निर्यात नियंत्रण करे। भोजन 
तथा कृषि “सम्बन्धी विश्वराष्ट्र अधिवेशन ने भी इस ओर स्पष्ट संकेत किया है 


४ 


(. २ ) 


कि प्रत्येक देश में यथासंभव ग्रावश्यक भोजन तथा कृपि-पदार्थों का अधिक 
उत्पादन किया जाय, बशत यह' उत्पादन मितव्ययता के साथ किया जा सके । 
उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि युद्धकालीन परिस्थितियों में जिन देशों 
ने कृषि उत्ादन अधिक बढ़ा लिया है उन्हें दीबंकाल में शायद उसे घना 
पड़े । कृषि उत्पादन की इस पुनव्यवस्था के दो आधार हों--प्रथम, प्रत्येक देश 
की अपनी जनता के लिए, उत्तम भोजन; द्विताय, पौष्टिक-मोजन की अंतर्राष्ट्रीय 
मांग हो | पिछले चार-पांच वर्षी में ऐसा प्रतीत हुआ है कि पिछड़े हुए देशों 
में क्ृपि-उत्पादन के बृद्धि की दर पर्याप्त नहीं बढ़ी है। अधिक क्ृषरि-उत्पादन 
वाले विदेशों ने इस कठिनाई से पूरा-यूरा लाभ उठाने का चेष्टा को है | वे कम 
भोजन वाले देशों का शोषण करने से नहीं चूके हैं | यदि पिछले दो वर्षों को 
भूल जायें तो यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक-उन्नति पूर्ण देशों ने. 
पिछुड़े हुए देशों को ओद्योगीकरण के लिए, यंत्र, पू जी तथा कुशल विशेषज्ञ 
की सहायता करने में आनाकानो को है | चर 

विचाराधीन समस्या के दीघ्रकालीन पहलू के सम्बन्ध में केबल आर्थिक 
तथा यांत्रिक पहलुओं का ही ध्यान नहों बल्कि समाज शास्त्रीय, सांस्कृतिक 
तथा नेतिक पहलुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन समय में धर्म 
बहुत ही सहायक था। यह मानव के. आशिक व्यक्तित्व को ठीक तथा 
नियंत्रित करता था | यह डपमोग को नियमित करता था | यह आचार तथा 
दृष्टिकोण पर अंकुश रखता था | यह पड़ोसीपन की भावना की उत्पन्न करता 
था | यह अवकाश की समस्या का हल करता था | परन्तु आज धर्म का वह 
रूप जो कि साधारण मनुष्य की दृष्टि में हे इस प्रकार के प्रमावों तथा तत्त्वों 
से रहित है [ क्‍ 

आज हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को डींग हाँक सकते हैं; यत्रपि 
सत्यता यह नहीं है | मनुष्य का भीतर का अतिमानव ऐसे अनुपम ओर विचित्र 
वस्तुओं ओर तत्वों को पैदा कर चुका है जो कि हमारे पूवजों के कथना- 
नुसार केवल देवताओं को प्राप्य थे। परन्तु मानव के भीतर का राक्षस 
इन वस्तुओं को अपने पंजे में दवाएं है। उसका अधिकार इन वस्तुओं पर 
अवाघ रूप से वतमान है तथा निकट भविष्य में परिवर्तन की सम्भावना 


(६ |£॥ ) 


ऋम दीस पड़ती है। समाजशास्त्रो तथा वेजानिक, मनोवेज्ञानिक्त तथ। 
अध्यात्मबादी सब का यही राव है कि आवश्यकताओं का कम करना संतोष 
ओर सुख को ला सकता है| परन्तु व्यवहार में वे जो कि पाश्चात्य मान्यताओं 
के अनुसार शिक्षित हुए हैं तथा कुछ पाश्चात्य उन्नति तथा संस्कृति के 
तत्वों का स्वाद ले चुके हैं इसके विपरीत सोचते हैं। उनका विश्वाल है कि 
आधुनिक आरामप्रद सुविधाओं तथा साथनों का आयोजन अवश्य किया जाना 
आहिए तथा प्रत्येक का ये साधन मिलने चाहिए | 

जो यह समझते हैं कि विज्ञत की उन्नति अविक विनाशोन्‍्मुख हे; 
बीमारियों को बढ़ा कर कई गुना ऋर रहो है आर अधिक वास्तविक 
आमदनी के लिए. क्रवशक्ति की मग का बढ़ाती है उन लागों के लिए 
आधारभूत समस्‍यायें ये हैं; क्या इसकी सम्मावना है कि मनुष्य समुदाय में रहने 
के लिए, उचित वेबक्तिक योग्यताओं का विकसित कर सकता है ? क्‍या सनुप्य 
एक व्यक्ति की हेसियत से इस तरह रहकर इस संसार में एक अच्छे जीवन की 
' कल्पना ओर आयाजन कर सकता है तथा अन्य लोगों के साथ एक न्यायपूर्ण 
( घामिक ) संबंध स्थापित कर सकता है? क्या यह व्यावहारिक है कि हम 
अपनी वैज्ञानिक उन्नति के लाभों का सत्र लोगों में अधिक अवकाश के रूप में 
समान वितरण कर सके? क्‍या अत्यधिक अवकाश का या तो दुरुपयोग या 
अनुपयोग नहीं किया जायगा ! क्‍या बड़े पैमाने पर किए गए केल्द्वीभूत 
ओद्योगीकरण से बनी बस्तियों की सम्भावना नहीं है? वाह्य नियंत्रण पर 
आधारित आयोजनों में नियम तथा दंग दूसरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 
पू जीपति, इन्ज नियर, कुशल विशेषज्ञ, मजदूर, सरकारी अफसर इन नियमों 
ओर तरौकों से बंधकर काम करते हैँ। उनका सुख्य काय उत्पादन तथा 
वितरणु को उचित व्यवस्था तथा नियंत्रण करना होता है। प्रश्न यह उठता 
है कि वाह्म नियंत्रण रहते हुए वें कब तक पूरे जोश और लगन के साथ 
सहयोग-पूण काय करेंगे | इर यह हे कि वे उन बातों को छोड़कर सामाजिक, 
आशिक अथवा राजनैतिक शक्ति-संचित करने के लालच में पड़ जायेंगे | 

कुछ लोगों की दृष्टि में उपयुक्त प्रश्न असंगत हा। सकते हैं। उनके अनु- 
सार बड़े फैमाने पर ओद्योगीकरण, आयोजन तथा राजकोय काय द्वारा प्रत्येक 


( ४ 


वस्तु का आवश्यक तथा ठौक प्रबंध हा सकता है। परंतु वे इस मत से 
सहमत हैं कि कुछ काल--उनके अनुसार संक्रान्तिकाल--के लिए गाँवों में 
छोटे पैमाने के ओर घरेलू धंधों को विकसित करने की आवश्यकता है परन्तु 
इन्हें बढ़े पेमाने के व्यवसायों की प्रतियोगिता में नहीं आना चाहिए | 

व्यक्तिगत रूप से गाँधा-स्कूल ((5४747/89 3८700!) के आदर्शों 


में मेरी आस्था है। परन्तु अन्य देशों की ओद्योगीकरण के पक्ष में नीति 


प्रद्शन, हथियार की आवश्यकता, एक अधिक संतुलित तथा सुरक्षित आर्थिक 
ढाँच के लिए. कृषि तथा व्यवसाय को सम्बद्ध करने की बांच्छुनीयता एवं 
तथाकथित अधिक से अधिक समय तथा अ्रम का बचाने की आवश्यकता के 
कारण आगामी कई साल तक अधिक आंद्रोगीकरण को ही बढ़ावा देना पड़ेगा | 
रोजगार और काम तथा उत्पादन के अधिकतम वितरण के लिए बड़ी मात्रा 
के उद्योगों का उचित विक्रास करना पड़ेगा | इसमें समय लगेगा | इस बीच में 
तब तक छोटे पैमाने के व्यवसाय तथा घरेलू काम-धन्धों को विजली की शक्ति 
का प्रयोग कर पूण विकास का अबसर देना पड़ेगा। छोटी मात्रा के ये 
व्यवसाय पूत्ति तथा विक्रय के साथनों के समीप होंगे, वकारी तथा अपूर 
बेकारो के कारण श्रम पर कम व्यय होगा, जल-विद्युत-शक्ति का मितव्ययता 
के साथ प्रयोग होगा तथा सोन्दर्यात्मक, सफाई तथा धार्मिक आधारों पर 
उनके उत्पादनों की निरन्तर अधिक माँग होगी--इसलिए इन व्यवसायों के 
सफल व्यवस्थापन को सम्भावना है | जिस हद तक यह माँग होंगी ये व्यवसाय 
उतना जीवित रहेंगे | मरा यह सुकाव है कि महीन कपड़ा बनाने, रंगों के 
आनुपातिक विभिन्न मिश्रण करने, धातुओं तथा मूल्यवान पत्थरों पर काम करने 
तथा हर प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि प्रारम्भिक 
काल से ही हम इस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 

वादविवाद को अधिक न बढ़ा कर कृषि-विषयक अवस्था में उन्नति लाने 
के लिए देश की प्रब्ृत्ति तथा अल्पकालीन अवधि से इस तरह पूरा लाभ उठाया 
जाय कि ग्रामीण जनता यथेष्ठ पुष्टिपि्रद भोजन, कपड़ा तथा आश्रय के 


का 


( ५ ) 


है उन्हें मोटे तोर से भारत में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए सब 
प्रकार की ऐसी सुविधाओं के प्रयोग की आवश्यकता है कि (१) ऐसे मजदूर 
जो कृषि से सम्बद्ध नहीं थे युद्ध के बाद खेतों के. बाहर ही रोजगारी करें; 
(२) जो लोग खेत छोड़ना चाहें उन्हें शहरों में काम दिया जाब; (३) व्यवसाय 
का विकेन्द्रीकरण किया जाय तथा चिन्‍्हें खेती के बाहर कान चाहिए उन्‍हें 
काम दिया जाय; (४) शिक्षित उम्मेंदवारों को खेती की पूरी सुविधाएं दी 
जाये तथा दिलचस्पी लेने वाले लोगों का आवश्यक शिक्षा तथा सुविधाएं 
प्रदान की जायेँ तथा (४) वबेकारी दर करने के लिए आवश्यक श्रामीणा क्षेत्रों 
में रोज़गार या राजकीय काम की योजनायें बनायी जाय | यह अच्छा होगा कि 
खेती के बाहर का रोजगार का प्रश्न जो नम्बर (१) में है वह सरकारी काम, 
ग्रामीण विकेन्द्रित उद्योग तथा शहर के काम के रूप में रहे । 
साथ ही साथ गाँवों में सामुदायिक जीवन का निर्माण भी करना होगा । 
हमारी ग्राम पंचायतों का आविष्कार बिना गहरे सोच विचार या दूरदर्शिता के 
बिना नहीं किया गया था | प्रजातंत्रात्मक प्रणाली तथा आवश्यक भोज्य-पदार्थी 
ओर दस्तकार विशेपज्ञों--लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, घावी आदि--के विपय 
में आत्म-निभरता उचित जान पड़ती है। जितना हां अधिक नकद के बन्धन 
के स्थान पर सेवाओं और कामों का प्रतिष्ठापन हागा--चाद वे काम मुफ्त 
में किए जायें या यजमानी प्रणाली पर अनिवार्य श्रम के रूप में किए जाये 
जिसके अन्तगत मज़दर पूरा फसल में एक हिस्सा पाता है--उतना ही अच्छा 
होगा | रूस में भी ग्रामाण क्षेत्रों में विशेषज्ञ दस्तकारों को पैदा करने का सतत 
प्रवल्न किया जा रहा है| वहाँ धुलाई, वाल बनाने, मनोरंजन थियेटर आदि 
की सामुदायिक-व्यवस्या के लिए विशेष प्रयत्न हो रहा है। आश्चय नहीं याँदि 
कुछ समग्र में रूसी गाँवा का निर्माण हमारे प्राचंन आदशों पर हो जाय । 
परन्तु जैसी हमारी स्थिति है, पुनर्वासन काय को पूरा करने के लिए 
निम्न साधनों का प्रयोग करना हागा : (१) राजकीय प्रयत्त (दबाव या बलपूवक 
अधिकार), (२) सहकारिता की प्रणाली, (३) शिक्षित लोगों में से नेताओं का 
आयोजन तथा (४) स्वयं ग्रामीण लोगों में आंतरिक अच्छे विचार | संसवतः 
सभी सधनों को मिलाकर काम करना पड़ेगा | सफाई, पोषण, स्वास्थ्य तथा 


(६ ६ ) 

मितव्यय के दृष्टिकोण से सुधार, सीमा-निर्धारण तथा आन्दोलन करने पड़ेंगे । 
इस तरह आग चक्कियों पर देहाती क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है 

क्योकि इनसे पिसा हुआ आठ पौष्टिक तत्वों से विहीन हो जाता है' | ओर 

कानून द्वारा चावल पर पालिश को नियंत्रित किया जा सकता है*। इसी 
तरह सरकार कुछ खर्चीले रिवाजों और चलनों पर रोक लगा सकती है जैसा 
कि बरोदा प्रदेश में यह संतोषजनक परिणाम के साथ किया जा चुका हैरे | 


* वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह कहा जाता है कि हाथ की चक्की 
से पिसे गेहूँ के आटे के रासायनिक तत्वों की तुलना में मशीन से पिसे हुए 
आटे में गेहूँ के भंसी या छिलके का ही केवल नुकसान होता है। परन्तु 
व्यक्तिगत अनुभव से यह कहा जाता है कि अन्य अकार की च्तियाँ भी हैं। 
जब कभी सी मशीन से पिसे चने के आटे की पकीड़ियाँ बनाई जाती हैंतों 
उनका आन्तरिक भाग पूर्ण रूप से पके बिना स्वादहीन कड़ा रह जाता है | हाथ 
की चक्की से पिसे चने के आटे में आन्तरिक भाग खोखला हो जाता है तथा 
कच्चेपन का स्वाद नहीं रहता | इससे यह ज्ञात होता है कि केबल रासायनिक 
विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है | मशीन के आटे के संबंध में यह पता लगाना 
चाहिए कि वह कहाँ तक पचता है. तथा कहाँ तक शरीर में लगता हैं | इसका 
भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हाथ की चक्तियाँ विशेषकर औरतों के. 
लिए अच्छे व्यायाम का भी अचसर देती हैं | यदि हाथ की चक्कियों का स्थानः 
मिल चक्कियाँ ले लें तो व्यायाम की समस्या विशेषकर विवाहित ख्रियों के लिए 
पैदा हो जाती है | 

+ चाबल की मिलों पर ट्रावनकोर में प्रतिबंध लगा दिया गया है | 

यह सम्भव है कि चावल के पालिश को इस तरह नियंत्रित किया जाय 
कि चावल की पोष्टिक परत नष्ट न हो जाय | इस दिशा में जनता को इतना 
शिक्षित होना पड़ेगा कि वे पाल्निश किए चावलों की माँग कम कर दें | यदि 
पालिश किये चावल का उत्पादन कम कर दिया जाय तो यह परिवरततन शीघ्रगामीः 
हो सकता है । 

३ इस तरह यदि एक सदस्य जातिगत प्रथा के अनुसार जातिभोज नहीं देता. 
है तो उसको जाति-बहिष्कृत नहीं किया जा सकता ((886 7'ए<2/07 ४४८४) | 


दूतरा परिच्द्ेद 
भारत में सिंचाई 

आज भ!रत में सिंचाई की सुविधाओं को सुचार रूप से बढ़ाने के लिए 
किस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए ? आज' शब्द का मतलब या तो अल्प- 
कालीन अवधि से हा सकता है जब कि साधनों की न्यूनता हो या दोब कालीन 
अवधि से | दीवकालीन अवधि के पहलुओं के विप्रय में बाद-विवाद करने का 
प्रयत्न करना चाहिए. तथा इसका विचार करना चाहिए. कि अल्पकालीन 
अवधि में किस प्रकार के उपाय समस्याओं के लिए प्रयोगाह हो सकते हैं। . 

सिंचाई के साधनों का प्रबंध दो रूप में हा सकता है । या तो अधिक 
मात्रा में पानी का संचय किया जाए. या खेतों में सिंचाई करते समय 
सिंचाई के पानी की क्षति कम कर दा जाय | जहाँ तक पहले का सम्बन्ध है 
हम दो प्रकार के काय कर सकते हैं। प्रथम, नहरें, कुएं तथा तालाब बनवा 
सकते हैं या द्विताय, निम्नलिखित जन्नखोतों से पानी संचय करने ओर 
निकालने को उत्तम विधियाँ स्थापित कर सकते हैं : 

(१। नदियों, धाराश्रों तया तालाओं के पानी को जो अब तक अप्रयोगाह 
हो ओर (२) कुएँ या तालाब जिनका प्रयोग पूर्ण रू से न होता रहा हो। 
सिंचाई नीति 

नहरों से संबंधित उन्नति बहुत ही धीमी हुई है। देश विभाजन के पहले 
यह हिसाब लगाया गया था कि खेतां किए. गए ज्षेत्रों के ४० ४ की ( लग- 
भग १००० लाख एकड़ ) सिंचाई की आवश्यकता होती है। सन्‌ १६४६-४० 
में खेती-वाले ज्षेत्रां का केवल ७'८ % की सिंचाई हुई थी। जमोन का २१ £ 
( लगमग ६४० लाख एकड़ ) भाग अब तक सिंचाई की आवश्यकता रखता 
है | सरकार का इस तरह ( सन्‌ श्दूछ८ण-७६ के ) १०० लाख एकड़ सिंचित 
भूमि से बढ़ाकर (सन्‌ १६ ३८-१६ तक) १२०४ लाख एकड़ भूमि सिंचित करने 
में ६० साल लगाना पड़ा | इस गति से सारी समस्या को हल करने में तो 





सदियों लग जायेंगी।* इसके अतिरिक्त कुछ प्रान्त (यथा, मद्रास, बम्बई तथा 
*प्रगति की वततमान गति इससे चौगुनी है । 


( ८?) 


मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेश के कुछ भाग) इसलिए, उपेक्षित नहीं रहे हैं कि 
उनको सिंचाई के सुविधाओं की आवश्यकता न थी* बल्कि नौति इस प्रकार 
की योजनाओं पर केन्द्रीभूत थी जिनसे सरकार को आ्थिक लाभ हो। 





अल नानिनन क्‍लनिनि न ननन न “-रनतनननननाशीन अनन्त मकली पिला कनननमक्‍फन« 


* निम्नांकित तालिका-पठ साधारण वापिक वर्षा तथा विभिन्न श्रास्तों के 


सिचित खेती के चेत्रों का प्रतिशत श्रस्तुत करता है ;--- 





वर्षा (इंचों में ) । प्रान्त में खेतिहर 
प्रान्त सिखित क्षेत्रों का 
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(६ ६ ) 
अब नीति अधिक कृषि ( विशेषतः अन्न ) उत्पादन तथा अनाबृष्टि से सुरक्षा 
सुविधा प्रधान करने की है | 
सिंचाई की आवश्यकता 
हमें यह अवश्य ज्ञात करना चाहिए कि किन ज्षेत्रों में सिंचाई की आव- 
श्यकता है। हम इस दिशा में विभिन्न प्रान्तों की गणना से अवगत नहीं 
हैं.। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब को लेकर तथा सिन्ध ओर सीमांत 
( उ० ५० ) प्रदेश का छोड़कर, सरकारी सन्‌ १६४२-४३ के सिंचाई के 
काम से हमने विभिन्न सिंचित उपज के ज्षेत्रों की जो गणना की है * उससे 
यह ज्ञात होता है कि (१) अभोज्य फसलों के अतिरिक्त मोज्य फसलों को 
(२) अन्य भोज्य फसलों के अतिरिक्त चावल, गेहूँ तथा गन्ना को अधिक 
सिंचाई को सुविधाएं, प्रदान की गई थीं । 
बहलते पानी की उपयोग सीमा आ चुकी 
कुछ भी हो. देश विभाजन के पूव यह इंगित किया गया था कि 
हवेली नहर (+2ए०॥ (७72), थाल नहर (7"98] (७7%!) तथा लोअर 





"कल न नानक कल- 


निम्नांकित ६ उपभाग ऐसे हैं जहाँ कम मोसमी वर्षा होती है ( कृषि 
विभाग, भारत सरकार द्वारा तेयार उपज केैल्लेन्डर का घृष्ठ & ) ;-- 
गुजरात, कोनकण, परिचमी मध्य अपुश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माचे- 
मई और अवदटूबर-दिखंबर तक कम वर्स होती है तथा मद्गास में जून-सितंबर 
तक | इसी प्रकार माच-मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश ओर बरार तथा अक्टूबर- 
दिसंबर तक पूर्वी मध्य अरश ब पंजाब में वर्षा कम होती हें । 
* सिचाई के अन्तर्गत उपज के क्षेत्रों का अनुपात निम्नाड्धित है ;:-- 


चावल हि अम्य दालें डे 
गेट रे अन्य भोज्य फसलें 5 
जो ड्ह गन्ना रु 
ज्वार छह कपास दे 
बाजरा न्न््‌ अन्य अभोज्य फसलें #ह 
भुद्द हद 


( १० ) 


शारदा नहर (६96 [,0०ए०४ 90708 (४०%) का योजनाओं की सफलता 
संदेहास्पद है तथा जहाँ तक नदियों के बारहमास जल प्रवाह का संप्रंध है “अन्य 
स्थानों में सभी सम्भव उपलब्ध साधन पूर्णरूपेण प्रयोग में लाए, जा चुके हैं ।?& 
इसलिए, कुओ्ों ( स्यूत-वेल्स के साथ ) तथा तालाबों के निर्माण पर अधिक 
जोर दिया जाने वाला था। इसका यह अथ नहीं कि कुछ विशेष छोटी नहरों 
के निर्माण के लिए ज्षेत्र ही न था। सब्र वततंमान नहरें भी पूर्ण रूप से सिंचाई 
की क्षमता के अनुसार काम में नहीं लाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप शारदा 
नहर, दामोरर नहर तथा कावेरी योजना का नाम लिया जा सकता था। 
वर्षा व कूप जल का प्रयाग हा 
बरारहमासी पानी की पूत्ति के अतिरिक्त नदियों के मोससी पानी को 
रोकने ओर संचित करने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान मर की सम्मि- 
लित नदियों के साधारण पानी की प्रति सेकेन्टड २३ लाख धन फीट की पूर्ति 
में से विभिन्न नहरें केवल लगमग ६% ही प्रयोग में लाती हैं। अवशेष ६४४८ 
नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है और बेकार जाता है। यह सच है 
कि सभी पानी नहीं संचित किया जा सकता है | फिर भो चकि पूत्ति का 
अधिकांश मानसूनी मौसमों में ही प्राप्त किया जाता है, यह प्रयत्न किया ज्ञाना 
चाहिए कि सारे वष के लिए, पानी को पूत्ति का समान वितरण किया जाय । 
यह सम्मव है कि जहाँ पर संभावना हो उचित जमीन क। सिंचाई के लिए, 
बहते हुए. पानी का आवश्यक भाग रोक लिया जाय* | सेद्धान्तिक रूप से 
यह सम्भव होना चाहिए, कि जो ज्षेत्र सिचित होते रहे हों उनको अधिक बार 
सिंचित किया जा सके तथा जल-विद्य त-शक्ति निरन्तर डचन्न की जा सके | इस 
परिच्छेद के अन्त में इस विषय पर विचार किया जायगा | 


9ए 90% शिब्रता9 डिक्ाणओं ऐैपाटुव/]ट6, पठ, 7॥, एएछ्ब9/०४ परत दा0 
* [94067 27वें 48 ?05॥09[६८४९” फछए $१8 88४747वैं [028४6५ए. 


| किसी भी खेत की सिचाई का ठीक होना मिद्दी की प्रकृति तथा पानी 
की प्रकृति पर निर्भर करता है | पानी की अ्रकृति पानी में मिश्रित नमक के 
अनुपात तथा जाति पर आधारित है। निम्नाह्षित परिणामों से" सिंचाई की 


कै 


| 8: 


: तब भी यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि वर्षा ऋतु में उपलब्ध जल का एकत्र 
करके सिंचाई का प्रयत्न किया जा रहा है। पंच वर्षीय योजना के अ्तगंत 
विभिन्न स्थानों पर बंध वना कर सिंचाई तथा जल-विद्युत उत्पादन सुविधा 
प्राप्त की जा रही है | अनुमान है कि कुछ बड़ी नद-योजनाओं की पूर्ति पर 
नदियों के १३६% जलषप्रवाह का सिंचाई के लिए. उपयोग हाने लगेगा 
अर फलतः लगभग ८% अधिक कृषि भसृमि सींची जा सकेगी और उत्पादन 
म॑ कम से कम उतनी ही वृद्धि की आशा की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त 
छोटी सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है| कारण कम पंसे मं 








आवश्यक सीमा प्रमाणित होती है ॥। (7427 *[्गतींब्ण. म8४एांग2,”" ४0!, 
पा, 2२०. 8, 99. 257-58):-- 


| 
| 


| [)] किक के | 
ले ! ख्त्रे 
॥ योगाई __ .. 00 लक | 
सदी को अंधागाह | ननीसनमके:  काग म नमक कर |... परिणाम 
प्रकार पानी | ४ 
| ] 
(१) रेतीला (श्र) मीठा | | ६९ से भी | साधारण से कम 
तथा अच्छी । | व फसल 
तरह नाली (ब)साधा- बाइकारबोनेट्स | १४० तक जिसमें | मीठे पानी के 
से निकाला | रख (8! ०४४०07- , बाइकारवोनट्स | तुलना में अधिक 
गया | | &69) के साथ! ६६ से कम है । अच्छी फसल 
साधारण| साधारण अर) कारबोनेट्सतथा। १०० से कम | मद्दी चारयुक्ततथा 
| बाइकारबोनेट्स | | खेती के अयोग्य 
| हो जाती है 
(ब) कारबोनेट्स | ८० से अधिक फसल कम 


() केलसियम नसक| १७० (केलसियस्‌ | साधारण फसल 
टकॉटांपराए के | नमक का २५६ 

साथ सम्मिलित ) 

(थे) नाइट ट्स २७० अच्छी फसल 


। 

। 

॥ 

| (स) बाइकारबोने टस!| ९४९ से आधयक 
] 

साँथ (78742/28 | 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
! 
| 











( १२ ) 


तथा शीघ्र सिंचाई मुविधा बढ़ाने के लिये ये अति उपयुक्त हैं। भारत सरकार 
ने प्रति वषर १० करोड़ रुपया व्यय करना निश्चय किया है। योजना आयोग 
ने २० करोड़ रूपए, इस हेतु रखे हैं। प्रदेशिक सरकारें स्वयं भी प्रवत्नशील 
हैं। कुएँ, व्यू -बवेल, तलाव, जल निष्कासन के साधन, लगाना, आदि सभी 
इन छोटी सिंचाई योजना के अतगत आते हैं । 

कुएँ 

यह सच हैं कि भारत के प्रत्येक भाग में नहरें नहीं बनाई जा सकती हैं 
सिंचाई के अन्य दो साधनों, कुए ओर तालाब के विषय में भी यह सच 
है। कुएँ का निर्माण सफलतापूबक वहाँ हो सकता है जहाँ पर मिद्ढी के ' 
भीतरी पतों (अंतरभूमि) में पानी की पूर्ति पर्यात हो। विशेषकर पंजाब, पश्चिमी 
धाट के पूर्वों तठां, पश्चिमी बंगाल तथा काली मिट्टी का ज्षेत्र में पानी भूतल के 
समीप रहता है, मिद्ठी के धरातल के नांचे के पानी की जांच अभी ठीक रूप से 
नहीं हुई है तथा उसका प्रयोग स्थायी रूप से नहीं हुआ है। इसका कारण 
कुछ तो आर्थिक और कुछ यांत्रिक कठिनाइयाँ हैं। सरकार थोड़े खच में 
-खुदाई की सुविधाएँ तथा “तकावी” कज के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान 
कर सकती है। सामान्यतः और विशेषकर कुछ पथरीले प्रदेशों में, (यथा बुन्देल- 
खंड में) वहुत गहरे कुएँ ( 06९७ 50799 एथ! ) सम्मव ओर वांछुनीय 
हैं। कुछ नहर से सिंचित ज्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुओं का होना 
किसान को अधिक निश्चिन्तता ८दान करने के लिए वॉछुनीय है । पश्चिमी 





४ सन्‌ १६४६-४७ में मारत के भूतल के नीचे के पानी के अनुसंधान के 
लिए एक केन्द्र य भूगर्भ पानी संस्था ((,००६४७] (950 प7व ऐै/७(८४ (0:29- 
02007 ) का निर्माण हुआ | केस्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई तथा नौव्यापार 
आयोग भो पारस्परिक सहयोग के साथ काम करने तथा भूगर्भीय जल के साधनों 
की जाँच के लिए है | यह अब केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग रूप में है | 

४ सन्‌ १६४६-६२ में यू० पी० सरकार के अनुसार ३३५०० पक्के कुएं 
बनाए गए, १३६०४ पक्के कुएँ खोदे गए, २०५५ कुओओों का जीणोंदधार हुआ 
ओर ३४२२४ परशियन-रहठ लगाए गए। परंतु ये सरकारी आँकड़े काग़ज़ी ऑँकड़े 
हो सकते हैं । - 


उत्तर प्रदेश में कुओं की उपेक्षा को गई है. तथा नहरों के आगमन के कारण 
कुओं का त्याग भी किया गया है? | परन्तु नहर अकाल में कुओं की 
अपेक्षा कम निश्चिन्तता तथा सुरक्षा अदान करती हैं*। बेलों द्वारा बहुत 
गहरे पर्तों से पानी निकालना सस्ता नहीं मालूम होता है” । इस दिशा में 
बिजली की शक्ति का प्रयोग सफलता के लिए आवश्यक है। भाग्यवश इस तरफ 
जल विद्य त-शक्ति के उत्पादन के लिए अपार ज्षेत्र है। इस देश मे सारे 
उपंलब्ध जल का केबल लगभग २३५८ इस उद॒श्य के लिए प्रवबोग म॑ लाया 
जाता है * । कुछ ज्षेत्री मं जल-विद्यत-शक्ति की माँग इसलिए कम है कि उप- 


बहधा नहरों की जउतल-वित रए-सदन्धा उस सरह की जाती हे कि कुएं 
बेकार दो जाते हैं | 
७ जब सन्‌ १६१८-१६ में वर्ष नहीं हुई वो कुओ्नों से सिचित क्षेत्रों की 
अपेक्षा नहरों से सिचित ज्ेन्रों में अधिक अवनति हुई :--- 





चेत्रों में अवनति का प्रतिशत | 





| 
सिचन साधन | हे 
जिला । ज़िला 
ये |] | 
| 457 
महर.. कुआा । 
मसुजफफरनरार । २६७४ । “० | बनारस 
इठावा |. रेइ ४, १३४० | जौनपुर 
बुलंदशहर । दर. ४३६१० । आजमगढ़ 
मैनपुरी ! दै&,० | 2० । गोरखपुर 
खाबाद : ४४.० ५६ छेद० : बस्ती 





< ५१०८ कृषि विष्यक पुनसंस्थापत समिति, उड० प्र० १६३६-४१, खंड 
१, पृष्ठ ८ की विज्ञप्ति से उद तः--कुछु जगहों पर जहाँ कि एक कुएं के पानी 
का तल्न २० फीठ से नीचे है, अगर वर्ग इतनी नहीं है कि एक या दो सिंचाई 
से काम हो जाय तो पानी निकालने के खर्च में केवल एक या दो बार सिंचाई 
के बाद परता नहीं पढ़ता |” 

९६ सन्‌ १६३६ के मेयर्स ( (८8758 ) के अनुमान की अपेक्षा हमारी 
जल-शक्ति अब ७-८ गुना अर्थात्‌ ३.४-४ करोड़ किलोवाद ऑँकी गई है परंतु 





( ंड ) 


भोक्ता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इसका कारण वित्तरण का 
अधिक व्यय हो है! * | यदि अधिक शक्ति का उत्पादन किया जाय तो वितरख- 
मूल्य उपभोक्ता के ऊपर कम किया जा सकता है। यह दलोल नहों देनी 
चाहिए. कि जवतऋ कि उत्पादन का मूल्य कम न हाने लगे अधिक शक्ति का 
उत्पादन नहीं किया जा सकता। वितरण की दर कम कर देना चाहिए, 
तथा उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए.१* | 


के 


हा 


शायद्‌ हमारी उपलब्ध साधन-क्षमता उससे सी अधिक निकलेगी जैसा कि 
रूस में सन्‌ १६१८ में जल-शक्ति-चुरुता केवल २० लाख कि० वा० समझी गई 
परन्तु पश्चात्‌ चोंदह गुनी बढ़कर २८० लाख क्वि० बा० पाई गई | 

+$० 7६४ ६6७०5 ठ 96 6 87९परॉपपक्‍ड! रि८078 72007 
(07४76 6९८, ए. 9., 939-4, ४०]. 4, 9. 58. 

*६ दो कुशल अमेरिकनों ने भारत का अमण (१६४४८) निम्नसमस्याओं 
संबंधी सलाह देने के लिए किया (१) ट्यूब-वेल्स वितरण की उत्तम विधि जिससे 
कि इसका मितव्यय प्रयोग फसल के लिए किया जाय, (२) नहर के क्षेत्रों में 
'कुआ की पारस्परिक दूरी का निर्धारण, (३) अर्धव्यासात्सक ([र७03/) कुंओं 
की खुदाई की सम्भावना, (४) गछा क्षेत्रों में भूगर्भ से जल निकालने के स्टेशनों 
को स्थापित करने की योजना : अत्येक स्टेशन पर ४०,०००) तक व्यय होगा ओर 
प्र्येक कुएं से १७० एकड़ गन्ना की फसल तथा ४९० एकड़ अन्य फसलों की सिचाई 
हो सके । इन दोनों विशे<ज्ञों की रिपोर्ट अग्राप्य है पर ऐसा कहा जाता है कि वे 
बिहार, उ० प्र० तथा पूर्वी पंजाब में ट्यूब-वेल्स के निर्माण की भावी सम्भावना 
से बहुत अभावित हुए थे । 

ड० ग्र० में २३६३ ट्यूब-वेल्स (१६२२) थे तथा अन्य २६२७ ट्यूब-वेल्स 
की योजना है जिसके पूरा होने पर १६६० नल्लकूर पूर्वी ज़िलों में हो जाएँगे | 
भारत सरकार २६५० ट्यूब-वेल्स के लिए योजना बना चुकी है ओर उ० प्रंश, 
बिंहार, पंजाब, पेप्सू , व बंबई में १६६७ व्यू ब-वेहल की योजनाएँ | इस प्रकार 
सन्‌ १६१६ तफ लगभग चार हजार व्यू ब-बेल्स बनाने की योजना है। जिनसे 
१२ लाख एकड़ की सिंचाई तथा २'४ लाख टन अतिरिक्त की आशा की जा सकती 
है । परन्तु प्रमुख कठिनाई विद्युत-शक्ति का अभाव है | 


जे. कन्‍नीकक 


( ५2५ ) 


तात्ताव 

बद्ययि तालाब से केवल सिंचित ज्ञेत्रों का २४ ज़्ेत्र सिंचित हांता है, * 
फिर भा तालाब बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उ० प्र० तथा बंबई में 
सिंचाई के महत्वप्र॒ण साधन हैं!) | उनकी दो जातियाँ हें--(१) वे जिनका 
बरातल नीचा है तथा खेतों म॑ पहुँचाने के लिए पानी को ऊपर उठाना पड़ता 
हैं; (२) वे जिनका स्थिति उच्च धरातल पर हू जिसस कि पानी स्वयम बहकर 
खेतों में बला जाता है। पहली श्रेणी के तालाबों का बनवाने की नहीं बल्कि 
उनकी मरम्मत तथा पुनसंत्थायन की समस्या है । दूसरी श्रेणी के तालाओं को 
उच्च घरातलों तथा पटारों पर अधिक संग्या में बनवाना पड़ेगा | इन तालाबों 
में जल एकत्र करके उसे नहरों द्वारा खेतों में पहुँचाया जा सकता है। यदि पहाड़ी 
दालों पर छोटे तालाबों का निर्माण किया जाय तो वे केवल वर्षा का पानी ही 








काजल 


5२९ सन्‌ १६४६-३० में निम्नाड्चित भूसि की सिचाई हुई 
वया तालाब कुएं नहर अ 
४१2 ३१५४ ९१2 ७६:9० 4 १०००८ 
अब भारत में तालाब तथा कुए अपेक्ततया अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रख 
रहे हैं। बंगाल के अतिरिक्त पाकिस्तान में तालाब नगयण्य हैं तथा पंजाब को 
छोड़कर कुएँ सी | चार ग्रान्त 3० श्र०, सीमांत प्रदेश, सिघ, पंजाब तथा बंगाल 
में सिचित चेत्रों का $ नहरों द्वारा, ३ कुएं द्वारा; ६ तालाबों द्वारा तथा ह- अन्य 
सिच,इ द्वारा सिचित हुआ | 
5 * सिंखित ज्ञेत्रों में तालाब द्वारा सिंचित चेन्र का श्तिशत निम्लंक्रित 
है ( १६३०-३६ ) :-- 
प्रान्‍्त वालाव द्वारा सिचित ज्त्र का प्रतशत॒ प्रान्त 
कंगाल ७३* ६ ०* हे पंजाब 
मद्रास ३७४ । ०*२ आखसास 
विहार २८'& नल ड० प० सीमाँत ग्राग्त 


न 


'बंबा * 
का 


उड्डीसा २०*'६ 
जुक मच १६.२ 
अस्चई , &६*२ 


अच्षात मथछ अद 
& छ ऋलय 


५ ० )) 


नहीं संचित करेंगे प्रत्युत बरसाती प्रवाह से होने वाले ज्ञति को जिससे मिट्टी कट 
कर बह जाती है उसे भी वे रोकेंगे। जहां सम्मव हो नदियों के पार्व में या आर- 
पार मध्य में तालाबों तथा जल-संचय केन्द्रों का निर्माण होना चाहिए. ओर उनमें 
बरसात के पानी को एकत्रित कर लेना चाहिए। प्रथम श्रेणी के तालाबों के 
विषय में एक बड़ी कठिनाई यह है कि उनसे पानी निकालना काफी खर्चीला 
है परन्तु निकाला हुआ जल व्यथ नहीं जाता । बहुतसी ऐसी धारायें तथा भीलें 
हैं ज्ञिकका जल खेतों के लिए, प्रयोग म॑ नहीं लाया जाता। पानी नलों से, रहट 
से उठाया जा सकता है। ये नल त्रिजलली को शक्ति के बिना भी काम में लाए 
जा सकते हैं परन्तु बिजली द्वारा संचालित नलों का प्रयोग वांछनीय है। बाढ़ 
वाली नहरों ([70704&007 ((9798) के उदगम-स्थल पर इस तरह के 
नलों का निर्माण वांछुनीय है जिससे कि वर्षों ऋतु के बाद भी पानी की 
पूति को जा सके | द 
बहु उद्देशीय नद-योजनाएँ 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि सिंचाई के लिए नदियों के पाश्व॑ तथा 
मध्य में जलसंचय के लिए बाँध निर्माण किया जाय | 
सचमुच इस तरह की नद-योजनाओं से अन्य लाभ मी हैं *४ | इस तरह 
संचित जल, सिंचाई के अतिरिक्त, जल-विद्यत-शक्ति के उत्पादन, नौ-व्यापारकी 
सरविधाए, तथा लाखों मनुष्यों को पेय जल देने ओर नाव-यात्रा, मछुली के: 
शिकार तथा मनोरंजन के लिए. मील और पाक के निर्माण में सहायक हो 
सकता है। व्यवसाय तथा कृषि की उन्नति में और निर्माण में यह सहायक हो 
सकता है| यही नहीं एक नद-योजना की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले आद- 


२४ काँग्रे सीय राष्ट्रीय-योजना-समसिति की नद-शिक्षुण तथा सिंचाई 
विपयक उपसमसिति” (१६३६-४०) ने इस नीति का कि सिंचाई की योजनाओं 
में आर्थिक लाभ हेना चाहिए .तिरस्कार किया ओर एक राष्ट्रीय जल-उपलब्ध 
साधन बाड (ऐर७४४07% ए४३6०७६४ १८४०७४८९४ 50&:व) के निर्माण का 
सुकाव पेश किया | दामोदर बाढ़ (8४३) तथा कासी-बाढ़ (१६४७) के. 
फलस्वरूप ले वाद-विवाद हुआ उसने बहु उद्दं शीत्र नद-येजनाओं के निर्माण 
के लिए एृप्ठभूमि तैयार की | 


( १७ ) 


मियों का पूरा आर्थिक जीवन निर्मित किया जा सकता है । इसलिए इसे 
“बहुडद्देशीय नद-योजना” कहना उचित हीं है । 


इस तरह की बहठदशीय नद-योजनाए संसार के अन्य मासों में 
विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में, यथा, मिर्सीसिपी नदी के जल को बॉबने के. 
लिए टी. वी, छ. योजना, सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा चुकी हैं [१० 


एक नद-योजना को कायरूप में परिणत करना, टेकनीकल वेधानिक 
अनुसंधानों के अतिरिक्त, इस तरह के अतुसंधानों से भी संबंध रखता है जैसे 
मलेरिया-विषयक खोज, भूमि रक्षुण, रासायनिक तथा मोतिक खोज, व्यवसायिक 
त्था व्यापारिक खोज, शातत्रीय क्रषि कला लोज तथा सामाजिक आचार के 
कई पहलुओं पर संस्था-संबंधी प्रधान आदि । एक प्रण नद-योंजना नदी 
के डेल्य में, जो कि एक से अधिक राजनैतिक उपन्षेत्रों (प्रान्तों) में फैला रहता 
है, रदने वाले सभी लोगों के आर्थिक जीवन से संबंध रखती है। इसलिए 
अन्तर्पान्तीय झगड़ों स* तथा असहयोग से बचने के लिए यह अच्छा 
हुआ कि हमारे नए विधान में अनन्‍्तर्पान्तीय जलमाग केन्द्रीय सरकार के 
अन्तगत हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक नद-बोजना के लिए, एक स्वतंत्र 
प्रबंधात्मक संस्था का निर्माण करना चाहिए। उसका उदाहरण भारतीय 
सरकार द्वारा निर्मित दामोद्र नद-बायी-बोजना ( ॥24/7098# कए८४ 
ए५०]८ए ?:0]८८६ ) के लिए, दामोदर धादी कारपोरशन ( 404706 87 
एशा०ए (०770:48४07 ) है। 





ननमनकबलाणाण का, 


*०टी० बी० ए० योजना का विवरण इस परिच्छेद के परिशिष्ट में दिया 
गया है । 

१९६ भूतकाल में (३) पंजाब और सिन्ध सरकार के बीच सिन्ध नदां 
, के जल के ऊपर (२) हेदराबादू तथा सद्बाल के बीच तुंगसद्गा के जल की 
सिंचाई के प्रयोग के ऊपर तथा (३) बिहार बंगाल सरकार के बीच दामोद्र 
घादी-यो्जना पर झगड़े हो चुके हैं । 


( ईंल ) 


भारत में बहुत से नदी के डेल्टा हैं *० तथा पहले से ही बहुत योजनाएं, 
भी हैं। “* परन्तु इनका अनुसंधान करने में, प्रारम्भिक जाँच करने में, योजना 
के निर्धारण में, रूपरेखा के बनाने में, प्रोजेक्ट्स के निर्माण में तथा फलस्वरूप 
आस पानी तथा जल विद्यत शक्ति के प्रयोग में कई वष लग जावयेंगे। 
हमारे इन्जीनियरों तथा टेकनिकल-विशेषज्ञों को इन बाधाओं को क्रमश 
पार करना चाहिए ।* * उनकी प्रगति समय समय पर, निर्माण की वस्तुओं 


िनननलतनभाए पा 


५५० भा लनगन्शगिित किया 








६७ नदियों के प्रमुख ढेल्टा निम्नांकरित हैं :---- 

(१) पूर्वी पंजाब में सिन्ध नदो का अवशेष डेल्टा 

(२) गंगा का सध्य ढेल्टा जो गंगा के डद॒गस तथा 3० प्र० की पूर्वी 
सीमा के बीच में है । 

(३) पूर्वी गंगा का डेल्टा जो विशेषतया गंगा की उत्तरी सहायक नदियों 
से भरपूर है | 

(४) चम्बल जो यमुना में मिलती है. उसके चारों ओर सजपृताना- 
सालवा का डेल्टा | ; 

(७५) ड० प्र० तथा बिहार में सोन नदी का डेल्टा । 

(६) विहार में कोसी का ढेल्टा । 

(७) प० बंगाल तथा बिहार के कुछ भागको ढंकता हुआ हुगली-डेल्टा । 

(५) उत्तरी आसाम में बह्मपुत्र का डेल्टा। 

(६) उशसा में उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ महानदी का डेल्टा । 

(१०) अपनी सहायक नदियों के साथ गोदावरी नदी का डेल्टा । 

(११) तवाप्ती और नर्मदा की मध्यसारत में स्थिति । 

(१२) सूख जिलों तथा पूर्वी मद्रास में कृष्णा का छेल्टा । 

(१३) दक्षिण में कावेरी का डेह्टा । 

*< भारत में विचाराधीन नद-योजनाओं के विषय में इस परिच्छेद 
दूसरे परिशिष्ट में लिखा गया है | जब ये परे हो जायेगे ोये ४९७ लाख 
किल्नोवाट विद्युत शक्ति तथा २०० लाख एकइ भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ 
अदान करेगे । 

55 दामोदर घाठी-योज़ना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएँ “केन्द्रीय 
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का कम्मी, यथा सामन्ट आर इस्णत, आवागमन की अनुविधाएं, टेकनिकल कृशल 
कमचारियों आर कल-पुर्जी की कर्मी के कारण हो जाया करेगी । और कमा 
कभी जनता की चिल्ल-पुकार/के कारण इन योजनाओं पर अनार्थिक नेज़ी 
से काम होगा। अल्मकालीन अवधि में सरकारी कार्वालयों द्वारा अधि 
विलम्ब, कुछ भागों में उत्तरदायित्व के विचार कम होना तथा उ्साइहोनता 
के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं परन्तु उनका सुधार अवश्य होना चाहिए | 
इसलिए सिंचाई की सुविधाओं को अन्य साधनों द्वारा बढ़ाने की क्रिया 
का परित्याग नहों होना चाहिए। स्थानोब सरकारों तथा नद-बोजना-कारपो- 
रेशन की मदद से भारतीय सरकार को मशीनों, कल-पुर्ज तथा जनशक्ति, जो 
कि दस साल के लिए प्रेजेक्ट-बाजनाओं का चालू करने के लिए उपलब्ध हों, 
विपय में सूचनाथ एक साधनों का बजट बनाना चाहिए। बज् तैयार करने के 
पहले मारत सरकार को यह अवश्य निशय करना चाहिए कि हमारी आर्थिक- 
व्यवस्था को विभिन्‍न आवश्यकताओं म॑ से किनका प्राथमिकता देनी हें | 
निस्संदेह नद-बाजनाओं के उपलब्ध साधनों का बजट समय समय पर परिवर्तित 
होता रहेगा | प्रत्यक ब॒जठ के अन्तगत, योजना को शीत्रता तथा लगी हुई पृ जी 
पर कई साल के बाद प्रत्याशित आमदनी के आधार पर, नद-याजनाओं के 
लिए, उपलब्ध साधनों की एक विशेष तथा स्पष्ट स्थिति निर्णीत ऋषनी पड़ेगी 
कि उन्हें कहाँ आर केसे प्रयाग म॑ लाया जाय | अन्य बातें बहा रहें ता उपभोग 


रस 
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जल तथा शक्ति आयोग (१६४७) द्वारा निम्नांकित तथा प्रबंधिद होते हैं। 
“केन्द्रीय जलसा्ग, सिंचाई तथा नो-व्यापार खोज केन्द्र” (०४६78) ७४०६८४- 
छा4ए8, क्‍7799707 274 >५६ए१2७६070 +#८०४८३४॥८० 584707॥) द्वारा 
आर खहायता मिलती ह। केन्द्रय देकनिकल विद्य त शक्ति बोड को उच्त 
आयोग में, मिला दिया गया ह । इससे एक केन्द्रीय रूपरेखा निर्णायक संस्था 
((०ए०४] ,0०8४89 (0॥88773&707) भी संबद्ध ढ़; सबसे अधिक 
कठिनाई आयोग को कयर्यालयों के लिए कुशल कमंचारियों की कमी है। 
कमंचारियों की कमी दूर करने तथा उनका उचित उपयोग करने के लिए 
निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं : (+) अखिल भारतीय सिंचाई व शक्ति 
जीनियर 'सर्वित्त (() केन्द्रीय विभाग द्वारा टेकनिकल कर्मचारियों की ब्यवध्था 
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हेतु तुरंत एक लाख कि० वा० शक्ति उपलब्ध करने वाली योजना को उस योजना 
पर प्राथमिकता मिलना चाहिए, जो ऐसी सुविधा कई वर्षों में प्रदान करेगी। 
नहरों का उत्तम प्रयोग 

अब वतमान्‌ सिंचाई प्रणाली की बुराइयों तथाक्ष तियों पर ध्यान दिया 
जायगा। ये कई प्रकार की हैं, यथा (क) मिट्टी द्वारा सोखने के कारण पानी 
का नुकसान, (ख) पार्नी के मूल्य के कारण पानी का बेकार जाना, (ग) पानी 
के माँग की मात्रा में आचित्य का न होना, (बे) सिंचाई विभाग की अक्ञमता ॥ 
बतमान्‌ पानी की क्षमता आदशंतः जितनी होनी चाहिए उसकी चौथाई ही है। 
इसकी गणना हो चुकी है कि पूत्ति के रूर में दिए गए पानी का लगभग 
५३% भाग नहर के उद्गम तथा खेत की बीच में तथा मिट्टी में सूख जाने 
तथा भाष के रूप में उड़ जाने के कारण समाप्त हो जाता है। इस तरह 
सामान्यतः नहर का एक क्यूसेक पानी ( ८८४८८ ) नल-कूप के एक 
क्यूसिक ( ८०४८८ ) पाना द्वारा सिंचित ज्षेत्र का आण भ्ाग ही सिंचित करता 
है ( लगभग २ से २६ एकड़ तक ) इसलिए नहर के पानी के प्रयोग में 
कुशलता तथा क्षमता की बृद्धि के लिए पर्याप्र सीमा और अवसर है| 

नहरों के दोनों पाश्वो' तथा तल से पानी का मिट्टी में सोख जाबथा, 
पाणी का लडों द्वारा बचाने की एक नई समस्या पैदा हो जाती है। इस 


व अशिक्षण, ((4) प्राइशिक राज्यों के विशेषज्ञों का एक रिजव समुह रखना जो 
वक्त पर कहीं भी भेजा जा सके। 

अब केन्द्रीय सिंचाई बोड विशेष कर सूचना का आदान-प्रदान करता 
है| यद्यपि इसने वहुतसीस्थायी समितियाँ विशेष दिशाओं में तथा टेकनिकल 
: विपयों के लिए बना रखी हैं | यह बोर्ड बड़े बड़े बाँध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय 
कमीशन तथा प्रस्तावित सिंचाई तथा नहर विषयक अन्‍्तरोष्ट्रीय कमीशन के 
लिए भारत की शष्ट्रीय समिति है। इसने भूमि तथा नींव-इंजीनियरिंग 
विषयक अस्तर्राष्ट्रीय सभा के लिए भारत में राष्ट्रीय समितियों का निर्माण 
किया है। यह अन्‍्वर्राष्ट्रीय जल-शक्ति ले संचालित संस्थाओं, खोजों तथा अन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं से सष्बन्ध स्थापित करता है। इस बोर्ड के 

' प्रतिनिधि अनेक टेकनिकल समितियों में हैं । 
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तरह जो पानी गायब हो जाता है, वह नीची जगहों में पुन: प्रकठ होता है 
तथा बहुधा यह नीच के अवांछुनीय नमक से मिश्रित हो ऊपर आता है । 
इसका फल यह होता है कि ऐसे अस्वास्थ्यकारी स्थान बन जाते हैं जहाँ 
मच्छुर खूब पेदा होते हैं । और जब पानी भाष के रूप में उड़ जाता है तो 
पीछे बचे हुए पानी में नमक की सात्रा अधिक शेष रह जाती है जिससे कि 
भूमि कम उपजाऊ हो जाती है। यह सुझाव पेश हो चुका है कि जहाँ 
पर पानी का जमाव बचाने की समस्या है वहाँ नत्न-क्ृपों के निर्माण से 
पानों की पूर्ति घठाई जा सकती है : नहर के पानी की पूर्ति करने का मौसम 
तथा समय परिवर्तित करना चाहिए ; नहरों के पाश्यों तथा तल्न को दुगम 
अमेद्य तत्वों ऑर अ्रन्व॒ वस्तुओं द्वारा (बथा सोडियम कारबोनेट, 509प्रतत 
(.2700720/८ ) से सुरक्षित रखना चाहिए । *” 

नल-कूपों के ज्षेत्र में पानी को मात्रागत दर से बचा जाता है। नहूर 
द्वारा सिंचित ज्षेत्रों मं ऐसा नहीं होता । बहुधा पानों का मूल्य सिंचित ज्षेत्र के 
अनुसार लिया जाता है। इस बात का काई ध्यान नहीं रुखते कि किसान एक 
बार नहर का पानी काम में लाता है या कई बार ओर न इस बात का ध्यान 
रखते हैं कि किसान के खेत में पाना ग्त्यविक ता नहीं है! गया [** इसलिए, 


नह 
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२९ सचमुच सिंचाई के पानी का दाम लेने की प्रणाली में कोई एक- 
रूपता नहीं हैं। सदास तथा बम्बई में नहर ज़ोत्रों के लिए पानी का दाम 
जमीन के लगान में ही सम्मिलित रहता है यथा यदि एक कृषक नहर का पानी 
लेता है तो वह भूमिकर के साथ ही पानी का दास देता है। बंगाल ओर 
मध्य प्रदेश से किसान ओर सिंचाई बिभाग में ऋई वर तक का समर्काता होता 
है किसान उस अवधि में अति वर्ष कुछ निश्चित मूल्य देता है। स्वेच्छानुसार 
जब भी चाहे पानी ले सकता है। अन्य ग्रान्‍्तों में सिंचाई का दर विभिन्न 
फसलों के लिए अलग-अलग तथा चेत्र की अति इकाई पर आधारित रहता है | 
जिस तरह भी हो यह सिद्धान्त लागू होता है कि “फसन् नहीं तो दाम भो 
नहीं ।” यह समझ्य जाता है कि कपक इस सिद्धान्त को भल्ती माँति समझता है 


हा 


किसान को इसका ध्यान नहीं रहता कि वह पानी क्के प्रयोग में मितव्ययी 
बने | यदि पानी सात्रागत दर से दिया जाय तो इसको रोका जा सकता है| 
इस प्रणाली के प्रचलन के विरुद्ध निम्नांकित दलीलें पेश की जाती हैं। (१ ) 
इस प्रणाली की नन्‍्यायपरता को कृषक सममते नहीं ॥ ( २ ) उचित माप-यंत्र 
अप्राप्य हैं। सचमुच आश्चय्य है कि जम किसान नल-कूपों के पानी के 
मात्रागत दर के सिद्धान्त समझ लेते हैं वे ऐज नहरू-त्तेत्रों में नहीं कर सकते | 
यदि यह सच भी हो तो यह सम्भव है कि कुछ कृषकों को नहर का पानी सात्रा- 
गत दर पर बेचा जा सके तथा उसके पड़ासियों को इस ग्रणालो का लाभ तथा 
मितव्ययता प्रदर्शित को जा सके | इसी प्रकार सन्‌ १६२८ में राजकीय-कृषि 
कर्माशन (९ि०ए०] (0977788907 07 /277८प४०४९ ) के समक्ष उचित 
प्रमाणित मापयंत्र की कठिनाई को रखा गया तथा सचमुच यह नगश्य उन्नति 
है कि पिछले पत्चीस वर्षों” में इन्जीनियरों द्वारा कोई उचित प्रमाणित मापयंत्र 
नहीं बनाया गया है। यह डर था कि मीटरों को किसानः तोड़ देंगे। इस बुराई 
को अब दूर करना सम्भव है, यदि जलवितरण सहकारी समितियों या 
पंचायतों के हाथ में सॉप दिया जाय | 

दाम वसूल करने के लिए, यदि एक उचित प्रणाली रहेंगी तो पानी की 
माँग में ओचित्य को प्रोत्साहन मिलेगा | बहुधा इसकी शिकायत का जाती है 





ओर अन्य सिद्धान्तों को नहीं । कुछ यह भी अनुभव करते हैं कि यदि पानी की 
पूर्ति मात्रागत दर पर हो तो भी फसलानुसार विभिन्न दर तथा “फसल नहीं 
दाम नहीं” के सिद्धान्त प्रयोगाह हो सकते हैं| यदि विशेषज्ञ फिर भी इन 
सिद्धान्तों को अप्रयोगाहँ समझते हैं तो यह उचित है कि पानी का दर भूमिकर 
में शामिल कर लिया जाय | यह दछ्तील न्‍्याययुक्त है कि सरकार को आ्िक, 
लागत पर आए हुए लाभ ओर आमदनी के आधार पर सिंचन-कार्य की सफलता' 
को नहीं नापना चाहिए बल्कि इसका मापदंड यह होना चाहिए कि इससे 
अन्य विभागों तथा जनता को कितना लाभ प्राप्त हुआ । दूसरे शब्दों सें इसका 
मतलब यह है कि यद्यपि सिंचाई द्वारा अ्रयोगकों (58८£5$) को अधिक लाभ 
होता है, इन साधनों की पूति का व्यय-सार-वहन अदेश या देश भर के सभी 
करदाताओं द्वारा होना चाहिए । 


( रेई ) 


कि किसान अन्तिम छ्ण तक मानसून की प्रतीक्षा करते हैं और तब नहर 
के पानी की माँग एकाएक बढ़ जाती है। यह समस्या कुछ हद तक इस प्रकार 
हल की जा सकती है कि (१) पानी की पूत्ति उन्हीं लोगों के लिये हा जो कि 
फसली मोसम के प्रारम्भ में ही अपना नाम दरज करा देते हैं (२) इस तरह 
के सब प्राथियों से पानी पर एक न्यूनतम मूल्य लिया जान्य अनिवार्य कर 
दिया जाय । 
जब सरकार नहरों तथा नहर शाखाओं का लम्बाई को बढ़ाती है परन्तु 
पूर्ति के लिए उपलब्ध जज्ज की मात्रा नहीं बढ़ाती हैं तब्र कृषि कः बहुत कम 
लाम होता है | इस विषय में एक शिकायत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में रही 
है** कि किसान को उसके जल की मात्रा उच्चित ढंग से तथा समयानुकूल 
नहीं मिल पाती है | चू कि यह अनिश्चित है कि पानी लेने की उसकी असली 
बारी कब्र आयगी, इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है कि किसान उचित मात्रा 
से अधिक पानी ले लेता है जिससे कि पानी के बेकार बह जाने तथा जमा 
हा जाने की कठिताई पैदा हो जाती है । 
सिंचाई विभाग के कमचारियों की ज्ञमता तथा नेतिकता को बढ़ाना 


अन्‍्रनननानननननग।एाण। रण । 'परलननकपननननमनन-+-+पनलतक। 


*६ उत्तर प्रदेश की सिचाई संबंधी स्थिति नीचे की तालिका से स्पष्ट है;-- 











नि. जता विनानता शनननरनानन्‍ननगभथन जम 





|>बन्‍अन्‍लनननानन हननलगणा या +ह “न ० अकअलनमन ममलानकााननणगा विगाणतणटनकान अनमन-न# 





वर्ष नहर-सिचित क्षेत्र नहर का सील 
( लाख एकड़ सें ) 

१६४२-४६ 8 १७८८२ १ 

१६४६-४७ रह १८०७१ 

१६४७-४८ ६१ १ 

६8४८-४७ ६ &६*६ १८:३७ १ 


यह कहा जाता है कि शीघ्र ही ७४० मील नहरें और पूरी होंगी और 
इससे १६"६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी (2४46 2 827८पौ- 
पा 3/0प80070, ए0!. 7,५90. 3, 9. 20) | इसका सतलब यह कि 
बढ़ी हुईं नहर के प्रति मील लगभग २२०० एकड जमीन में खेती हो सकेगी, 
जब कि सन्‌ १६४६-४७ का ओसत कास लगभग ३३० एकड़ प्रति मील नहर 
पर है| दोनों अंकों में इतना अंतर है कि नबीन अंक असत्य जान पढ़ते हैं । 


( २४ ) 


अत्यावश्यक है। यह आलोचना प्रस्तुत को जाती है कि वे विभिन्न फसलों के 
लिए, आवश्यक पानी की मात्रा, संख्या तथा समय से अनभिज्ञ हैँ तथा वे शिक्षित 
नहीं हैं। विभिन्न उपज्ञों के अनुसार पानी की आवश्यकताओं का ज्ञान रखना 
वांच्छुनीय है क्योंकि अब उन्नत प्रकार की फसलें पेंदा की जा रही हैं। इस दिशा 
में अध्ययन तथा सहयोग देने के लिए. एक “स्थायी परामशदात्री समिति” ४ हे 
की नियुक्ति हुई है। सिंचाई विभाग के कमचारियों को विभिन्न फसलों के अनु- 
सार पानी का आवश्यकता के विषय में अवगत तथा शिक्षित उचित रूप से 
किया जाना चाहिए । 

हा कुए क्‍ 

जो कुए कच्चे हं उनको पक्का बनाना चाहिए तथा एक अधिक स्थायी 


भूगम जलाशय तक पहुँचने की सुविधाएँ, प्रदान की जानो चाहिए। सिंचाई . 


समितियों द्वारा गहरी खुदाई का काम हाथ में लिया जाना चाहिए तथा 
प्रादेशिक सरकारों द्वारा आमीणों को खुदाई के साधनों तथा परामश*४ 
सहायता मिलनी चाहिए.। कुओं में बिजलो के नल भी लगने चाहिए | इस 





* ३ यह भारतीय कृषि-अलुसंधान समिति (आई० सी० एु० आर०; के 
खोज कार्यों तथा अनेक कृषि ओर सिंचाई विभाग की फसल की आवश्यकताओं 
ओर इससे संबंधित समस्यायों (यथा, पानी की जाति, जमीन को अधिकृत करना, 
सिद्दी की जाँच तथा फसलों में हेर फेर) का अध्ययन करेगी, उन पर सलाह देगी 
सथा सहयोग ग्रद्यात करेगी । 

२० इधर कुछ दिनों से मद्रास में इस दिशा में कुश्रों में बिजली के नल 
लग जाने से द., तगामी उन्नति हुई है जैसा कि निरम्नकित तालिका से ज्ञात 


होता है :-- 


| नत्नों की संख्या नलों की कुल संख्या 

साल . सरकार व्यक्तिगत सरकार व्यक्तिगत 
१8४९-७६ , छ&७ .. २३२ ,. ४४१४६ १२७४६ 
१8४६-४७ ८२२ ४०१ <€२४१ १६६० 
१६४७-४८ ६०२. . हल ४८8३ लक 


(अग्नेल-सितस्बर) 


( २४ ) 


उद्दश्य के लिए. आथिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए ।** पानी निकालने में 
मितव्ययता लाने के लिए गहरी खुदाई में बिजली की पूत्ति का सहयोग अवश्य 
लिया जाना चाहिए, तथा उपभोक्ता के लिए बिजली का मूल्य दो से चार पाई 
प्रति इकाई तक घटाना चाहिए! तथा घटाई जा सकती है। 


तालाव 

उपेक्षित तालाबों की भी समस्या हैं।अब तक तालाव केवल खेतिहर 
सूमि के २% में ही काम में लाए जाते हैं। और यह भी जब कि वे जान बूस् 
कर भर दिए गए हैं तथा हलो' से खेती होती है | स्थानीय सेस्थाएं ( ग्राम 
पंचायत ) अच्छा तरह तालाब का देखभाल कर सकहता हैं। परन्तु प्रारम्भ में 
वे आथिक व्यय का सार बहन नहों कर सकेगी | अब यह आवश्यक है रंथानीय 
सरकार को मद्रास तथा मैसूर के उदाहरणोां पर चलना चाहिए, तथा अफसरों 
की एक टाली को गाँव गाँव घूमकर गाँव वालों की सहायता से उत्तम ताल- 

व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए | 
इस प्रकार प्रबंध्यय-भार कई वर्षा पर बट जाता है ओर प्रति बष बज 
में कुछु हजार रुपए रखकर काम चल जायवगा | उत्तरी भारत में जहाँ तालाबों 
से पाना निकाला जाता है वेरी या दुबला प्रणालों ग्रयोग में लाई जाती है | 
दा आदमी एक इलिया के सहारे पानी ऊँचे स्तर पर फेकते हैं। मजदूरों का 
एक जाड़ा पानी को केवल लग वग ४ फीट ही ऊपर फेक सकते हैं | अ्रतः खेत 
तक पानी ले जान के लिए वरियों के कई जोड़े प्रयोग मे लाने पढ़ते हैं। 
ग्रामीणों द्वारा बहचा यह शिकायत की जाती हे कि पहले दो अ-दर्मी एऋ 
दिन में तीन या चार बाघ जम।न की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी निकाल लिया 
करते ये, अब उनकी काय-क्षमता तटकर # ही रह गई है। इसलिए, समस्या 
के दो पहलू हैं : पानी निकालने की प्रणाली में मुधार तथा मजदरों का क्षमता 
पूवक काम करने के लिए योग्य बनाना | मजदरों की क्षमता शायद काम के 
अनुसार पारिश्रमिक देने से बढ़ सकती है। साथ ही ढेकली तथा पेंच के द्वारा 





5« सद्रास सरकार निर्माण तथा उन्नति के लिए ३००) से ४००) तक 
आंत कुत्ों या तालाब आथक सहायता भी प्रदान कर रही हैं। यह ज्ञात नहों 
है कि कितना रुपया खर्च किया गया है । 


३ गा. .) 


पानी निकालने वाली मशीनों का ग्रश्न सिंचाई तथा कृषि-विभागों द्वारा हल 
किया जाना चाहिए । जहाँ पर नहर के पानी के लिए सम्पूर्ण वार्षिक माँग न 
हा, यदि सम्भव हो तो नहर के पानी से तालाब मर देने चाहिए | 

यह ध्यान रखना चाहिए कि दीवकालोन प्रयज्ञों के पूव एक अनुसश- 
नात्मक खोज भूतल के तथा भूगझ्ीय जल के विपय में होना चाहिए, ।** यह 
आवश्यक नहीं है कि सिंचाई की सुविधाएं सभी असिंखित क्षेत्रों के लिए पदान 
की जाये। कहीं-कहीं पर भूमि के लिए. उपलब्ध जल का गुण अनुपयुक्त हो 
सकता है। ऐसा दशाओं में उपलब्ध सिंचाई के साधनों के अनुसार फसल 
योजना को निर्धारित करना चाहिए, । 

अल्पकालीन अवधि में यह बांछुनीय है कि तालाबों को गहरा किया जाय, 
साफ किया जाथ तथां खोदा जाय |*७ कुएं भी खोदे जा सकते हैं,*< कच्चे 
कुओं को पक्के रूप में बदला जा सकता है तथा कम से कम उनके ऊपर 
एक छुप्पर का निर्माण अवश्य हो सकता है । 

छोटे मोटे सिंचाई के काम हाथ में लिए, जा सकते हैं। पानी के नए 
साधन खोजे जा सकते हैं। धाराओं तथा नदी की छोटी शाखाओं से पानी 
निकालने के लिए. मशीन और नलों का प्रयोग किया जा सकता है। 
अधिक जल विद्य त शक्ति का उत्पादन तथा प्रयोग किया जाना चाहिए। 


२१६ इस दिशा सें पहले से ही “केन्द्रीय भूगर्भीय जल-संस्था? ((छगएब 
(5700४0  ए४५४/८४ (0+2277940070) सिंचाई के उद्देश्यों के लिए 
भारतीय भूरार्भीय जल-साधनों के विषय में अनुसंधान के लिए बन छुकी है। 

“केन्द्रीय जल-विद्युत शक्ति, सिंचाई तथा नो-व्यापार कमीशन (८08 
70प्रटट८ ॥#7082707 27व '२००।22//07 (५07007755707) भी खोज 
करता है । ह 

२७ उ० प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रदेश पिछले दो साल से तालाब 
खुदाई के आन्दोलन को चला '+हे हैं | १६४८ के बीच ड० श्र० में १७७० 
तावबाब गहरे किए गए, परन्तु आन्दोलन को क्रमिक तथा जारी रखते हुए 
अधिक सफलता के लिए बढ़ाना चाहिए । 

२८ भारतीय गणतंत्र में नहरों की अपेक्षा तालाब, कुए तथा अन्य. 


( २७ ) 


किसानों को उचित परामश दिया जाय जिससे कि वे अनावश्यक अधिक मात्रा 
में पानी न लें। सिंचाई के काम के लिए भावी मात्रागत लक्ष्य-निर्धारण 
होना चाहिए, तथा कमचारियों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए. कि यदि ये 
लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तो उनकी उन्नति रोकी जा सकती है। किसानों से, 
विशेषकर 3उ० प्र० में, यदि वे मौसम के बाहर भी नहर-शाखाओं से पानी खेत 
तक ले जाये, तो मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए।*९ किसानों को आड़ी जुताई 
(००9:00४ 700९87४78 ) की प्रणाली पर चलने तथा खेतों को दलुवें 
भाग में कुछ फासले पर छोट-छाटी आड़ी मेड़े' बनाने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए. | उससे कुछ हद तक पानी के उपभोग में मितव्ययता लाई जा सकती 
है | इस तरह जमोन अधिक ह॒द तक पानों का सोख सकेगी तथा मिद्ठी के 
बह जाने के साथ-साथ होने वाली ज्ञति कम होगी । 





सिंचाई के काम अधिक मह्््वपुर्ण हैं। यह निम्नांकित नहर द्वारा सिंचित 
चेत्रों के ॥तिशत से जो निम्नांकित तालिका में ह स्पष्ट है :-... 


प्रान्त सिंचित क्षेत्र का माग प्रान्त 
कआ नहर | केआ नहर 
आखसास ् च्चु ् ट ड० प्र० 
बंगाल डे हा $्छ सद्रास 
उड़ीसा न हर पट च् सृथ आ० 
वस्बई ३. $ | $ैड ६४ पंजाब 
बिहार दा रु ई है. अविभाजित भारत 


उ० प्र० में जब कि नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग ३६७ लाख 
एकड़ ज्मीन है, कुओं द्वारा सिंचित चेत्र ण०'६ लाख एकड़ हैं । 

*६ देखिए कृषि पुनर्सस्थापन कमोशन, ड० प्र०, १६३६-४१ की रिपोर्ट । 

टू क्टर के प्रयोग, यंत्र तथा खाद्य-सामग्री आदि के प्राप्ति के लिए 
सहकारी समर तयों स्थापना में सहायता देना है | 


द्वितीय परिच्छेद का पहला परिशिष्ट 
देनेसी घादी योजना 


([४97028568 ४2॥6ए 0.७६४०४४६ए) 


टेनेसी घाटी योजना (टी० वी० ए० ) का संस्थापन एक “पाइलट 
'पलान्ट! (2]0: ?]270) के रूप में, एक नदी को घाटी में सभी ( केवल एक 
-या दो नहीं ) साधनों के विकास के विषय में अनुभव '्राप्त कर ने के लिए. 
हुआ था | इसका उद्देश्य घाटी के सभी निवासियों की सेवा करना था, केवल 
कुछ लोगों की नहीं | इस प्रयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर हू ढ़ना था कि “किन 
उपायों से यह सम्भव है कि किसी जनसमुदाय का, जो आधारभूत उपलब्ध 
साधनों तथा प्रात काय-कुशलता में। अ्रच्छी तरह धनी है, अधिक उत्पादन शक्ति 
प्राप्ति तथा उनके उपभोग ओर अधिकृत वस्तुओं में वृद्धि की जा सके | 

टी० बी० ए० के पूर्व की अवस्था 

ठेनेसी घायी एक बहुत बड़ा डेल्य है। यह ४०,६०० वगमील ज्षेत्र को 
. नम रखती है--लगभग 3० प्र० के आकार का | भाग | इसके अन्तगत 
संयुक्त राज्य अमराका के सात प्रदेश आते हैं। सन्‌ १६३३ में इसकी जन- 
संख्या ३२० लाख थी । यदि सं० रा० अ० के औसत से ठुलना किया जाय तो 
ग्रामीण जनसंख्या ढुगुनी थी, खेतों के उत्पादन की कीमत तथा व्ययशील 
आमदनी प्रति मनुष्य आधी से भो कम, तथा उत्पादन कर सकने वाली 
उम्र के प्रति १०० आदमी पर निभर करने वालों की ई थी । पोष्टिकता का स्तर, 
मात्रा तथा गुण दोनों में, बहुत हा नीचा था; राष्ट्र में शैक्षणिक व्यवस्था सबसे 
खराब थो | तथा ठाइफाइड और ज्षयरोग (+ए7709 हँढ0 ईप&ट्पा०आं8) 
' के कारण मृत्यु खतरनाक दर्ज तक पहुँच गई थी। फिर भी देश की 
ओसत अवस्था से तुलना करने पर, जन्म दर £ अधिक था। परिवार 
“का आकार बड़ा तथा बहुत संख्या में जवान तथा स्त्रस्थ योग्य शरीर वाले 
: मनुष्य बहुधा सं० रा० के अन्य ओद्योगिक ज्षेत्रों में चले जाते थे | 

अपने दोरान में यह नदो जहाँ पर इसमें ओहियो नदी मिलती है 
३,००० फीट की ऊंचाई से गिरकर ३०० फीय तक पहुँच जाती है। वर्षा तो 


( २६ ) 


वहां खूब होती है परन्तु यह नदी बाढ़ वाली नदी है। प्रति वर्ष यह अनेक 
रूप धारण करती है इसलिए इसमें अपरिमेय जल-छ्षमता है। इसी तरह 
पहले यह ज्ञेत्र घने जद्लों से भरा था। कृषि प्रणालियाँ तथा फसलों का 
उद्मादन ऐसा था कि मिट्टी ही नष्ट हाती जा रही थी। जड्जलों का साफ 
किया गया तथा जिस गति से पेड़ां का काय गया उस गति से काई अन्य वस्तु 
प्रेड़ो के स्थान पर नहीं लगाई गई । यह कहा जा सकता है कि कोई भी सम्बता 
भूमि के इतने अचुर साधनों को इतने कम समय में उपभोग या नष्ट नहीं 
कर सकी है । घाटी में महत्वपूण खनिज पदार्थ के साधन भी हैं जो कि विस्तृत 
रोजगार के साधन हो सकते हैं | 
टी० बी० ए० के निर्माण में सहायक शक्तियाँ 
 ठी० बी० ए.» के ईस्थावम में कई राक्तियों ने विशेष भाग लिया।' 
स्थानीय जनता नदी के नाविक व्यापार में रुचि रखती था तथा बाढ़ से रक्षा 
के लिए, तैयार थी। जल-विद्युवशक्ति के उत्पादन में राप्ट्रका लाभ था | यह 
बांच्छूनीय समझा गया कि बहुमुखी तथा सम्मिलित उद्देश्यों के लिए. राष्ट्रीय 
साधनों को एक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाय | सन्‌ १६९१६ में सरकार 
ने मसिल सोल्स ( १(ए७४८० $॥#048 ) में एक नाइट्रोजन प्लांट ( नत्रजन 
का कारखाना ) संस्थापन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के' दृष्टिकोण से एक 
ब्ाँच (670) का निर्माण तथा इसके संचालन के लिए विद्य॒तशक्ति का 
उत्पादन करना बांच्छुनीय समझा गया। अन्त में १६२६ की आशिक मंदी 
ने इस विचार कॉ--जो पहले से जड़ जमा रहा था कि सरकारी आर्थिक 
आयोजना अनिवाय है--अधिक प्रोत्साहन दिया। विद्य तशक्ति उन्नति, बाढ़- 
नियंत्रण, मिई्ठी का कयव, बन निर्माण, सीमांत भूमि के ज्षेत्र को कृषि-विषयक 
प्रयोग से वहिप्कृत करना; व्यवसाय का वितरण तथा विकेन्द्रीकरण सभी 
ने नदी के सम्पूण पानी की राष्ट्रीय आवोजन की आवश्यकता की ओर 
संकेत किया | 
टी० बी० ए० क्‍या है ? 
इसलिए, सन्‌ १६३३ में कांग्र स ने टी० वी० ए.० का निर्माण किया | यह 
एक सरकारी शक्ति से युक्त निगम (कारपोरेशन) है परन्तु इसमें एक व्यक्ति- 


( हैं० ) 


गत उद्योग की तरह लाच तथा प्रय्षशीलता है। इसका काय तीन डाइरेक्टरों 
का एक बोड चलाता है जिनकी नियुक्ति प्रसीडेन्ट कांग्रस की राय और स्वीकृति 
से करता है। यह कांग्र स के प्रति उत्तरदायी है| इसका हिसाव कन्ट्रोलर जनरल 
द्वारा देखा जाता है। इसको पूंजी तथा चालू व्यय कांग्र स॒ द्वारा पास होते हैं । 
यह प्रान्तीय सरकारों, स्थानी संस्थाओं तथा फेडरल गवनमेंद की स्थानीय 
शाखाओं का सहयोग लेती है । 

फिर भी ४० बी० ए० ५०० से अधिक संस्थाओं से सहयोग संधि कर 
चुको है | इन संस्थाओं सें विश्वविद्यालय, व्यक्तिगत उद्योग, तथा संघ्र प्रदेश 
तथा काउन्टी स-कार के विभाग सभी शामिल हैं । 

व्यवस्था 

टी० बी० ए० की बहुत-सी काय-विधियां १७ विभागों में केन्द्रीभृत रहती 
हैं | एक प्रमुख इन्जीनियर आयोजना, रूपरेखा तथा निर्माण से सम्बन्धित 
विभागों को नियंत्रित ऋरता है। विद्युतशक्ति का एक प्रबन्धक ()/879827) 
तीन अन्य विभागों को नियंत्रित करता है जिनका सम्बन्ध (१) जल विद्युत, 
शक्ति-उत्पादन, (२) वितरण लाइनों तथा उपस्टेशनों का निर्माण तथा (३) 
बिजली के विक्रय ओर प्रयोग में उन्नति के साथ-साथ वितरण करने से है | 
तीन अन्य विभागों को जिनका सम्बन्ध मिट्ठी-सुरक्षा, वन निर्माण, रासायनिक 
कारखानों के काम से है एक प्रमुख सुरक्षा-इन्जीनियर नियंत्रित करता है। 
अन्य आठ विभागों म॑ से कमंचारी विभाग ( ?९४8०776! 067. ), क्षेत्रीय 
अध्ययन विभाग ( ह०४707%)] 8:5065 ॥059६8. ) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा 
विभाग, वाणिज्य विभाग तथा जायदाद संचयन प्रबन्ध विभाग ( +886४- 
ए0% ?:00270ए )/६&082०7267/: 9698767767: ) का नाम उल्लेख 
किया जा सकता है। पहला इस आधार पर काम करता है कि योग्य कमचारी 
तथा उनका पारस्परिक अच्छा सम्बन्ध किसी भी संस्था की सफलता के लिए, 
प्रमुख तत्व हैं| दूसरा विभाग बहुधा स्थानीय सरकार की इकाइयों तथा 
संस्थाओं द्वारा आधिक तथा सामाजिक दशाओं के विषय में अनुसंधान तथा 
जाँच करता है | तीसरा मलेरिया को नियंत्रित तथा जनता के स्वास्थ्य के 
लिए, काम करने के लिये है। वाशणिज्य-विभाग घाटी के उत्पादित वस्तुओं की 


हर] ही 


६: ० 


किस्म को बढ़ाने तथा उनके विक्रय कः सुविधाओं के लिए और नो-व्यापारिक 
सुविधाओं के लिए खाःज तथा उन्नतिप्रद काम करता है | ग्रपमंण क्षेत्रों के 
लिए. रफ़ांजरटर तथा मुखाने वाले यंत्रों के लगाने में यह सहायक होता 
है। इसने खेती के यंत्रों तथा कृषि-विपयक यंत्रां को उन्नन का काम 
केया है। यह किसानों का खेत में त्रिजल के प्रयोग के लिए शिक्षा देता है | 
अन्तिम विभाग के अन्तर्गत ध्यापारिक मछली के केन्द्रों का विकसित करना 
तथा उद्यान-क्षेत्रों का निर्माण, मनोरंजन के लिए नात्रों के बाद बनाना तथा 
मछुली के शिकार के केम्पय आदि का प्रबन्ध करना, आता है । 
सन १६३३ से इसन क्या किया हैं ? 
टी० बी० एू० ११ बाँच ( ते&॥705 ) तथा ५ बिजली के स्टेशनों 
( ॥600%8] 700८४ 508007 ) का प्राप्त कर चुका है। इसने स्वयं 
१६ बॉँबां तथा एक बिजली के स्टेशन का निर्माण कर लिया है | इस तरह २७ 
बाँध तथा ६ वरिजली के स्टेशन हो गए हैँ | जल-विद्यत-शक्ति को लगा मर्शानों 
की प्रयागाह क्षमता २० लाख कि० वा० है जब कि कुल्न स्वीकृत क्षमता २८४ 
लाख कि० वा० है| सन्‌ १६३३-४३ के बाच कुछ ब्रिजली का उत्पादन ४००० 
लाख कि० वा० से बढ़कर ११५० करोंड़ कि० वा० हो गया है। बिजलों का 
वितरण लगमग ६००० मोल लम्बं लाइनों द्वारा एक ऐसे क्षेत्र म॑ किया जाता 
है जा पश्चिम से पूव तक ४०० मील तथा उत्तर से दक्षिण तक २०० मील है । 


खिल्क्बुँ 
| न्‍ै 


जल्ली को शक्ति की पूर्ति व्यवस्तायों को तथा ६१ नगरपालिका 
आर ४६ सहकार! समितियों द्वारा निवासी उपभोक्ताओं के लिए को जा 
चुकी है। निवासियों ने सन्‌ १६३३ में लगभग ६००० लाख कि० बा० 
बिजली का उपभोग किया | यह मात्रा सन्‌ १६४४ में तिशुनी हो गई । फिर 
भी कुल बिनलली के खब का दाम जो उपभोक्ता ढारा दिया गया लगभग 
पहले के बरावर ही रहा जबकि से० रा० आअ० के शेष भाग में यह २५% 
बढ़ चुका था। स्पूनिसिपैल्थियाँ, नगर-पालिका तथा सहकारी समितियाँ 
२७ पाई प्रति कि० वा० मूल्य पर टी० वी० ए० से बिजली प्राप्त करती हैं। 
उपभोक्ता-निवासी को इससे अधिक मूल्य देना पड़ता है परन्तु इकरारनामे 
के अनुसार दुबारा विक्रय के पश्चात्‌ जो धन मिलता है उसका प्रयोग केत्रल 


( रेर२ ) 

ऋण चुकाने, संस्था तथा काय-प्रणाली को विकसित व विस्तृत करने या 
दर कम करने के लिए, हा सकता है। बहुतसी सहकारी समितियाँ अब 
ऋणमभुक्त हो चुकी हैं तथा दर में कमी करने लगी हैं । 

इसके अतिरिक्त संचयालयों (£5867ए07$) की संचय-शक्ति २२० 
लाख एकड़ फीट है तथा इसका सफल प्रयोग कई अवसरों पर वाढ़ की 
ऊँचाई को £ फीट तक घटाने में हो चुका है । इस तरह अनेक करोड़ रुपए, 
की ज्ञति बचाई गई है। 

वहाँ एक नो-व्यापार के योग्य नहर भी बनाई गई है जो कम से कम 
६ फीट गहरी, ठेनेसो नदी के मुख से नाक्सविले ( [६705ए॥!!6 ) तक जहाँ 
पर ओहियों नदी उसमें मिलती है ६६० मील लम्बी है। बालू और कंकड़ 
का भी २०० लाख टन मोल अल्प-क्षेत्रोय व्यापार हुआ। इसके अतिरिक्त 
अन्य सामग्रियों का आयात-नियात ( सन्‌ १६४२ ) १३६० लाख टन मील से 
बढ़कर २५०० लाख ठन मोल सन्‌ १६४५ में हो गया था। टी. वी. 
ए. की प्रगति के बाद से मध्य-पश्चिम ( १/0 ५७४८४ ) से ठेनेसी घाये 
तक अनाज लाया जाता है। 

टो. वी. ए.. दन-निर्माण विषयक काम करता है जिससे भूमि वरसाती पानी 
को अधिक सोखे, पानी का व्यथ वहाव कम ,हो तथा घाराओं के प्रवाह को निय॑- 
त्रित कर सके। फलतः; बाढ़-नियंत्रण और नो-व्यापारिफ सुविधाएं भी बढ़ती हैं । 

भू-प्रबंध के क्षेत्र में प्रगति का सारा श्रेय केवल टी० वी० ए० को 
नहीं दिया जा सकता | अन्य संस्थाएं, यथा, कृषि नियोजन-संस्था 
( 2270णापादं :त]परडध767६ ैऔवफांप्रं55:8007 )* कृषि साख 


९ यह संस्था संयुक्तराज्य के कुँषि विभाग की एक शाखा है। यह सन्‌ 
१६३३ में उचित मूल्य पर दोनों किसानों तथा उपभोक्ताओं को निरन्तर तथा 
सुद्द आधारभूत खेत के उत्पादरनी की पूत्ति के लिए, मिद्दी के साधनों की 
तथा व्यक्तिगत च्षेनत्रों की सुरक्षा के लिए तथा किसानों को राष्ट्रीय आमदनी 
का अच्छा तथा डचित भाग दिलाने के लिए निर्मित किया गया था। सन्‌ 
१६४२ से इसका नाम #ह220प्रापानओंं 2क्‍]प्रश/0670 092800ए 
( कृषि नियोजन संस्था ) हो गया है| 


६ जा ५) 


प्रबंध. ( कब्रतए (76ता #वेजांएं४ड६8४४00 ), भूमि बंधक संस्था रे 
( मा 36टए0णए #त770828007 ), फेदरल लैन्द बंक (संघीय 
भूमि बक ), संबीय भूमि बंधक निगम, तथा लेँड ग्रांउ कालेज / [25वें 
(57500 (0]2225 ) वहों हैं । वह सत्र संस्थाएँ तथा टी- बी० ए० मिलकर 
इस प्रगति की उत्तरदायी हैं। टी० वी० ए० का इहचा लेंड ग्रान्ट कालेज से' 
जो कि सचमुच सरकारी क्ृपि कालेज हैं तथा जिन्हें सरकार्रा भूमि तथा पैसः 
मिला है अधिक संबंध रहा है 

प्रत्येक कालेज में प्रसार सेवा विभाग ( णिएंझं०0 छत छिडाटान 
8070 56८:ए१८०८७५ ) होता है। इसके अन्तगंत प्रस्येक काउन्टी में स्थानीय 
स्थायी काम करने के लिए, एक काउन्टी एक्सटेन्सन एजेन्ट की नियुक्ति होती 
है। एजेन्ट कृषि-शिक्षा-प्राप्त तथा प्रोग्रामों के संयोजन तथा स्थानीय अवस्थ! में 
विकास लाने के लिए; उत्तरदायी हैं | वह संस्थाओं से हिलमिल कर काम करता 


२ सन्‌ १६३३ में निर्मित इस संस्था का उद्दे श्य क्रपि के लिए एक पूर्ण 
तथा समपद॒स्थ साख-प्रणालो का आयोजन करना है | यह झिसानों को व्यक्तिगत 
रूप से तथा उनका खहकारी क्रय-विक्रय तथा व्यापारिक सेवा करने वाली 
सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन तथा दीघंकालीन साख प्रदान करती है | 
इसके बिना टी० वी० ए० योजना सफल नहीं हो सकती थी । टी० बी० एु७ के. 
कारण भी साख का अधिक प्रयोग किया जाता हे | दी० बी० ए० योजना ने 
ऐसे शक्तियों को नप्ट कर दिया ह जो कृषि सहकारी-समितियों में अवरूदता 
यः ऐसी गतिहीनता लाती हैं यथा फसलों का सीमित विकेन्द्री करण, तम्बाकू: 
तथा कपास पर रोक तथा स्थानीय साख-प्रणाली का विकास और इस पद 
आधारित कारय-विधियों | 

मे सन्‌ १६३३ में संस्थापित, इस संस्था का लक्ष्य जख्म तमन्द तथा 
बाधागरध्त छोटी और मध्यस श्रेणी के खेती वाले किसान को (१) भूमि तथा 
घाधन को लेने या ऋण चुकाने के लिए कर्ज देकर (२) अच्छी जीविका तथा 
विक्रयशशील उत्पादन के लिए सूचना, परासर्श तथा पथ-प्रदर्शन कर /३) 
चौयायों के जनन के लिए, टू क्टर का प्रयोग, यंत्र तथा खाद्य-स,मग्री आदि के. 
प्राप्ति के लिए सदकारी-समितियों की स्थापना में सहायता देना हे ! 


हे 


न्ध्छ 
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है । उन संस्थाओं में निम्नाँकित उल्लेखनीय हं--फाम ब्यूरो, भमि संरक्षण सभा 
(8907] ((07$67ए48007 :0850८9007 , नवयुवक क्वब, फार एच क्र, 
#ेसान क्लब तथा काउन्टी कृषि सभाएं | 
: क्राउन्टी एजेन्ट खेतिहर समुदायों को, बहुधा औरतों तथा बच्चों के साथ 
यू सभाओं का आयोजन करता है| कायवबाही ओअशतः साधाजिक तथा अशतः. 
शैक्षणिक हाती है। समा के दौरान में भूमि-विषयक खतरों. तथा उनसे 
सुरक्षा के रास्ते समझाए, जाते हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वे दिन 
बीत गए. जब कि वे स्थान परिवतन कर किसी उबरा भूमि पर बसकर अपनी 
दशा सुधार सकते थे । अच्छे जीवन-स्तर के लिए अपील का जाती है। 
अच्छी खेत-प्रणालियों में यह भरली प्रकार समझाया जाता है कि ऊँची आमदनी, 
व्यक्तिगत कर की नीचा दर तथा अच्छे स्कूलों म॑ सीधा सम्बन्ध है | 
बहुधा एक “किप्तान-सभा? की स्थापना हाती है। किसान अपने बीच से 
कुछ नेताओं को चुन लेते हैं जा कि मुफ्त फासलफेट खाद (?70597402) 
के बदले म॑ टी० बी० ए.० की रूप-रेखाओं के अनुसार अपने खेतों पर काम 
करने के लये उद्यत होते हैं। उन्हें इन साधनों के लिये दाम चुकाने का 
संशय नहीं रहता है। इस तरह के प्रत्येक किसान को बहुधा एक प्रदशक 
किसान! ([650 ॥22770757749000 £9877357! कहा जाता है। यह माना 
जाता है कि किसान अपना स्थानाय दशाओं से भरी माँति परिचित रहता 
है। इसलिए काउन्टा एजेन्ट तथा अन्य विशेषज्ञ किसान को काम करना 
नहीं सिखाते हैं बरन्‌ उसे केवल ऐसा वेज्ञानिक परामश देते हैँ जिससे किसान 
स्वर्य प्रबन्ध के लिए. एक उचित माय निर्णीत कर सके | 
प्रद्शन क्षेत्र ( [८३४६ [087009807%007 ८4707 ) की सफलता के 
पश्चात्‌ एक क्षेत्रीय पराक्षा-प्रदर्शिनी ( 37०७ 4७४६ [26070750728007 ) 
का आयोजन हुआ है जा कि उस। समुदाय के कई खेतो को प्म्मिलित करतो 
है। एक ही मौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में ऐसा करना अति महत्वपूण है। 
इसका प्रारम्भ तनमी किया जाता है जब कि किसानों का एक प्रमुख भाग इसमें 
विशेष रुचि लेता है। यह ज्त्र लगभग १०००--१०००० एकड़ है। एक 
प्रदर्शन चुच्र लगभग २५-५० एकड़ का होता है। 


; 


; 
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जेतिहर चॉंच्र का चाथाई भाग लगभग परात्ञा-प्रदशिनी के अन्तगत हे । 
किसानों द्वारा दिजचसी लिए जाने का प्रमाण इसमे मिलता है कि &]/4774 
अज्बामा) में तीन साल में २४,००० किसान ८१ परीक्षा-न्त्र को देखने आए, 
यथा, मोट तोर से हर तीसर दिन एक क्रिसन दशक प्रत्थेऋ परीक्षा-खत पर 
आता था | सन्‌ १६३५-४० के बीच द० ८० बरज्ञीनिया में अपने खत के लिए, 
किसानों की मासफेट्स की माँग का प्रतिशत ४ से बढ़कर ७० हो गयी | सन्‌ 
४० में उ० करोलिना में अप्रदशर्नीय कार्उंटियां म॑ प्रति एकड़ २.5 पोन्‍्ड 
'फासफेट का प्रयोग हुआ लेकिन प्रदशनीय क्षेत्रों में ऑसत प्रति एकड़ ४5.६ 
पाँड (खाद का प्रयोग) हो गया था| बरघीनिया में, मूल्य-एरिदतनो के अनुसार 
संतुलित देर-फेर के बाद, परात्षा-सतों पर ऑसत प्रात २,६८६ इलर स 
अढ़कर ३,५७४ डालर, तथा लगभग २०% बढ़ गई । जानवरों का उद्पादन 
२०% बढ़ गया तथा फा्लल का उन्पादन सन्‌ १६३४-३६ मं ६३% बढ़ गया | 


भूमि-प्रयोग बिवचना 

टनेसो-बाटी में लगभग २६० लाख एकड़ जमीन है जसका ६ लाग्व 
शकड़ साय पानी से हेका हैं। १४० लाख एकड़ जंगनल। से इंका है तथा लगभग 
2२० लाख एकड़ चरागाह, काड़ियों तथा फसला के अन्तगत हैं ! 

जंगली भूमि का ८७ लाख एकड़ बन से अच्छा काए (टिम्बर) मिलता है 
आर बननिर्माणु की गति से वन कादने की गति १.२५ बार अधिक है। फसली 
त्षत्रों मं ४५ लाख एकड़ भूमि का उबरा-शक्ति ज्ञीग हाती जा रहा है तथा 
ज्गमग १४ लाख एकड़ भूमि म॑ कुछ अवधि छू (भूमि की ज्ञमता नष्ट 
होने के कारण) खेती हं।ती हैं । आसन खेत का जात ४४ एकड़ से कम होता 
जा रहा हैं | बहुत से २० दालू ज्षेत्र हैं तथा कुछ तो ४४ तक के हैं| 
अर्घा ४०-८०“ के बीच बदलता रहती है और बहुवा घनी वर्षा हो जाया 
करती है | यह सवसाधारग रूप स प्रचलित था छि ऐसी फसल यथा कपास, 
आजरा, तम्बाकू, हर खाल, व्यापारिक खादों के द्वारा पैदा की जाय | इसका 
परिणाम यह हुआ कि इन पंक्ति-फसलों स मिट्टी का घरातल खराब होने लगा 
तथा इस तरह कृषि की भूमि विनष्द हो गई । 


€ हेंद ) 
टा० बी० ए० ने यह सोचा. कि भमि के अच्छे प्रयोग के लिए भम्हि 
विषयक ज्ञान अनिवाय है | सं ० रा० के कृषि विभाग के मिट्टी-अनुसंघान विभाग 
की सहायता लेकर टी० बी० ए.० ने वतमान मिट्टी विधयक ज्ञन को एकनत्रित 
किया तथा तब से ,प्रगति के साथ अधिक क्षेत्रों का निसैद्षण किया है। सन्‌ 
१६४२ तक घाटी के क्षेत्रफल के ४०,६०० वर्गमील में से २३,००० वर्गमील 
का निरीक्षण हो चुका था। प्रत्येक भाँति की मिट्टी की व्याख्या करते समय 
उसको आंतरिक विशेषताओं तथा ढाल ब कठाव की स्थिति को स्पष्ट करते हैं 
क्योंकि प्रत्येक मिद्ठी फतल के उत्पादन तथा प्रबंध के साथ एक विशेष संबंध' 
रखती है तथा इसकी सापेन्न क्षमता, योग्यता, प्रबंध विषयक आवश्यकताए, 
विभिन्न होतो हैं । भूमि को बनावट जान जाने पर सत्रसे महत्वपूर्ण भूमि कोः 
नवीन प्रकार के खादां द्वारा, नवोन प्रयोगों के लिए चुना जा सकता दै। तक 
प्रयोगों तथा खादों, फसलों तथा प्रबंध अभ्यास के साथ ज्षेत्रीय अनुभवों द्वारा 
प्राप्त परिणामी की व्याख्या, वर्गीकरण तथा प्रयोग विस्तार में आसानी होगी ।' 
स्थानाय लैन्ड ग्रान्ट कालेजों के परामश पर दो ० बी० ए.० ने यह निर्णय 
किया कि भूमि में खनिज पदार्थ की खादों विशेषकर फासफेट्स को खाद देना 
आवश्यक है ओर इसके साथ हा छीमीदार फसलों का उत्पादन किया जाय है 
यह भी निश्चित किया गया कि मिट्टी में नाइट्रोजन (नत्रजन) हो। प्राग्रामों के 
स्तर निम्नांकित हैं | 
उन्नत जीव-विज्ञान-संबंधी सुधार 
(१) चूना, फासफेठ्स तथा अन्य खादों द्वारा अधिक छीमीदार पौधे तथा 
थास का उत्पादन | 
(२) छीमीदार फसल तथा धास के उपयोग के लिए स्वस्थ पालित पशुओं 
में वृद्धि 
(३) छीामीदार पोधों तथा घासों के प्रयोग के बाद अच्छे गुण वाक्ते 
पौधों का उत्पादन तथा उत्पादन में वृद्धि । 
उन्नत क्षेत्रीय प्रबंध 
(४) भूमि के प्रयोग में परिवतन, विशेषकर पंक्तिदार-फसलों को चरा- 
गाह तथा घास के खेत के रूप में | 


( रे७ ) 


(४) पालित पशुओं की संख्या तथा जातियों तथा पालित-पशु-उत्पादन 
की क्रिया विधियों में आवश्यक सुधार | 
उन्नत-पारिवारिक कल्याण 
(६) खेत पर बसर करने वाले परिवार के कल्याण तथा सुरक्षा मं वृद्धि । 
उन्नत समुदायिक कल्याण 
(७) पड़ोस, समुदाय के काउन्टी, क्षेत्र, राज्य; स्थल तथा राष्ट्र में जनता 
के कल्याण तथा सुरक्षा म॑ वृद्धि | 
टी० वी० ए० के पहले हो, काउन्टी एजेन्टां ने किसानां से अपील की थी 
कि इस प्रदर्शिनी-प्रणाली पर काम करें परन्तु युक्त खादों के प्रदान ऑर वितरण 
तथा किसानों के सम्मिलित प्रयकज्ञ के बिना यह योजना असफल रही । साधा- 
रण खाद का केवल १६ से २५०%अंश पौधों का भोजन स्वरूप मिलता है परन्तु 
थी० वी० ए० के मसल-सोल्स स्थित कारखाने में ऐसी सुपर फासफेट की खाद 
तैयार की गई है कि उसका ६३५ अंश पाधों के काम आ जाता है। प्रति 
पौंड १६ सेन्‍्ट तथा ४० पाठ खाद प्रति एकड़ वार्पिक, के हिसाब से इसका 
व्यय ७६ सेन्ट प्रति एकड़ पड़ता है जिसके साथ किसान अपना श्रम, यंत्र 
तथा जोखिस सम्मिलित कर काम करता है। यह आशा की जाती है कि 
किसान अपने खेतों के विषय में एक ठीक हिसाब रखेगा परन्तु अंशत: विस्तृत 
सेवा प्रणाली की अच्षमता तथा अकुशलता के कारण खेत के लेखा-जाखा 
अच्छी तरह नहीं रखे जाते है 


उद्योग-विकास 


धार्टी में उद्योग का उल्लेखनीय विकास हुआ है। १६३३-५२ के बीच 
टी० बी० ए.० जल-विद्यत शक्तिनत्तेत्र में निम्नांकित उद्योगों में इंद्धि हुईं है : 
वनरक्तण ओर मछली का शिकार, भवन निर्माण, काष्ठ-शिल्प, कागज, रसायन, 
सुती कपड़ा तथा नकल्लीं रेशम (२३४ए००), मोजे, पोशाक, जूते, गद्दी का काम, 
आलमोनियम, खाद्यपदार्थ तथा जन-लामार्थ वस्तुएं । लोहे तथा इस्पात में भी 
वृद्धि हुई है | इसके अतिरिक्त व्यापार, आर्थिक तथ। पेशों से संबंधित रोजगार 
आओ बृद्धि हुई है । 


( रे८ ) 


टी० बी० ए० लिद्युट स्थिति 

टी० वब० ७० द्वारा उत्पादित विद्युत का अ्र्धोश बहुत बढ़े उद्योगों, केन्द्रीय 
सरकार तथा कुछ प्राइवेट जन-सेवा कंपनियों में खप जाता है। शेष अ्र्धाश 
६६ म्युनिस्पैल्टी ओर ५० सहकारी समितियों द्वासा वेचा जाता है। इसका 
लगभग आधा ( अर्थात्‌ कुल का लगमग पंचमांश ) केवल ५००० व्यापार 
तथा उद्याग के हाथ बिक जाता है| घरेलू ओर छोटी मात्रा के उद्योग तो इन 
व्यापार व उद्योगों द्वारा उपभुक्त विद्युत का लाखवां भाग भी काम में नहीं 
लाते । अधिक विद्युत का उपभोग करने के क्रम से सूती, नकली रेशम, चमड़े, 
लोहे, रसायन, यातायात तथा अन्य जन-सवा क्रियाएं ( ?पंजांट शाप 3. 
कांच, मिट्टी व पन्‍्थर, खाद्य, रचर, कागज, काष्ठ-शिल््प; भवन-निर्माण, खनिञ्ञ 
उद्योगों का स्थान है| इस प्रकार तीन-चौथाई विद्यत बढ़ी संस्थाओं और 
उद्मोगों में खच होती है। कुछ दिनों से कारखानों को विकेन्द्रित करने का 
प्रयत्ल किया जा रहा है ताकि गांव के लोग फैक्टरियों में काम कर सकें। कुछ: 
ऐसी ही व्यवस्था स्वीडेन के ग्रामां में है । 

एक चौथाई विद्युत उपभांक्ताओं और किसानों द्वारा खरीदी जाती है ! 
उपमोक्ता द्वारा बिजली का उपयोग घरेलू श्रम को कम करने की दृष्टि से क्रमश: 
प्रकाश, रेडिया, कपड़े पर लाहा करने, रेफ्रीजेरेंटर, ठंठक गरमी रखने, रकेबी 
घोने, कपड़ा धोने, से संबंधित यंत्री को चलाने के काम लाई जाती है | इनके 
अतिरिक्त किसान घर व खेत के लिए पानी निकालने, अन्न पीसने, छिलका 
छीलने, धास सुखाने, अनाज लादने, दूध दुहने, मुर्गी के ओडे सेने आदि कार्यों 
वाली मशीनों ओर यंत्रों को बिजली से चलाता है। 

मारत में जल-विद्यत की खपत के लिए ऐसे ही विकास की आवश्यकता 
पड़ सकती है | परन्तु बड़े उद्योगों, व्यापारों तथा रेलू जीवन में विद्यत-यंत्रों: 
के उपयोग का जमाना अमी दूर है । यदि हम, सरकार और आयोग इस ओर . 
विशेष ध्यान न देंगे तो नद-योजनाओं के तैयार हो जाने ५० जक्क-विद्युत का 
हम पूर्ण लाम न उठा सकेंगे । 

एक बात और । सन्‌ १६४१ के बाद बढ़ती बिजली की मांग को 
चतुर्मास पूरा करने के लिए टी० बी० ए.० को स्टीम विद्युत ब्वांट लगाने पड़े 


६. हल 


हैं। अब तो यह स्थिति है कि टी० बी० ए० की ३४५ लाख कि० बा०> जल- 
विद्युत सामथ्यं है तो १० लाख [ऋ० वा० बिजली के स्टीम ज्ञांट लगे हैं। भारत 
में भी सखे मोसिम में पानी का कमी के कारण दामोदर वाजना में स्टरीम ज्लांट 
द्वारा बिजली तैयार की जाएगी । 
जीवन-विकास 

टी० बी० ए.० के जल-विद्यत शक्ति-त्नेत्र में अन्य सात बरार्टीय सरकारों 
तथा सं० रा० अमरीका की परिस्थिति से तुलना करने पर ग्रामीण जन-संख्या में 
अधिक वृद्धि हुई है। वहाँ मजदरों की संग्ब्या में उनका मिले बतन में तथः 
उनके द्वारा निर्माण योग-मूल्य में अधिक आनुपातिक दंड्धि हुई है | 


'फिकंगरााादा मेक कापलपर्फसाक, 


१६३०-४० के बीच प्रतिशत-परिवतन 
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( ४० ) 


जनता के लिए मानसिक तथा नैतिक सर्माद्ध के लिए थे० बी० ८० ने 
चहुत काम किया है। जन पुस्तकालयों तथा राजकीय उद्यानों का निर्माण कर 
इसने मनोंरंजक सुविधाओं को प्रदान किया है। ऐसी दशाओं में जहाँ पर 
परिवार, स्कूल तथा अन्य संस्थाएँ छिल्न मिन्न हो चुकी थी, केवल वेतन या 
पारिश्रमिक ही प्रदान नहीं किया गया बल्कि संस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन 
के लिए पुनसस्थापन के लिए. अच्छी सुविधाएँ भी दी गई । स्कूलों में ऐसा 
अवँंध किया जाता है जिससे कि मजदूरों के बच्चों के लिए. समान सुविधाएँ 
तथा अच्छा पोषण किया जा सके | उसके अतिरिक्त यह कार्यकर्ताओं की कार्व- 
चमता का निरीक्षण, स्कूलों की सफाई तथा सत्र प्रकार से एक स्वस्थप्रद 
बातावरण उत्पन्न करता है | टी० बी० ए.० स्वच्छ रहने के लिए मकान, अच्छा 
भोजन तथा एक सुरक्षित जल्-पूर्ति के लिए प्रथत्ष करता है | इन विषयों पर 
यह जन-साधारण का शिक्षा प्रदान करता है। 

आशिक ज्षेत्र में टी० बी० ए० लगभग ४.५% लाभ कमा चुका है :-... 


जही खाते में दज लागत पॉजी शह४ड३.. रेहडड... १६८५ 
करोड़ रुफ्यों में ६७ हि १३० 
चास्तविक लाभ का प्रतिशत है ४.१ ४ 


व्यक्तिगत व्यापारियों की अपेज्ञा दी ० बी० ए.० ने प्रान्तीोय सरकार तथा 
काउन्टी को अधिक कर दिया है। यद्यपि यह फेडरल टैक्स से मुक्त है, 
परन्तु यह भलना नहीं चाहिए कि टी० बी० ए.० का सब बचत-घन समुदाय की 
सेवा में अन्य प्रकार के विकासों में लगाया जाना चाहिए | 
सफलत। की सीसाए 
4० बी० एु० को अधिक सफन्नता मिलती यदि वह अपने खाद को 
खुले बाजार में सब्र का वेचता, यदि वह ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम द्र पर 
बिजली बेचता, यदि वह अपनी श्रम-शक्ति या सहकारी समितियों द्वारा 
स्थानीय खनिज के निष्कासन तथा उत्पादन में सुधार तथा अच्छी कार्य-प्रणाली. 
'को प्रोत्साहन देता; तथा ऐसी उत्पादन-सह कारी-समितियों को प्रोत्साहन देना 
बन्द न करता जो कि ओशात्मक, रोजगार का रास्ता खोलती हैं तथा 
-ऊँषि-विषयक कामों में सहायक सुविधाएँ देती हैं। वहाँ कृषि पदाथों के रूप 


है, ही ») 


परिवर्तन (?7०००5३४४४९ फन्न संरक्षण, ग्रार्मीण दत्तकारा तथा कारखानों के 
विकास के लिये बहुत अवसर है। 
सफलता के कारण 

टी० बी० एू० को सफलता क्या मिल्ली है! प्रथम, नदों का सारा 
डेल्थ एक समपरस्थ तथा सम्मिलित साधनों के विकास के लिए आदर्श 
इकाई है। इस ज्षेत्रय अयोजना के बड़े प्रयाग की सफलता सें टी० बी० ए.० 
के अन्तगंत ज्षेत्र की सीमा, इसको आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक एकता 
ने काफी सहायता किया है। वहाँ पर न तो प्राकृतिक बाधाएँ ( यथा, जंगल; 
पहाड़ या दलदल ) न कृत्रिम बाघाएँ (यथा, व्यापार या सीमा कर) हैं। द्वितीय 
वहाँ पर विशेषज्ञों तथा जनता में बहुत ही गहरा सहयोग रहा है। विशेष 
कालेज तंथा प्रयाग शालाओ की अलग रखने वाली प्रद्रत्तियों को पसन्द नहीं 
करते । जनता के सम्पक में रहते हुए कन्नाकुशल कमचारी यह ज्ञात कर लेते 
हूँ कि जनता कया चाहती है | जनता उनमें अधिक सम्पर्क तथा अधिक विश्वास 
रखने लगती है, उनकी इलगत तथा राजनेतिक आक्रमणों से रक्षा करता 
है, तथा उनके विशेष पेशां तथा वैज्ञानिक खाजों में और सहायता भी देती 
है। तृतीय, ठी० बी० ए० ने अपने अफसरों, मजदूरों को राजनैतिक आधार 
पर नहीं प्रत्युत योग्यता और ज्ञमता के आधार पर नियुक्त किया था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि डाइरेक्टर अपने जोखिम की सफलता के लिए अपने 
कार्यालय के कमचारियो को चुनने में बहुत हां सतक रहने लगे। चोया, 
विकास का सबसे प्रधान कारण यह है कि जनता साधनों के विकास के सक्रिय 
प्रयास में सीधा सहयाग देती है। वह किसान समाएँ बनाती है| दानों बतमान 
तथा भरत्रिष्य के लिए जिनमे वे अयने प्रततनिधि किसानों को भेजतों हैं जो 
किसान तथा सभा कार्यालय या कार्यालय के बाहर की एजेन्सियों के बोच 
मध्यस्थता का काम करते हैं तथा जिनमें से परीक्षा प्रदशक किसानों का चुनाव 
होता है। प्रोढ़ शिक्षा तथा सहकारा संस्थाएं ऐसी प्रमुख प्रगतियाँ हैं जो 
जनता के सक्रिय हितों को लाने में सहायक होती हैं । 

एक ऐसा क्षेत्र जो एक नदी के सम्पूण डेह्य में फैला है, विशे- 
'ब्ञों तथा जनता में सहयोग, अराजनैतिक सच्ची सेवा, तथा किसानों 
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द्वारा (जो अच्छी तरह शिक्षित व निर्य॑त्रित हैं तथा धन की सहायता प्राप्त करते 
हैं) साथनों के विकास में सक्रिय भाग--यह सब्र ऐसे आधार हैं जिनके कारण 
सन्‌ १६३३ से स्वतंत्र टी० बी० ए० सफलता प्राप्त कर रही है । 
टी० बी० ए० तथा भारत । 

भारत में नद-योजनाओं के लिए, दो अन्य सुविधाएं हैं।(१)टी ० बी० ए.०. 
के विपरीत, हमें बिजली तथा सिंचाई के लिए पानी की भी आवश्यकता है । 
नदी धार्टा के ऊपरी भाग में बिजली का उत्पादन हो सकता है तथा नदी कीं 
थाटी के निचले भाग में सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग हो सकता है।' 
(२) चकि हमारी जनसंख्या घनी है इसलिए टी० बी० ए.० की अपेत्षा हमारी 
योजनाएं (!१:०]०८४$) अधिक लोगों को लाभ दे सकेंगी ओर सामूहिक ग्राम 
जीवन के कारण वितरण-व्यय भी कम पड़ेगा । 

परंतु, जैसा हम संकेत कर चुके हैं यदि हम टी० वी० ए.० के समान 
विद्युत-उपभोग करना चाहते हैं तो विद्युत-उपभोग के ढंगों और साधनों का 
प्रचार और प्रसार के लिए. आयोजित प्रयत्ञ करना पड़ेगा । भारत सरकार ने 
इस आशंका के कारण ही अमी ह'ल मे तत्संबंधी अध्ययन करने के लिए एक 
समिति नियुक्त की है । 

यदि हम इन योजनाओं के जिधय में मितव्ययता के साथ सफलता 
प्राम्त करना चाहते हैं, ती यह अत्यावश्यक है कि टी० वी० ०.० को सफल 
बनाने वाली प्रणालियों पर हमें भी चलना चाहिए। प्रत्येक दशा में हमें यह' 
स्मरण रखना चाहिए कि टठी० वी० ए० के अधिकारियों द्वारा योजना के 
अनुसंघान तंया आयोजना निर्माण में ही कई साल लग गये थे । फिर भी 
बहुत लोग इस योजना को ञ्रभी एक अरव डालर की गुड़िया (6 0॥09: 
दे08/ उ9ए) ही सममझते हैं। | 


ट्विवीय परिच्छेद का दूसरा परिशिष्ट 
भारतीय बहुउ॒दद शीय नद-योजनाएँ 


द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारे राष्ट्रीय साधनों के विकास के लिए भार- - 
तोय सरकार द्वारा जो उत्साह तथा ग्रयन्‍न बढ़े पैमाने पर योजनाओं के रूप में 
परिलत्नित होता है अन्य किसी आशिक त्षेंत्र मे नहों है। फिर भी यह विकास 
बहुत ही कम है | वतमान अम्यासों तथा प्रोग्रामों की पृष्ठभूमि के लिए इस 
विपय पर जो ब्रिचार विकसित हुआ है उस पर संक्षित प्रकाश डालना 
उचित है । 

सन्‌ १६३६-४० में जब राष्ट्रीय नियोजन समिति (६६४07) 
?]477ंप्रष्ठ (००777706८) ने हमारे आर्थिक ढाँचे के विभिन्न दिशाओं में 
लफसील के साथ अनुसंधान करना शुरू किया तब हमारे पानी तथा भूमि- 
साधनों के बढ़े उचित पैमाने पर प्रयाग में लाने के विपय पर पहली बार 
सुव्यवस्थित रूप से सोच विचार करना प्रारम्भ हुआ | नदी बंधन तथा सिंचाई 
समिति ((०0फछाजा।6९ 57 रिएटड फक्ांणंगरु 87 ॥72०070०) 
ने एक उत्साह के साथ कल्पनात्मक रूपरेखा का निर्माण किया तथा इसकी 
स्वीकृतियाँ इस बिपय में काम करने वाले पुराने नियमों की तुलना म॑ काफी 
आगे बढ़ो हुई थीं | परिषादी निहित जनमाग-नीति इस देश में तब तक पूर्णतया 
“उत्पादन के मापदंड? ((काटए0०7 छा ?०पप८ट४ए४६ए) पर आधारित 
रही है तथा उद्यादकता का मापदद योजना को लागत पर आमदनी की 
दर थी। यह प्रारंभ्मिक दस वर्षों मं इतनी होती थी कि न केवल चालू व्यय 
हा निकल आता वरन उस हेतु सरकारी ऋण का सूद भी निकल आता। 
इस कड़ी आर्थिक लाभ की नीति वाली सतकता के कारण साधनों की प्रगति 
कुछ भी नहीं हो पाती था | इसलिए यह कोई आश्वय की बात नहीं कि सन्‌ . 
१६४० में हमारे पानी के साधनों के विकास के लिए बहुत कम योजनाओं को 
चलाया गया । राष्ट्रीय नियोजन समिति ने पहली बार हमारे जल-साधनों के 
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' उत्तम प्रयोग के लिए हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में इसके महत्व पर 
जोरदार प्रकाश डाला | इसने ये विचार प्रकट किए :--- 

“इस देश के जल साधनों के प्रयोग तथा सुरक्षा के लिए और प्रयक्ञों में 
अधिक ऊचे स्तर तक समपदस्थता तथा पारस्परिक संबन्ध स्थापन के लिए, 
एक राष्ट्रीय जल-साधन बोड (४४07६ ए74(6०८ (९०४०७४८९०४ 3045) 
का निर्माण, करना चाहिए । हमें विश्वास है कि जनता के उन हित को 
अधिकतस प्रास करने के लिए, जो कि पानी द्वारा सम्भव हैं इन साधनों को 
नियंत्रित करना तथा अधिकृत करना केवल एक बुड्धिमत्तापूण राजनीतिज्ञता 
ह। नहीं वरन्‌ एक अच्छी अर्थशास्त्रज्ञता होगो |?” 

यह पुरानों नाति की गतिहानता जो उत्पादन शक्ति के मापदंड पर 
गलत रूप से आधारित मान ली गई थी की तुलना में एक बहुत बड़ी प्रगति 
थी | तब भी व्यवहारिकता के अभाव में नई नाति ठीक ढंग से काम नहीं कर 
सकी क्योंकि न॒ तो इन्जीनियरों और न प्रबंधकों द्वारा पानी नियंत्रण के 
लिए एक उपयुक्त बेधानिक नीति-निर्धारण हुआ । राष्ट्रीय प्लैनिंग समिति 
जल-नियंत्रणु के प्रमुख उद्श्यां को भल्ीमाँति समझ गई थी, यथा, सिंचाई, 
नो-व्यापार, बाढ़-नियंत्रण, नदी-प्रबंध, जल-विद्युत-शक्ति आदि, परन्तु वह मी 
अमी तक एक उपयुक्त जल-नियंत्रण कला (7'८००४7008ए79) को प्राप्त नहीं कर 
सकी थी जो कि इन उद्देश्यों को कुशल तथा मितव्ययता के साथ प्रास्‍्॒ करने का 
निश्चयात्मक विश्वास दे सकती है । इस कला ( टेकनालाजा ) की वाह्य मोटी 
रेखाएँ भारतीय इंजीनियरों तथा प्रबंधकों केसमन्ष प्रथम बार तब रप्ट हुई जब 
सन्‌ १६४३ की विनाशी दामोदर बाढ़ के बाद भारत सरकार द्वारा बंगाल 
सरकार के साथ नीति में क्रांतिकारी परिवतन करनेवाला विचार-विनिमय 
हुआ तथा जब सन्‌ १६४४ के कोसी बाढ़ के बाद बिहार सरकार से भी इस 
दिशा में बातचीत हुई | 

नई नीति का सोर यह था कि वह देश के जल्लमार्गीय साधनों को 
केबल एक उद्देश्य के लिए, ही नहीं परन्तु बहुउद्दे शीय-आधार पर काम में 
लाना चाहती थी और उनके उस्पादनों के प्रयोग को, यथा, जल, बिजली 
तथा उससे उत्पन्न फलस्वरूप सुविधाओं को (यथा, नौ-व्यापार) नदी के डेल्य के 
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सारे क्षेत्र के विकास के लिए एक आ्थिक तथा सामाजिक योजना में सम्मिलित 
करना चाहती थी | यह नीति केवल मारत के लिए नई था; संसार के अन्य 
भागों में तो यह पहले ही विशेष सफलता के साथ प्रयोग में लाई जा चुकी है। यह 
हमारी राष्ट्रीय प्रणाली तथा संस्था म॑ दो प्रमुख परिवतन लाना चाहती थी 
१--्योजना ( प्रोजेक्ट ज्ञनिंग ) के व्यवस्थापन की प्रणाली में एक 
महान परिवतन | 
२--सम्पूर्ण नदी के डेल्टीय क्षेत्र के सवांगीण विकास के लिए आवश्यक 
प्रबंध-व्यवस्था के द्वांच में एक संबद्ध परिवतन | 

भूतकाल में, जब हमारे जलमाग को केवल एक उद्देश्य के लिए ही 

प्रयोग में लाया जाता था ( यथा, सिंचाई की जल की पूत्ति या जल-बिद्य त- 
शक्ति की पूत्ति के लिए) तब टेकनिकल आयोजन के अन्तगत केवल टेकनिकल 
अनुसंधान तथा आधारभूत जलशासत्र, अन्तरिक्ष विद्या तथा भृगर्म शास्त्र 
संबंधी समंकों का संचय तथा विश्लेषण करना था जिनका संबंध वर्षा, प्रवाह 
की गति तथा भूगरभीय स्तर की बनावट से था क्योंकि इनके आधार पर 
जल-विद्य त-शक्ति संबंधी ढाँचे का निर्माण होना आवश्यक था | तब तक 
व्यवस्था विभाग की और से परिपाटों निहित आयोजन के अतगत निर्माण के 

लिए. केवल आवश्यक सामग्री ओर श्रम एकत्र करने की समस्या उठतो थी | 

जल-नियंत्रण की नवीन बहटद्शीय टेकनालाजी ने विशद्‌ आयाजन, 
विस्तृत तथा विभिन्न समंक का सेचय तथा व्याख्या को आवश्यक बना दिया ॥ 
व्यवस्था की दिशा में विज्ञान तथा टेक्नालाजी शास्त्र की बहुशाखाओं में सहयोग- 
पूर्ण सम्मिलित काय ऐसी खोजों के लिए आवश्यक हो उठा जैसे, मलेरिया- 
खोज, मिद्ठी-सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की रासायनिक तथा भोतिक विज्ञान-संबंधी 
खोज, व्यावसायिक तथा व्यापारिक खाज, एक विस्तृत ज्षेत्रीयथ आथिक अनु- 
संघान, शास्त्रीय-लोज तथा सबसे पहले बहुसंख्यक सामाजिक आचार के 
पहलुओं पर व्यवस्था-संबंधी अनुसंधान । जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट 
हो जायगा कि एक बहुउद्देशीय आधार की प्रोजेक्ट-आयोजना, एक नदी के 
डेल्य के सम्मिलित आथिक तथा सामाजिक विकास की आयोजना का दूसरा 
नाम है| इतनी बड़ी विशद योजना का कायमार किसी सरकार के एक: 


८, 


इंजीनियरिंग विभाग के ऊपर नहों छोड़ा जा सकता चाहें वह विमाग कितना 
भी कुशल क्‍यों न हो । इसलिए ठेनेसो-बार्टी अधिकारी वर्ग या ,दामोदर 
थाटी कारपोरेशन की तरह इस तरह के कामों को स्वतंत्र प्रबंधक संस्थाओं 
के हाथ में सौंप देने की प्रशत्ति आधुनिक विकास योजनाओं के लिए बढ़ती 
जा रही है | 
ऊपर हमारी जलमार्गीय-विकास की नई नीति के विषय में जो 

कुछु कहा गया है उसको सारे भारत के पैमाने पर लागू करने में अनिवार्य 
रूप से कई साल लगेंगे क्योंकि देश के प्रमुझ जल-साधन भारत भर में 
फैले हुए. हैं जिनका हमारे क्रियात्मक वतमान उद्देश्य के लिए निम्नांकित नदी- 
डेल्टाशों में विभाजित किया जा सकता है ;-- क्‍ 

१. पूर्वी पंजाब का नदी भाग जो कि पहले सिन्तु डेल्टा का एक माग 
' था परन्तु देश विभाजन ने इसको मुख्य नदी-भाग से अलग कर दिया है। 

२. ग्रंगा का केन्द्रीय डेल्य (उसके उद्गम तथा यू० पी० के. पूर्वी 
' सीमाओं के बीच) | 

३. पूर्वीय गंगा का डेल्टा, प्रमुखतया गंगा के उत्तरा शाखाओं द्वारा 
 आच्छादित । । 
.... ४. उत्तरी आसाम में ब्रह्मपुत्र का ज्षेत्र | 

५. हुगली या भागीरथी-देल्थ जो पूर्वी विहार तथा लगभग पूर्ण 
पश्चिमी बंगाल में फैला है | ह 

६. उड़ीसा के नदियों का भाग जिम्रके उत्तर में सुबनरेखा प्रदेश 
($घ0277727८:72) तथा दक्षिण में महानदी हे । 
क्‍ ७. शक्तिशाली गोदावरों का भाग जो अपनी शाखाओं के साथ बंगाल 
की खाड़ी म॑ मिल जाती है। 

८. कृष्णा का डेह्य जा मद्रास तथा पूर्वी. मद्रास के छुछ सूखे जिलों 
को आच्छादित करता है । 

६. कावेरी का उल्य दक्षिण के अन्य किसी भी नदी के डेल्डा से अधिक 
-प्रयोगाह है | 

१० ताप्ती तथा नबंदा नदियों का माग मध्यमारत में | 


( ४७ ) 


2१, मालवा का नदियों का भाग राजपूताना से प्रारम्भ हो कर चम्दल्त 
के चारों तरफ जो यमुना में मिल जाती है । 

इन नदियों द्वारा अ च्छादित तेत्र हजारों बगमील है तथा ये लास्गों 
एकड़' भूमि की सिंचाई के लिए पानी दे सकती हैं | इस महा जल-शक्तिसाधन 
“का एक याड़ा-सा ओश (५-५९ /, ) ही बतमान समय में काम में लाया जाता 
है तथा निम्नांकित तालिका बह प्रदर्शित करती है कि ऐसे ही जलन-शक्ति 
वाले संसार के अन्य देशों में कितन। जलशक्ति काम में लाई जा रहो है :-- 


न ४ ०० » 
ख्स “कम स्वाडन बटर 
०५६३ हि ५0/ 
क्ान्स ४२% नाव॑ पर, 
5 ५३८, ५ धर 
जसनी ४५८ ऋनादा ३४८ 
बने 2 रलेर ।#| न २ 
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सन्‌ १६२१ में जे० इब्लू० मेश्रस ने जो जल-विद्यत-शक्ति अनुसंधान 
विभाग के डाइरेक्टर ये, यह गणना की था कि हमारों नदियों की जल्न-शक्ति 
क्षमता ४० लाख कि० वा० के लगमग है परन्तु स्ववम मेअस ने यह स्वीकार 
किया था कि गणना केवल बॉडिक अठुमान मात्र थो। उन्होंने अपनी गणना 
को प्रमुचतया नदियां में उपलब्ध “अधिकतम निरन्तर पयूत्ति” के आधार 
पर बनाया था। परन्तु पश्चात्‌ का गणना लगभग ३२५०-४०० लास्व 
कि० बा० तक पहुँचता हैं। हमारा बतमान प्रवोगाघान विद्युत-शक्ति को 
छ्मता लगमग ४५००.००० कि० वा० हे जा कि हमारे जल-साधनों को क्षमता 
का २६% मुश्किल से हे। जल-बिद्य त-शक्ति के विक्रास के लिए हमारी 
वृतमान योजनाएँ सम्मवतः १६४४ तक वर्तमान क्षमता का लगभग २० लाख 
कि० बा० तक बढ़ायेंगी। किर भी उस क्षमता का प्रतिशत हमारी सम्पूण जल- 
शक्ति-क्षमता का ७ या ८ प्रतिशत हागा। केंद्रीय, प्रदेशिक घरकारों के 
अन्तगत जल-विद्य त-शक्ति के प्रोजेक्ट ( आयोजनाएं ) अपने विकास के विभिन्न 
स्तरों पर हैं। उनका विद्य॒त-शक्ति-क्षमता निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हैः--- 
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यह निर्देश करना आवश्यक है कि ये अंक हमारे जल-विकास की 


देकनिकल सम्भावनाओं को ही परलत्षित करते हैं। सक्रिय वेधानिक नीति का 
उद्दश्य उन सम्भावनाओं को व्यवहार में कार्यानिवित करने के लिए, यत्न करना 
होगा | वादविवाद में अधिकारीगण यह भूल जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट सम्भावना' 
के क्षेत्र में हैं। अतः वे और उनके साथ ही जनता कमी कभी यह सोचने लगती 
है कि बस अब बड़े बड़े काय समाप्त होने ही वाले हैं तथा उन्हें यह श्रम होता है 
कि अब एक या दो साल में ही धरती पर थी- 
सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी मिलंगा, हमारे आयोजित ग्रामीण व्यवसायों 


की नदी बहने लगेगी, 


( ४ ) 


तया हमार कृषि को नवीनतम रूप देने के लिए सर्ती विद्युत-शक्ति मिलने 
लगेगी तथा सवसाधारण का जीवन-स्तर सम्पूणतया ऊँचा हो जायगा | यह 
एक भविष्य का आदर्श रूप है जिसका स्वप्न हम सब का देखना चाहिए | 
परन्तु यह स्वप्न साकार तभी होगा जब कि हमारे इन्जीनियर तथा कला-विशेषज्ञ 
आधुनिक अनुमव तथा कझ्वान के आधार पर धीरे-धीर अपनी दिशा में प्रगति 
करते जायेंगे और यदि हमार शासकों में इतनों योग्यता होगी कि वे हमारे 
साधनों तथा जन-शक्ति को अच्छे प्रयोग में ला से तथा उनको महत्ता और 
प्रमुखता के अनुसार देश की सभी बोजनाओं में वितरित ऋर काम में ला 
सके । आर्थिक-बत्न के सभी ज्षेत्रों में आधारभूत आर्थिक रमस्वाएंँ एक 
समान ही होती हैं, यथा, त्यून साधनों को बुत तथा विभिन्न बोचनाओं 
में वितरित करना | यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि हमाझे जल तथा 
बिजली के उपलब्ध साधन के विकास के लिए केवल दीव्रकालीन प्राथमिक 
अनुसंघानों को ही आवश्यकता नहां है बरन्‌ अथे, ज्ञान्ड तथा ऋल-पुर्ज ओर 
उचित ऊंचे पद के कला विशेपतज्ञ कर्मचारियों को पूर्ति जिनके विपय में हम 
(इस देश में) बहुत ही प्िछुड़े हैं, मा आवश्यक हैं। हमें आश्चय नहीं होगा 
कि यदि कुछ साल में हो कुछु योजनाओं का एकवा अन्य कारणों से 
स्थगित, छुछु बढ तथा ऋुछु देर-फर या सुधार या कान्‍-छाँ- किया जाय | 
साथनां के विकास के लिए काई भा बोजना सदा निम्नांकित स्तरों से 
गुजरती हैः-- 

(४) क्षेत्र का इसके भातिक तस्वों तथा विशुपताओं को स्थिति के अनु- 
झार निश्चित करने के लिए अनुसंधान । 

(२) अनिवाय शिल्प-कला-विज्ञान समंक के सेचय के लिए स्वोज जिसके 
आधार पर हो केवल एक तफ्तोल के साथ वेकास-याजना का निर्माण हो 
सकता है । 

(३) योजना की नींव का निर्माण । 

(४) रूपरेखाओं का निर्माण । 

(५) प्रोजेक्ट का निर्माण । 

६) योजना द्वारा प्रस्तुत अंतिम संबाओं का प्रयोग | 

फँ 


( २० ) 


ये विभिन्न स्तर साधनों के विकास में एक प्रकार से स्वाभाविक गति- 
हीनता पैदा करते हैं ओर बाधाएँ लाते हैं। इनको वैय्य तथा कठिन परिश्रर 
द्वारा दूर करना चाहिए, | चाहे जितना ही कुशल कमचारी क्‍यों न हों, कोई 
उनकी छुलांग मार कर पार नहीं कर सकता तथा केवल प्रचार या प्रकाशन- 
प्रसार से तो ओर कम सफलता होगा। साधनों की विकास योजना के लिए ये 
विभिन्न स्तर ओर सीढ़ियाँ वैज्ञानिक आधार-शिला का निर्माण करती हैं; 

अन्य अ-शिल्प शक्तिया, यथा योजना के कल्ल-पूर्जा की तथा 
जन-शक्ति की प्राप्ति अतिरिक्त बाधाएं, उत्पन्त्र करती हैं। कम से कम 
आगामी पाँच वर्षो' म॑ शायद वे हमारे सम विकास-बोजनाओओं का बहुत देर तक 
प्रभावित करेंगी और यह बहुत महत््वपूण है। हमारे विशेषज्ञ या प्रबन्धक ही 
नहीं वरन्‌ जनता द्वारा भी इन बाधाओं की वास्तविक महत्ता को समभा जाना 
चाहिए क्याके ओरल में जनता का ही अपरिप्क तथा अनाथिक योजना के 
* फूला का भुगतना पड़ेगा ! 


डा 


ऊपर के पैराग्राफ के तक से यह स्पष्ट है हमारे जल तथा विद्युत-शक्ति 
के साधनों के विकास के लिए. एक यथार्थवादी नीति निम्नांकित सामान्यः 
रेखाओं पर अवश्य आधारित हानी चाहिए --- 

सवप्रथम, ज्ञान्ट, कल-पुर्ज तथा प्रशिक्षित जन-शक्ति, जो कि 
विद्य त-जल शक्ति की योजना को सक्रिय रूप देने में कुछ सालों के. 
लिए प्राप्य है, को अंकित करते हुए. परिवतनशील साधनों की एक बजट 
तैयार करना चाहिए. |।* इस बजठ को बनाते समय हमारे आशिक ठढाँच के 





« भारत में १७० बड़े ओर छोटे प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप देने के लिए,,. 
यह गणना की गई है कि हमको १२०८ करोड़ रूपये, १६७ करोड़ डालर 
तथा १०० करोड़ स्टलिंग के साथ व्यय करना पड़ेगा । इस तरह अपने देश के 
ही ६२६ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी | वस्तुगत हमे १० लाख ठन 
इस्पात, १४७०,८ टन सीमेन्ठ, २६ लाख टन डिजेल आयल, तथा २३ लाख टन' 
पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिए इसके कारण १३-७५ लाख रुषये के 
बराबर डालर तथा ७.२४ लाख रुपये के बराबर स्टलिंग की बाधषिक कमी 
ब्यय के बाद होगी | अन्य सामान जो बापिंक रूप से आवश्यक होंगे वे ये हैं ; 


( ४१ ) 


अन्य विभागों की आवश्यकताओं को अवश्य ब्यान म॑ रखना पढ़ेगा तथा ए. 
कुशल अधिकारी वग द्वारा पहले से ही यह निणय कर लेना पड़गा कि :ऋन 
आयतों ((८7705) को प्रथम स्थान दिया जाय | निम्सन्दह यह बजद में समन 
समय पर देरफेर करना पड़ेगा परन्तु इस विश्यत-शक्ति के बजट के अन्तर्गत 
एक दसरी योजना तफर्शील के साथ वितरण के लिए बनाना पढ़ेगा। 
केवल यह जान लेना पर्बाप्त नहीं कि देश में ज्ञांट, कल-पुर्ज तथा जन-शब्क्त 
कितनी मात्रा में कुछ व तक प्राप्य द्वोंगी। यह भी जानना आवश्यक 
है कि विशेष विद्यत-शक्ति बोजनाओं में इन साधनों को किस तरह 
वितरित किया जावगा | इस बितरनणु का स्पष्ठ तथा अनिवाय-प्राय सिद्धांत 
कुछ साल की अवधि के बाद हमारी लागत पर प्रत्याशत आनदनी पर 
ही ऋआधारित रहता है| यदि आरा च भें न्याय रहें +. ८ दाहताएं हे ददना मा 
में ऊंचे दर से अधिक उतल्तादन कर सकेगा अन्य को अपेक्षा आथमिकता 
प्राप्त करेंगी | उदाह रणुत्वरूप, एक * लाख किलोबाट वाला विद्य॒त-शाक्त बाजना 
को जिसकी प्रत्ति के पश्चात शीघ्र हा ००,००० कि० वा> वद्यत-शाक्त का 
उकमाग कर सके । (यदि अन्य चीज स्याया रहें तो) अन्य ऐसी याजनाओं के 
अपेक्ता-्जः १० लाख कर० बा० का बिजला दे सकगी परत एस दान मे है 
जहाँ पर विद्यत-शक्ति के पूण् उपभोग में कई वष लग जावयगे--प्रथन स्थान 
दिया जायगा | यह कुछ ऐसी तफर्सील की चीजें हैं जिनका किसी विद्युत-शक्ति- 
योजना का सक्रिय रूप देने की स्वीकृति के पहले ठीक निरीक्षण प्रबंधक-अधि- 
कारी वग द्वारा संबंधित बातों के अनुसार सतकता के साथ हाना चाहिए | 
यदि एक बार किसी विशेष जलमार्ग-बिकास-योजना को चलाने के 
लिए ऊपर लिखित नीति के अनुसार निर्णय हो चुका है, तो एक आवश्यक 
अधिकार रखने वाली सख्तंत्र संस्था के हाथ में इस बाॉजना का क्रियात्मक 
विधि दे देना चाहिए जैसा कि इस निबंब के प्रारम्मिक भाग में प्रदर्शित 
किया गया है। भारत-सरकार का १६३५४ का कानून (8०) इस तरह के 
स्वतंत्र (30 90८) संस्याओं के निर्माण के पक्ष में नहीं था तथा दामोदर- 


किन गज नम जलता ााााााा/गभाएएएााा७॥॥७८७८एशएशएशरएशएएएएएए9 





आयल तथा २,१६३ ठन पट्रील । - 


( ४२ ) 


बादी कारपोरेशन संबंधित प्रादेशिक सरकारों के साथ इकरार करके ही बनाया 
जा सका था ओर उस इकरारनामे को प्रात्त करने में तीन साल लग गए । 
सोमाग्य से नवीन विधान केद्धाय व्यवस्थापक सूचीपन्र में अतर्परादेशिक 
जल-माग को सम्मजल्ित कर लिया है | अब भारत सरकार के लिये सम्भव होगा 
कि वह हमारे प्रमुख नदी डल्याश्रों के विकास के लिए एक उचित शासन 
व्यवस्था के लिए कानून बना सके | यह भी आशा की जा सकती है ऐसे कानून, 
शीघ्र ही, इस देश में एक विधिवत्‌ तथा रचनात्मक विकास के एक नवीन 
युग की आधारशिला का रोपण करेंगे | 
पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रगति व कठिनाई 

अब तो नद-योजनाएं हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतगंत विक- 
सित की जा रही हैं | प्रथम पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पूरे हो गए | दो 
व शेप हैं। १४० बड़ी सिंचाई योजनाओं तथा १०० शक्ति-योजनाओं पर 
६७० करोड़ रुपए, व्यय होना है; बड़ी सिंचाई योजना, ४३० करोड़ रुपए; 
शक्ति-याजना, १२८ करोड़ रुपए तथा छोटो सिंचाई योजना पर ११२ कराड़ 
रुपए | योजना कंण है । १५-२० साल में सिंचाई का ज्षेत्र दुगुना अर्थात २ 
करोड़ एकड़ आधक तथा ७० लाख किलोबाट बिजली तैयार करने का ध्येव 
है। परंतु तीन वर्ष बाद सिंचाई के क्षेत्र में केवल ४० लाख एकड़ की अनु- 
मानितरे दृद्धि हुईं। क्‍या आगासी दो वर्षों में हम १६० लाख एकड़ अधिक 

२ इसके ५४रति संदेह पदा करने वाली एक बात का उद्लेख कर दें। उत्तर 
अदेश में सन्‌ १६७४-७७ के सिंचाई सम्बन्धी बजट की सांगके समय सरकार 
की ओर से कहा गया था कि सिचाई की नालियां तो बढ़ गई थीं परन्तु 
नहरों में पानी नहीं बढ़ा था; अत: किसानों को पर्याप्त पानी न मिल सका | 
सन्‌ १६४६-७३ केबीच उत्तरप्रदेश में नल-कूपों की सं रूया और नहर की लंबाई 
क्रमशः १८४७ से बढ़ कर २,६११ तथा १७,८४४ सील से बढ़ कर २०,१७१ 
मील हो गई ! अत: ७६४ नल कूप बढ़े और यदि प्रति नल कूप ४०० एकड़ 
भूमि की सिंचाई करते हों तो अतिरिक्त सिंचाई लगभग ३ लाख एकड़ हुई 
अदुेश में कुल सिंचाई का क्षेत्र ६८ लाख एकड़ से बढ़ कर ८३*५ लाख एकड़ 
डी गया अथांत १९,९ लाख की वृद्धि हुई।| नल-कृप का क्षेत्र निकाल कर 


( रे ) 


ज्ञेत्रों को सिंचाई की मुविधा दे सकेंगे। योजना आयोग मानता है कि अभी 
तक जो कुछ काय पूरा हुआ है वह बहुत कम है ४ कारण ; (१) अधिकारी, 
इंजीनियर आदि काय में तीव्रता ओर च्वमता की आवश्यकता का महत्व नहीं 
समझते, (२) जनता का भी उत्साह नहों है। जो कमजोरी ओर भ्रष्टाचार है 
बह सवविदित गोपनीय बात है | यदि जनता में उत्साह, क्षमता ओर सत्वता 
का जाश नहीं आएगा तो शायद व्यव भी अधिक पड़ेगा, काम धीरे धीरे होगा 
और समय लगेगा । 

अधिक व्यय की चिता के कारण ही अधिक निधि जुटाने के दृष्टिकोण से 
प्रगति-कर (82६6४77270/ 7,८एए) लगाई जा रही है । ५ 

बांध बन जाने पर खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरें, गूल और 
नालियां चाहिए | यह काम भी पिछुड़ा है ओर इसको आगे बढ़ाने के लिए! 
ग्रामवासियों की श्रमिक-सहकारी समतियों के विकास पर जार दिया जा रहः 
है | यह मी सुझाव है कि बिना ठेकेदारों के ठेन्दर मंगाए हा स्थानीय गूल व 
नाली बनाने का काम ऐसी समितियों को सौंप दिया जाय ।* निस्संदेह ऐसी 
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करता अननात.हन अत रीना 43५५५५५०५+५०५-+न-ानक-अन्नेमनकक, 


१२,७५७ लाख भूसि बची | सरकारी उत्लेख के अनुसार १,७७ लाख एकड़ 
चेत्र की सिंचाई का जल नगवा, ललितपुर, सपरेरा तथा कबरई बाँध से 
मिलने लूगा । अतः ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई पिछली नहरों से ही 
हुई यद्यपि उनमें पानी नहीं बढ़ा था। ऐसी वृद्धि कागजी वृद्धि के समान है 
ओर जनता इससे कब तक धोखा खाएगी | 

० यद्यपि आयोग उससे प्रोत्साहन का अनुभव करता है । 

« बंबई, पंजाब, हेंदराबाद, मेसूर, राजस्थान ओर पेप्सू में तत्संबंधी 
एक्ट बनाए जा चुके हैं। आसाम, मद्राप्त, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में 
एक्ट विचाराधीन हैं | विहार, उड़ीसा, मध्यभारत तथा ट्रे-कोचीन ने असी ऐसे 
कर लगाने के सिद्धान्त को वाछनीय स्वीकार किया है । 

4 सन्‌ ३६५३ में बंबई सें ४३ ऐसी समितियाँ थी | कुछ राजस्थान और 
पंजाब में भी बनी हैं | महास में लोअर भवानी योजना के लिए समितियाँ तो! 
नहीं पर॑तु श्रमिक-समृह बनाएं गए हैं । 





(६ डे ) 


समितियां खुदाई आदि के काम में अधिक सफल हो सकती हैं बशते उनका 
नेतृत्व करने वाले चरित्रवान हों । 

इसी प्रकार जल-विद्यत शक्ति की खपत के संबंध में आशंका हो चली 
है ओर एक केन्द्रीय समिति इस समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त 
हुई है कि कम मांग की परिस्थिति में जल-विद्युत उत्पादन थोजना का रूप 
किस प्रकार बदला जाय | 

पंचवर्षीय योजना के अतगत मुख्यतः दामोद्र घाटी योजना ( बिहार, 
बंगाल ), भाकरा-नंगल योजना ( पंजाब, राजस्थान ) और हीराक॒ड योजना 
( उड़ासा ' पर बांघ बनाने तथा जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र खोलने का काय 
चल रहा है |५ 

इसके अतिरिक्त कोण (] 07५४५), रिहंड (उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के पास), 
कृष्णा, चंचल ओर कोसी नदियों के सम्बन्ध में नद-योजनाएँ, पंचवर्षीय योजना 
के अंतिम चरण में हाथ में ली जाएँगी। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि हम अभी इस काम में नए हैं। दामोदर धाटी योजना के डिजाइन 
(१८४४205) और ढांचे अरब भी* बदले जा रहे हैं| और हीराकंड की नींव में 
खराब मसाला लग जाने के कारण पुनः उखाड़ पुखाड़ करना पड़ी थी | हमको 





७ दामोद्र योजना के अंतगत आठ बांध बनेंगे तथा कुछ कोयले से 
चलने वाले विद्यु त उत्पादन स्टेशन । ऐसा एक स्टेशन ' बोकारों) और एक बांध 
( तिलेया ) तैयार हुआ है | एक अन्य बांध ( मैथन ) पर काम जोर से और 
एक ( कोनार ) पर साधारण गति से चलू है। भाकरा-नंसल योजना के 
अंतर्गत दो बांध ( साकरा तथा नंगल ) दो जल-विद्य त-शक्ति स्टेशन तथा 
नहरें आदि बनेंगी। नंगल बांघ की पूर्ति १६५४-७७ में होने की आशा है 
जिसस पश्चिमी पंजब, पेप्सू और राजस्थान में शायद ३८ लाख एकड़ भूमि 
को सिंचाई सुविधा मिल्ल जाए। महानदी पर तीन बांध बनाने की योजना है | 
उनसें से प्रथम हीराकुड योजना हैं । अभी छुदाई का काम चल रहा है । 

< दो अमरीकी तथा एक भारतीय की एक पराम्शदात्री समिति है। 
फरवरी, १६४४ में भी इस समिति ने दामोदर घाटी के विकास के डिजाइन 
योजना को बदला है । 


( ४४ ) 


विदेशियों की राय पर चलना पड़ रहा है| कुछ हद तक हम स्वयं ऐसा करना 
भी चाहते हैं। हमारे अपने लोग कुछ तो अक्षमता भें बदनाम हो गए. और 
कुछ अच्छे उनके साथ गेहूँ के घुन की तरह पिस गए! पैसा फू क कर, पेट 
काट कर भी ऐसी योजनाएँ ठीक ठोक और शीघ्र तमी वन सकती हैं जब हम 
बैय, साहस ओर ईमानदारी से काम लें; जब अधिकारी और जनता में राष्ट्र 
प्रेमवश कुछु कर-गुजरने का जोश हो | 


तव्रतीय परिच्छेद 
फसल की आयोजना तथा फसल का उत्पादन 


योजनाएं सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त हैं तथा यह आश्चय की बात 
नहीं कि सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाएँ “क्ृषि-विधयक योजना! तथा' 
फसल योजना? के लिए विशेष अधिक ध्यान दे रही हैं। ये दोनों पद 
अपने अर्थ में भिन्न हैं परन्तु कमी कभी इन दोनों को समान-श्रर्थी समझा 
जाता है। इस तरह कभी कभी जब कृषि-योजना पर वाद-विवाद प्रारम्मः 
होता, बाजार तथा क्रव-विक्रय सम्बन्धी समस्याओं का नाम तक नहीं लिया- 
जाता और न तो सिंचाई, सहायक पेशों तथा कृषकों के व्ययः को कम करने 
की समस्याओ्रों का जिक्र तक होता है। सचमुच ही इन समस्याओं को कृष्रि- 
विषयक योजना पर वाद-विवाद में स्थान देना चाहिए | 
आधारभूव आवश्यकत्ताए 
किसी फसल-योजना के लिए चार आधारभूत आवश्यकताएँ होती 
हैं। प्रथम, आदमियों तथा वांछुनीय पशुओं के लिए उचित तथा पोष्टिक तत्वों 
के साथ खाद्य-सामग्री होनी चाहिए. । द्वितीय, उद्योग के लिए कच्चे" माल को 
उन्नत व विकसित करना तथा प्रयोग में लाना चाहिए |* कभी कभी यह वांछुनीय 
है कि केवल आंतरिक आवश्यकताओं की पूत्ति को गारंटी देने के लिए कच्चे 
माल का उत्पादन किया जाना चाहिए । तृतीय, यदि देश के हितों को 
क्षति न पहुँचे तो निर्यात के लिए (यदि बाजार सरलता से प्राप्त हो तो) 
बस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए. | चठ॒र्थ, (ओर सबसे पहले) एक दीघकालीन 
- यदि बड़े और छोटे व्यवसायों का अलग-अलग भेद करें तो हम कह 
सकते हैं कि गाबों में सरलता से संगठित हो सकने बाले छोटी मात्रा तथा कुटीर 
उद्योगों में आबश्यक कच्चे साल की पूति पहले होनी चाहिए । इसका अभिप्रायः 
यह होगा कि कपास, गन्ना (मिलों के लिए) तथा तम्बाकू ओर तिलहन. (निर्याक्त 
के लिए) का उत्पादन गोण स्थान ग्राप्त करेंगे | 
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आवश्यकता है भूमि की उर्वरता को अक्लश्ण बनाए रखने तथा, यदि कह 
सम्भव हो तो, उसमें वृद्धि भी करने का प्रयल्ल करना चाहिए | 

यह अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि भविष्य म॑ इस दिशा में 
कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग या कदम उठाया जाय तो अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापारिक 
दशाओं का प्रथम तीन आधारभूत बातों के निर्णय करने में भी ध्यान रखना 
पड़ेगा | राष्ट्रीय आत्म निमरताः हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए; “केवल 
राष्ट्रीय आत्म निर्मरता? की तो बात ही नहीं है| अन्तर्राष्ट्रीय इकरारनामे जे 
भी हों भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान म॑ रखकर खाद्य सामर्त्री भें आत्म- 
निभरता बांछनीय है। इसके अतिरिक्त फल आवोजकां को सामान्यतः यह 
निर्णय नहीं करना पड़ता कि देश में कौन से उद्योग को संचालित किया 
जाय या किन चीजों का निर्यात किया जाय तथा किस सीमा तक | 
आवश्यकताओं को जानते हुए, वे वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस तरह 
तरीके निकालेंगे कि उन्पादन-मूल्य आयात की कीमत से अधिक न पढ़ें ) 

प्रथम तीन तथा चोथी (आधारभूत) आवश्यकता के बीच, जिस पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए भेद की रेखा अवश्य खींची जानी चाहिए | प्रथम 
तीन अल्पकालीन अवधि से सम्बन्ध रखती हैं तथा हमको निणय करना 
पड़ेगा कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए विभिन्न फसलों का वितरण 
किस प्रकार किया जाय | हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि आवश्यक 
परिवतनों को सक्रिय रूप केसे दिया जाय । खाद्य समस्या पर प्रकाश डालने के 
लिए, इस परिच्छेद के अत में एक परिशिष्ठ जोड़ा गया है इसलिए यह उचिट 
है कि इस विषय पर उसी परिशिष्ट में ही विचार किया जाय | अस्त, उबरता 
के पहलू पर इस परिच्छेद के अतिम भाग में संकेत किया जायगा | 
हमारी ग्वाद्याज्न-विषयक आवश्यकताए 

फसल योजना की आधारभूत आवश्यकताओं में प्रथम तथा चौथी 
पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है | यदि प्रथम को ले लें, ते इस दिशा में 
कुछ अवांछुनीय प्रवृत्तियाँ हमार खाद्य-फसल! के विपय मं, किसान की इस 
बढ़ती हुई जरूरत से कि शरीर को जीवित रखने के लिए. जो कुछ भी सम्मव 
हो उपाजित किया जाय, पैदा हो गई हैं। यह प्रदृत्तियाँ प्रमुखतया तीन हैं |- 
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 अथम, भारतीय भोजन में विद्वरम्मिन तथा पोष्ठिक तस्‍्त्वों की कमी है | द्विवीय, 
-यून पौष्टिक तत्त्व वाली फसलों को पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कभी 
कर्मी यह इमित किया जाता है कि कुछ भारतीय फसलें जो कि उत्पादित की 
जा रही हैं अब अधिक पोष्टिक तत्व तथा बिठामिन वाली हो गई हैं। परन्तु 
हमारा संबंध केवल इसी से नहीं है कि फसल अधिक प्रोटीन तथा विद्व्िन 
वाली हों वर॒न्‌ उन फसलों से भी है जिनके प्रोटीन तथा विटामिन को मानवीय- 
- अणालियों द्वारा अधिक हद तक पचाया जा सके जो शरीर में लग सके | 
दूसरे शब्दों में संभिश्रण तथा पाचन-समस्यथा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । 
- बृतीय, पशुओं के पालन की उपेक्षा कर के दूध उत्पादन तथा दूध की पूत्ति के 
लिए, कम ध्यान दिया गया है। 

व्याख्या के लिए मात्रागत-प्रणाली पर अधिक जोर दिया ग्रया है | 
इसके अन्तगंत इस बात का पता लगानाचाहिए कि उपलब्ध खाद्यान्न-पूर्ति 
कितनी है तथा उनसे कितनी उष्णता मिल सकती है। परन्तु दो त्रुय्यों के 
कारण इन गणनाओं पर निभर नहीं किया जा सकता। प्रथम, खाद्यान्न- 
उत्पादन के समंक सही नहीं हैं।* कुछ स्थानों के कुछ फसलों के 
उत्पादन (यथा जूट, कपास और गन्ना) के समंक की उन्हीं स्थानों के व्यापारिक 
संस्थाओं से प्राप्त समंक से तुलना की जा सकती है ।* इस तरह की तुलना से 


* दूधर रंडम सेम्पिल-प्रणाली (र8760077 5&709]08) दारा 
कृषि बिपययक अ्रंक गणना-तालिका के संचपन को उन्नत तथा शीघ्रग्रामी करने 
के लिए यत्न किया गया है। आई० सी० ए० आर० (फरवरी ४६) ने 
एक पंचवर्षीय योजना फसलों के अनुसंघान तथा फसल-उत्पादन अंक गणना के 
संचय के लिए स्वीकृत को हैं । 

२ आामस व शाखी लिखित अंग्रेजी पुस्तक “इंडियन एग्रीकलचरल् 
: स्टेटिस्टिक्स!” में जूट तथा कपास सम्बन्धी अंक मिल जायेंगे। भारतीय विज्ञान 
- काँग्रेस (१६९४२) के कृषि सम्बन्धी सभापति-सापण में श्रीं क० ल० खज्ना ने इस 
ऋ्रठि का उल्लेख किया है कि सरकारी ऑँकर्डों के आधार पर गंगा के उत्तर में 
स्थित बिहार की मिल्नो' में ४ करोड़ मन गन्ना पेरा जा सकता था जबकि बहाँ <"* 
: ऋरोड़ मन गन्ना पेरा गया। 


( +*६ ) 


यह देखा जा चुका है कि सरकारी समंकों में लगनग आसतन २५% तक 
गलती हा सकती है । 

खेती के ज्षेत्रों म॑ सही समंक मी प्राप्त नहीं हैं। मोटे अनाज के तथा 
दालों के सम्बन्ध में जो कि मारतीय ग्राम के भोजन के प्रमुग माग है ज्षेत्र 
और उत्पादन सम्बन्धी समंक अपूर्ण हें । 

द्वितीय, हमको यह भी सही सहां नहीं मालूम है कि गरम देशों में वहाँ के 
मजदर और श्रमिक को प्रतिदिन कितनी उष्णुता (केलेरी में) मिलनी चाहिए । 
इसके अनुमान १६०० कैलरी से लेकर २००० कैलेरी तक लगाए गए हैं 

पीष्टिक तत्वों की स्यूनता की गणना का सही अनुमान जीव-बज्ञानिक 
प्रणाली के द्वारा, जो कि भोजन के अध्ययन परआधारित है, लगाया जा सकता 
है|” देश के विभिन्न भागों में इस तरह के अनुसंधान हो चुके हैं. तथा वे 
प्रदर्शित करते हैं कि क्‍या प्रमुख कमियाँ हैं | यद्यपि किसा निश्चित तथा तफसील 
पूवक सुझाव प्रस्तुत करिए जाने के पहले अधिक अनुसंधानों का आवश्यकता है 


कि.+>>ल«न्‍क तल“ तन तन - 
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० हमें यह अवश्य सम्रर लेन। चाहिए कि हम गलत बस्तुयें खा रहे हैं 
तथा हम उनकी अधिक सात्रा खते हैं | इमारी आदतों को सुधारने के लिए 
सन्‌ १६४८ में मंसर में केंद्रीय सरकार ने एक खाद्य-कला-केन्द्र (000 
4 ४८४०४८७। 7750॥9६8) की स्थापना की । 

उपभोक्ताओं को सरलतापूर्वक शिक्षित करने के लिए हमें केवल भोजन 
सम्बन्धी आदतों को ही नहीं जानना चाहिए बरन्‌ भोजन तैयार करने की 
अणाली भी | इस तरह यूनान मलिक (४०787 (७८६) ने (सं० रा० अ०) 
डिब्बों में बन्द चावल को सुरक्षित रखने के लिए) एक देशीय आसाम-प्रणाली 
का अनुकरण किया है | धान को कई दिनों तक मिगोया जाता है, भाष में रखा 
जाता है, सुखाया जाता है, उबाला तथा उसके छिलके को साफ किया जाता 
डहै। उसको भाष में रखने से ६१% थिएमिन (५१६४०7० 3) तथा पेन्डा 
थनिक एसिड का (?47/400200 4८0) ६०% भाग धान के आन्‍न्तरिक्त भाग 
([:८:०८) में चला जाता है। इस तरह मिल में पालिश करते समय उनकी 
ज्ति नहीं होती । मलिक-पअणाली से तैयार चाबल में एक नया स्वाद रहता है | 

जनता के भोजन के ज्ञान के 'बिना, दम अप्रत्याशित आ जाने वाली 


( ६० ) 
फिर भी जैसा कि पहले अकित किया जा चुका है नीति की कुछ मोर्टा रूपरेखा 
निर्धारित की जा सकती है । 


फसल-योजना अन्य विकास-विभागों के पूर्ण सहयोग के साथ ही तैयार 
की जानी चाहिए।। प्रादेशिक विकास-समितियाँ, जिला-विकास समितियाँ तथा : 





अवधि में कई देशीय भोजन के आयतों या भार्गों को उपेक्षित करते हैं | एक 
उदाहरण देने के लिए महुआ का नाम लिया जा सकता है जिसका श्रयोग 
शराब बनाने में भी काफी किया जाता है। महुओं को सुखाकर अनाजों के साथ 
कूट पीस कर जमा दिया जाता है तथा बरसात के दिनों में भोजन के रूप में 
प्रयोग किया जाता है। यदि मथ्निषेध आन्दोलन में प्रगति हो तो उपभोग 
के लिए अधिक महुआ उपलब्ध किया जा सकता है। भारतीय जनता का 
लगभग उ भाग मछली का भोजन करती है। यदि मत्स्य-संडारों तथा मछली 
के पकड़ने के विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाय तो खाद्य समस्‍या काफी 
हद तक हल की जा सकती है। विभिन्न प्रदेशीय सरकारें तालाब के मन्स्य- 
मंडारों तथा कुछ हद तक अन्तरदेशीय मछली के शिकार पर ध्यान केन्द्रीभूत कर 
रही हैं । अब भारत के तीन ओर के महान विस्तृत महासागर, जो स्वाद पूर्ण मछ- 
लियों तथा अधिक पोष्टिक तत्वों से भरा है, विस्तृत तथा गहन मछली शिकार की 
आवश्यकता हैं | यह प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों की आर्थिक-क्षमता पर निर्भर 
है कि वे सागर की मछलियों को पकड़ने की योजना संचालित कर सके | साधन- 
सुरक्षा संबन्धी विश्व राष्ट्र-संघ वैज्ञानिक-अधिवेशन के (ए77६80 ६0078 
$लंध्य6९ (०7रलिलाए्ट 00 (णाइटाएश्रा07 ०0 [९३09४८65) 
समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारतीय मत्स्य-केन्द्रों के ऊपर लिखी विज्ञप्ति में 
मल्लाहों की सामाजिक ओर आ्िक दशा, आवागमन के साधन तथा बाजार 
विषयक क्रय-विक्रय की कठिनाई, शिक्षित विशेषज्ञ कमंचारियों तथा शक्ति चालित 
नाव (६६४]०४४ ) और विद्युत (70फ6:-८४४/६५) के साथ कत्न-छुजा' को 
उपलब्ध करने की कठिनाई आदि की बाधाओं का नाम लिया गया है। कल- 
घुजों की पूर्ति की समस्या बड़ी कठिन है | परंतु इस हेतु जापानी कुशल विशेषज्ञों 
को प्रास किया जा सकता है तथा समस्या का हल हो सकता है । 

केन्द्रीय सरकार अब २०० जापानी कला विशेषज्ञों को तथा कुछ ट्रालरों 


;क्‍ 
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आम पंचायतें (वा सभाए.)) सब से इस विषय में विशेष सहायता लेनी चाहिए | 
जहाँ तक प्रयोगशाला तथा खेतों के बीच की दूरी को कम करने का प्रश्न 
है, मोजिक तथा चित्रगत शिक्षा-प्रसार, दोनों का होना अत्यावश्यक है। 
प्रदर्शिनी, सिनेमा, रेडियो-प्रसार का प्रयोग किया जा सकता है। प्रदेशीय 
कृषि विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिष्रद के प्रयोगों के परिणामों 
को जन-साधारण की भाषा में छोटी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित कर 
सकते हैं | सन्‌ १६३७ में सर जॉन रसल (9% 4०799 १७४७८!) ने कहा 
था कि प्रयोग-केद्धों" म॑ कार्यालय-कर्मचारियों का बह जताना चाहिए कि वे 
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को श्राप कर रही है । एक पंच-वर्षीय मत्स्य-विकास-योजना के अम्तर्गत वर्तमान 
गणना किया हुआ ९,००० टर्नों का दैनिक उत्पादन दुगुना किया जायया । कल- 
कत्ता, चाँदबाली, बिजगाणद्रम, समंडयम (20:28), कोचीन, बम्बई तथा 
सोराष्ट्र के बन्दरगाहों भें तदीय € से १० मील के ज्षेत्र में मत्स्य केन्द्रों 
(9॥0६ 9750778 5080078) को खोला जा रहा हैं | उ० श्र० में मच्य- 
बिभाग (१६४६ सें। को स्थायी रूप दे दिया गया है ! 

५ यह अंक्षित किया जा सकता हैं कि सं० रा० आ० में किसी विकास- 
योजना में २०% उन्नति को एक आश्चयंजनक सफलता का रूप समझा जाता 
हैं। यह न्यून मात्रा कई कारणों से हैं :-- 

(१) किसानों का अज्ञान, रढ़ियादी होना तथा संदेहशील होना ! 

५१) नवीन खोजों को ठीक-ठीक किसानों को समक्काने के लिये योग्य, 
व्यक्तियों की कमी । 

(३) दो बिमिन्न फसलों के बाह्य रूप से लगभग २०% अन्तर का पता 
'न चलना । 

(४) किल्ली एक विकास सस्बन्धी अदर्शन की असफलता के फलस्वरूप 
अधिक निरुत्साह पैदा करने वाले असर | 

(४) जमीन के ग्रति जन-उत्तरदायित्व की भावना की कमी । 

(६) स्वस्थ तथा बुद्धिमान मनुष्य शहर में जाकर रहने लगे हैं । 

(७) गरीबी तथा अस्वास्थ्य का होना । 

(८) खेतों का छोटे हिस्सों में विभाजन । 


९, ३, ०.) 


किसानों के प्रति उत्तरदाया हैं; कि उन्हें अपने आप को प्रयोगशाला कीं दीवारों 
के बीच इस प्रत्याशा में बांध कर नहीं रखना चाहिए. कि किसी न किसी तरह. 
उनके कार्य क्रियात्मक सफलता प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अवश्य ही खेतों और 
किसान द्वारा उपजाई उपज को लेकर ही प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उनके 
अनुसंधान का क्षेत्र तथा अवसर विस्तृत हो सके । उनसे यह आशा की जाती 
है कि जब तक इसके विरुद्ध अच्छे कारण न उत्पन्न हों तब तक वे किसानों 
की भूमि पर अपने प्रयोगों को सरल साधारण रूप दें । 

जहाँ तक बागवानी छा प्रश्न है इसके लिए ग्रामों के स्कूल उत्तम केन्द्र 
- हैं जहाँ पर बागवानी आरम्भ की जा सकती है | 

हम लोग मोखिक, तथा चित्रगत शिक्षा के विषय में विचार कर चुक्रे हैं 
तथा साहित्व-प्रकाशन की स्वीक्ृृति दे चुके हैं। परन्तु यदि हम द्रुतगामी उन्नति 
चाहते हैं ता किसानो से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने के लिग एक संस्था 
का निर्माण होना चाहिए | सं० रा० अ० में विस्तृत प्रसार कृषि सेवा का आयोजन. 
हो चुका है। यदि कृषि विषयक, सहकारी समितियों या विकास के इन्सपेक्टर 
काउन्टी एजेन्टों की तरह काम नहीं कर सकते हों तो एक नवीन सेवा-विभाग 
का संस्थापन हो सकता है ।* इसके अतिरिक्त सफल किसानों को * तथा उनको 
भी जिन्होंने पिछुले साज्न के उत्पादन के परिणाम सबसे अधिक उन्नति को हो 
अच्छे पुरस्कार तथा पदवियाँ प्रदान कर विभिन्न प्रकार की फसलों को 
विकासित तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों का सहयोग लिया जा 


5 वे इन बाधाओं को दूर करने के लिये, किसान के बच्चों को शिक्षित करने 
के लिये युवक-कुबों का निर्माण, किसानों के लिये सेवा-कार्यो' का विस्तार, खेतों 
की एक चकबन्दी, आमीण सफाई, कृषि विभाग की विज्ञप्ति में सफल किसानों 
का उदाहरण गस्तुत करते हुये प्रयत्न करते हैं । भारत में यह तरीके सामुदायिक . 
तथा विकास योजनाओं" में अपनाए जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में देखिये अध्याय 
पंद्रह । क्‍ 
७ प्रति साल उपाधियाँ केवल एक साल के लिये ही दी जानी चाहिये । 

आने बाले साल में जो अधिक सफल किसान हों उनको यह उपाधियाँ मिलनी" 
चाहिये । भारत सरकार पुरस्कार तथा उपाधि देकर लोटाती नहीं | 
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सकता है | उनके नामों का जिला में खूब प्रकाशन तथा वाषिक-विज्ञमति में 
उल्लेख होना चाहिए। भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों ने अंत में इ 
उपाय को अपना लिया है। विकास के लिए अन्य रास्ते ये हैं: जमीन के कर 
तथा सिंचाई के मूल्य में छूट देना; जो योजना के अनुसार काम न करें उनका 
छूट और माफी आदि की सुविधाओं से व॑ घित रखना; तथा गलती करन दाल 
पर कड़ा जुरमाना करना | जुरमाने का सिद्धांत वथासम्भव काम में न लप्या 
जाय क्योंकि यह निश्चय होना बद्त कठिन है कि जो कमचारी जुर्नाना लगाने 
के लिए नियुक्त होगा इमानदारों तथा निष्क्षता के साथ काम करेगा | 
सेट्टरी का उबरता 
जहाँ तक मिट्टी की उबंरता का प्रश्न है, मिट्टी की दशा बहत महत्वप्रण 


ज्ह्े 


ज्म््हः 


तरीकों का सुझाव पेश किया जाब, फसल के क्वत्र म॑ं जिनने प्रिबतन हे! 
चुके हैं उनका ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रारम्न तथा अत पर 
विचार करने को प्रवृत्ति का परित्याग होना चाहिए। प्रारम्भ तथा अत के बच 
का सारा चंत्र व्याग्ब्या तथा अनुलंघान के अन्तगंत आना चाहिए। यद्यप्रि सनू 
५४६२३ में यह इंगित किया जा चुशा है कि उदाहरग स्वरूप, हम भारत क॑ 
प्रमुख भूमि खंड के ज्ञान से पूण परिचित नहीं हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक 
रा ८ बर्तमान मिद्दी विष्यक जो समंक हैं उसमें लाल तथा लैंटेराइट वाली 
मिट्टी, दोमठ (80044 504!), बनभूमि, रेगिस्तानी मिद्दी वथा दुलदल की 
मिद्दी का वर्णन है | लाल, लैंटेराइट तथा काली मिद्दी-बिपयक अध्ययन अधिक 
हुआ हैं | दोमठ का ठीक विश्लेषण नहीं हो सका है। यथा, उसके अन्तर्गत 
रेगिस्तानी, झाढ़ियों तथा जन की मिद्धटियाँ सो अब तक गिनी जाती हं। 
बनभूमि तथा पर्वतीय भूमि के विषय में ज्ञान बहुत ही कसम है। रेगिस्तानी 
मिद्दी-विपयक ज्ञान सी अह्प है। एक या कुछ स्थानों के अतिरिक्त दलदली 
([7०2ए 800 77255799) मिद्दी के बनने तथा बनावट के विषय में पूर्ण 
झान नहीं हैं । इन मिट्टियों को अधिकृत तथा ठीक अयोग में जाने के लिये 
अनुसन्धान करना आजबश्यक है । 
अखिल भारतीय मिद्दी-अनुसन्धान यौजना द्वारा संचित समंक की 


( दंड ) 


के आन्तरिक विभिन्न प्रकारों के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। स्कोलास्की 
को ( $८004४े८५ ) अंतर्राष्ट्रीय भूमि-विज्ञान-सभा ( [706शाब्रत0या्रां 
$0060ए ०६ 380 $८6४८०) ने भारत के मिद्ठी का मानचित्र बनाने का 
काम सोंपा तो उसने यह प्रकाश ड।ला था कि देश में मिद्टी-विषयक् जो खोज 
को सामग्री भारत में हैं वह केवल अपयाध्त ही नहीं है वरन्‌ वह वेशनिक 
उद्देश्यों के लिए. लाभप्रद भी नहीं है। 
खाद 

हावड नामी लेखकद्य (ए्ि0फ़द्चाव बणते ्र०७४०%/०) ने यंह जोर 
देकर कहा है कि प्राकृतिक खाद, पर्याव नमी तथा हवा (आक्सीजन को पूर्ति) 
मिट्टी को उबरा शक्ति को सुरक्षित रचने के लिए बहुत ही महत्वशाला हैं । 
अब भी प्राकृतिक खाद (072%770 7747076) के विषय में काफा मतभेद है। 
कुछ इससे सहमत हैं कि यह खाद बहुत महत्वशाला है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक 
लॉबिग (74८०8) ने यह बताकर कि इस खाद की क्षमता (0:8%772८ 
7704६6॥) प्राकृतिक तत्वों में नहीं वरन्‌ उसको राख में निहित रहती है एक 
नए आधार का निर्माण किया। इसलिए कुछ लागां का एक ऐसा स्कूल 
बन गया जो इस पक्ष में रहा कि कृत्रिम खादा तथा एमानियम सलफेट 
( बाणारठमांपा. $पौएीबरा8 ), पॉडाश सलफेट ( 8एय७ए०४७ ०0६ 
707890 ), केलसियम सुपर-फासफेटड._( 50967-90905097&६2 07 
सहायता से भारतीय अदेशों के मिद्दी के मानचित्र को बनाया जा सका है । परन्तु 
वे एक सामान्‍य मोटे तोर से मिट्टियों के वितरण को प्रदर्शित करते हैं तथा किसी 
भूमि-योजना के अयोग के लिये पर्याप्त नहीं हैं। (7728 9ब०८९ए 07 
ढ0/868607४ ए08807 06 80 5$फएठए 70 वा 9 ५४० पा 
च0., 40 (0८. का) ०६96 0फ्राडेी 66 32०6४४६८ छागते 
फरतेंप७2%) रि०४९४४८१) 

हाल में ही उत्तर प्रदेश में एक मिद्टी-अनुसंघान-योजना का निर्माण 
हुआ हे । जिलेवार मिध्दी का मानचित्र बनाया जायगा। चार सिद्दी-अलुसंधान 
कैम लगभग १.६२ लाख रुपया को व्यय करके बनारस, अलीगढ़, तनाई तथा 
: झांसी में खोले जा रहे हैं | 


०2८पा7 ) का प्रयोग किया जाब | परन्तु कौठारु / 543८6४0०65ट2ए ) 
विषयक खोज- स सिद्ध हो चुका है कि केबल कृत्रिम खाद का प्रयोग पांव 


हा 


मम जम व 3 ली थम अमर मन मनन 2 ँ॑ँ॑ँ:!:!:७७४ 


*लिविंग स्वायल (.ए02 30 95ए 8#7 ४8. 8. 82[00प£) 
में मिद्दी के जीवन का चक्र निम्नाड्वि। मानचित्र में उपस्थित है. :-- 
वनस्पति, कीड़े फंगस 


शी ली जानवर 
जानवर तथा न मिद्दी पॉध का भोजन 
मानव-मलमूत्र आदि के आदमी 


फंगस तथा पोधों के जड़ के सन्मिश्रण के कारण, प्राप्त खाद अन्य कृत्रिम खा्दों 
की अपेक्षा अधिक चजसता रखती हैं । इस खाद के समर्थक कहते हैँ कि चावल 
के सामान्य उत्पादन को बढ़ाना ख.नज़ पद्मार्था के प्रयोग से सम्भव हैं | परन्तु 
साथ ही साथ प्राकृतिक खाद में भी वृद्धि करनी आवश्यक हैं, अधिक उपन्ञ के 
गुण ऐसे न होने चाहिए कि उपभोक्ता की भूख मिटाने के लिए डपज की अधिक 
मात्रा काम में लानी पड़े । 

पात गोभी (८०४००38८) का उदाहरण यह दिखलाने के लिए दिया जा 
चुका हैं कि कृत्रिम उपायों द्वारा उत्पादित वस्तुत्र। का विक्रय सरल नहीं है. | यह 
प्रमाणित हो चुका दे कि यदि दीघ काल तक खनिज-पदार्था की खाद से उत्पादित 
भोजन का प्रयोग किया जाय तथा विशेषकर ऐसे भोजन का, जो वैज्ञानिक ढंग 
से तैयार हो, इस्तेमाल किया जाय तो यदि वे निश्चित बीसारियां भले ही 
न पेंदा करें, कम से कम उपनोक्ता के स्वास्थ्य को पतनशीन बना दते हैं । 
खनिज पदाथ' के खाद का अधिकतम प्रयोग फंगल ओर कीटराु क्रियाओं को 
प्रभावित करता है तथा कीड़ों की संख्या कम कर इउेता हैं । यह ज्ञात है कि ये 
कीड़े ही भूमि पर गिरी पत्तियों तथा गेशेवाले बत्त्यों को पचाकर तथा सदाकर 
भूमि के लिए लाभग्नद बनाते हैं | ये कीड़े जमीन की बनावट को सुगठित तथा 
जमीन की पानी रखने की चमता को सुरक्षित रखते हैं यदि हम मिद्ठी की 
बनावट की नष्ट तथा अरूतुलित कर देंगे तो उसका परिणाम मिट्दी फा कठान 
होगा । पश्चिमोत्तर अमरीका के रेताच्छादित प्रदेशों का क्षेत्र बढ़ रहा हैँ | यह 
ओद्योगिक क्रान्ति और उसके प्रदत्त सस्ते भोजन का ही फल है! इंगलैन्ड में 
स्फोक ($0छ0!) के प्रयोग-फार्मों में भोजन चक्रों पर अनुसंधान हो रहा है ) 

्ू 


(. 55%: .) 


हे जप 


की पाष्टिकता को असंतुलित कर देते हैं | * | 

यदि दसर देशों से तुलना की जाय तो भारतीय मिट्टी कां उबरा 
शक्ति एक निम्नतर स्तर पर स्थायी हो गयी है। कुछ हद तक इसका कारण 
चतुर्दिक परिस्थितियाँ (८०८०!0202! ८०7०4६४079$) हो सकती हैं जिसके 
विषय में आगे विचार किया जावगा। यदि किसानों के कृत्रिम खाद की पूर्ति 
का जाय ता उत्पादन शत बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे क्त्रिम खादों* £ के 








ष्ठिकोण से मतभेद के कारण भारतीय सरकार ने १६४६४ सें 
एक अनुसं घान-लमिति का निर्माण किया । उसका कार्य है रासायनिक खादों की 
उपयोगिता तथा खाद और गआकृतिक खाद के श्रयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज 
करना | यह समिति रासायनिक खादा के अयोग तथा भूमि पर उसके अभाव 
सम्बन्धी वततमान्‌ उपलब्ध ज्ञान को संचित करेंगी तथा यह आकृतिक खाद 
की विशेषतः कम्पोस्ट (८0770057) की चमता और महत्ता की जाँच करेगी 
यह उत्पादित फसल को ध्यान में रखकर मिद्दी की कमी को पूरा करने के लिए 
कृत्रिम खादों की सवात्तम विधियों का सुझाव देगी । यह विश्िन्न सिद्टियों के 
नाइट्रोजन के प्रकार ओर बनावट तथा भारतीय फसलों का अनुसंधान करेंगी | 
यह अब तक किए गए कारों पर तथा भविष्य के लिए बनाए गए ओमग्रार्मों पर 
प्रकाश डालेगी | यह यथास्म्मव शीघ्र अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करेंगी | 

केन्द्रीय सरकार ने सिन्धरों (50497 ॥#9 5]0%7४) में १३ करोड़ 
स्पत्र का व्यय कर ३-९ लाख टन एस्ोनियम सलफेट पेंदा करन के खिए 
एक खाद की फैक्टरी का निर्माण किया हैं| यह चालू हो गई है। जिष्सम 
(27०58ए०7) पाकिस्तान खेबरा तथा दन्‍्डबद (िं॥८एछ४8 ते 270त- 
०0) से आस किया जाने वाला था। हमारी सरकार कहती है कि अब राज- 
पूताता में जिप्सम की पूति इतनी हैं कि सिन्धरी फेंक्टरी के लिए बह बहुत दिन 
तक वरंमान्‌ रहेगी | यद्धि पुेसा हो भी तो यह अधिक वांछुनीय अतीत होता 
है कि चूने के पत्थरों का, जो पर्याप्त मात्रा में भारत में वर्तमान हैं, अयोग कर 
उत्पादित असानया को अमॉनियस नाइट्ूठ तथा नाइट्रो चांक (809709007प0 
00866 200 07070-८08।४) के रूप में परिवर्तित किया जाय। इस 
तरह खाद का विस्तृत जषेन्न में सस्ता वितरण हो सकेगा | 


डे 


हि 
को 


श्ः 'छ ) 


'नेमागा का आवश्यकता है जा छि व्यावहारिक तथा सस्ते पड़े | परन्‍्त प्राझृलिक 
छाद की भारत एस देश मे उपेक्षा नहीं का जरा सकतो। क्यांकि हमार 
यहां बतमान्‌ समय में उत्पादक साथनों (८४०:६४ 80088) का अनाब 


» गोबर का सुरक्षा और प्रयाग, ** कम्पासत्ट (0०0:7958 अऋ उद्दादन 


नह 


ढँ 
तथा अंग हरा खाद का प्रधाग आझाद एस बट्य हू जन रत चिशाए 
कल क्र 
बान देना चाहिए । उनके प्रवोग ने सुविधा तथा कम उत्गदन-व्यव पड़ता है ; 
ण शक खान पाल साम्ल्‍ाथाक नं व का ई. रटपका 0-०" ब््ज्क शं किक 
तथः इसोलए ना कि अब्यकाल से ऋमसाना का प्राक्ातक खाद का अयाग ने 


में से केबल लगभग २.८ लासख सन का ही प्रयोग खेनों में किया जाता हे : 
इसका बाकी भाग सुरक्षा के गलत सर्ीके तथा गोबर को इंचन के रूप में अयोग 
करने के कारण नष्ट हो जाता है | गावबर की ऋकंडियों के इंघन के प्रयोग को कम 
ऋरने के लिए अल्प काल में शीघष्रगामी काडियों तथा दी्घकाल में आमीण पनों 
का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है ; 

पहले से ही भारत में कम्पौर्ट (८0070238:) तथा शहरी महसऋ 
के उत्पादन एर अन्‍्यकिक ध्यान दिया गया है। गक केन्द्रीव कम्पोस्ट विकास 
खसिति (६६४८; बनी है, बढ़ अच्छझों के लिए ऋष्पोन्८ के उत्पादन की छक्यगत 


घटा... ० ह #ैक ३0 को पा ८] नजू हक चर ( 
मात्राणए नि्वारत ऋर चुकों है। इन नगरपॉलकाओ के अपर वज्ञा/धनमक 
हक ॥ ४ ० के हुरष्टआाव० कि गन कि शक 
अनवायता लागू करन की स्वीकृत हमे है का थे शह 3 सलमत्र सखाद 


>> पा] ता 
तक | ध्थ्ज फ। का 
उापाइन कर | इसन कद तथा आज से ऋष्पारं। के अन्पाइन संथा अंधादरा क 


रे हर 


हि कक धक हा फ रे फ् ा का (आधी: का 
ज््ु 


को हि हा१थ आफ, नशा अल के मम सा की हि पु कक अप 
अफसरों तथा इन्सपेक्ष्री को शिक्षित किया गया है तथा किया ज्ञा रहा 
का हा हि अल हर असरअत्कला ता बम्पर, धर या पक, ब्लाए । छः ५६ 
हु किय शहरी सलमन्र-खाद के उत्पादन का टठीऋ तरह करा सके तथा इसकी 
कम छू 


को किसानों को समझा सके | मब्य पेश मे (६६४८) में १८० सरकारी 
तत किया गया था ताकि व बयां 
में जाकर किसानों को शिन्ना दें! उ० पण् सरकार ने अक्टूबर $६ ०८ से &०० 
बिकास अंचलों के $ लाख गाँव में प्रति गाँव में २ पिठ (८ « % «४ ) 


बा 
व 
नम 
हा 
५ 
हि | 
कद 
7 
ना 
4 कि। 
एं 
ध्ड हक, 
न्जा्कु 
के 
ड्ू 
किये 


( इते ) 


सहायता दो जाय जिसके विपय में संसार के सभी किसानों की यह धारणा! 


। 


हु कि उसके - प्रयोग से रासायनिक खादों की अपेक्षा अधिक उत्तम उत्पादन 


वज्ञानिकां ने मिद्ठी के विपय में इस सिद्धान्त को अच्छी तरह सिद्ध कर 
$. दे 


दिया है कि नष्ठ होती हुई छा मत्त के रूप में बनस्पति तथा प्राशितत्व मिद्ढी के 
। 


मिट्टी के आंतरिक माग का विन्तृत करती है जिसमें जल-संचय की शक्ति बढ़. 
जाती है तथा जो पौधों के पाष्टिक तज्ञारशील तत्त्वों को प्रस्धुत करती है। मिट्टी 
के कीयरु (80] 98८0८४8) के लिए. यह आशय तथा भोजन तैयार करता 
है। संक्षेप में बात यह है कि यह वेज्ञान चट्टानों के राशि-कर्णा में जानदार 
पौधों के लिए. एक जीवित आश्रय का निर्माण करते हैं। यह भी कहा जाता 
है कि यह पौधों में ब्ीमारा रोकने की शक्ति को बढ़ाता है तथा उन पोँधों को 
खाने वाले जानवरों को भी शक्ति का भारत में असह्य धूप हयमस 79:70७७) 
को मिट्टी से जलाकर उड़ा देती है इसलिए, प्राकृतिक खाद की निरन्तर पूर्ति 
आवश्यक है | 

यदि संतुलित रूप से विचार किया जाय तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम खाद. 
के महत्व को कम करना गलत है। जीबित तत्वों (078470८ 7६६८४) में 
नाइट्रोजन.थोड़ी मात्रा में रहता है ।पहले यह मिट्टी के कीठाणु में उनकी मृत्यु तक 








तथा १०,००० गाँवों में ग्रति गाँव में € पिठ बनाने की योजना संचालित 
किया | इस तरह २.९ लाख पिठ तैयार करने कौ योजना थी जिसमें से प्रत्येक में 
चकोर ओर आइूसे की पत्तियों (00४४६%80४ 00 25७5७) तथा ९% गोबर 
मिलाकर ६० मन करपेस्ठ तैयार करते अर्थात कुल एक लाख थ्न से भी अधिक 
कम्पोस्ट तैयार होती जिससे लगभग एु४ लाख ८७ उपादन बढ़ जाता | 

परन्तु परिणास क्या रहा | अधिक योजनछ तथा,कम सफलता“*'इस '- 
कमजोरी के विरुद्ध हमें लड़ना है| श्राज हमारी ७,००० नंगरपालिकाओं में से 
लगभग ६ लाख टन कम्पोरः तैयार करती हैं। तथा ६३ लाख गाँवों का लगभग 
शाँद अंश १२-९ लाख टन कम्पोरू- तैयार करते हैं | इस तरह अभी हमें लगभग 
२७० लाख टन कम्पोस्ट के उत्पादक चमता को ग्राप्त करना है । 


( देह ) 
रॉ प+ शो टट या 2 क्थ् ् अंश हि खरन्‍कााकनाए। आड़ २ अत की क्र टन श् 5०0 हम 
मंबा रहता हूं ऑर कुछ समय बाद हा परंचा का उस्लब्च हाता हैं। कात्रन 
खादा का नाइट्रोजन बहुधा अधिक नाता मे शाघत्र हू पांचों के शिए प्रात ही बाता 


है। इसके फलस्वरूप फसल शीघ्र बढ़ती है तथा उत्पादन की साजा इढ़ जाती 
है | इसलिए बह प्रतीत होता है कि उद्यादन में बृद्धि के लिए कृत्रिम खादयों का 
प्रयोग आवश्यक है परन्तु बह भी प्रमाणित है कि पूरा लाभ उठाने के लिए 
उचित ब्यमंस (8पा७७) की प्रामि अभिवाद दे | इस तरह कृत्रिम खादः का 
प्रयोग केवल जंवित तत्तों के खाद प्रयोग में हो वृद्धि तथा अनुपूरक के रूए में 
किया जा सकता है । सचमुच ही अनुनत्रों ने वह हात हं। चुका है कि कृत्रिन 
खादों का निरन्तर तथा अ्रकेल्ा प्रयोग केवल मिद्ठी की भातिक-ब्यवस्था को 


ही नहीं बुर रूप में प्रभावित करता है परलु यह उत्पादित सोज्य-यदाथ के 
स्वाभाविक गंध, खाद्य संबंधी गुगु तथा अन्य तत्चों का भी प्रभावित करता है | 
'ऋत्रिम खादों में उन्पादित फल तथा तरकारियां का आकृति बड़ी हाती है परन्तु 
उनमें जल की मात्रा अधिक होता है ओर व नपष्ठ जल्द हाने लगते हैं। अन्नों 
'तथा चारा की फसलों में विदामिन तथा अन्य विकासोॉन्टुलत्र तस्य कम हों 
जात हैं | 
फसल आ।याज्ञनना तथा शाम्रीय क्ृपि ( £€००४७ ) 

केवल मिट्टी की उबरता पर ही आधारित सा/मित फसल-योजना के स्थान - 
पर अब एक विस्तृत सीमा पर आधारित योजना के लिए जोर दिया जा रहा 
है | बह दबाव डालकर कहा जाता है कि कोई अन्य तरीका भारतीय किसान 
'को बताने ऋ पहले चत॒दिक शक्तियों (2८002]८%) £2८६०४४) को ध्यान में 
रखना पढ़ेगा । कई घटनाओं तथा बातों के कारण विश्वास बढ़ता जाता है 
उदाहरणार्थ पाया जाता हे कि यद्यपि भारत में असंख्य प्रकार के चावलों 
का उत्पादन होता है, बहुत से इस प्रकार के चावल हैं जो कहीं पैदा हांते हैं 
ओर कही अन्य पैदा नहीं हा सकते चाहे मिट्टी के रासावनिक तत्त्वों को बढ़ाने 
के लिए जो कुछ भी किया जाय | सिन्ध (पाकिस्तान) नहर सिंचित ज्षेत्रों में 
उन्नत कपास के उत्पादन के प्रयाग किए गए तो यह ज्ञात हुआ कि फसल के 
'बिकास के बीच कोई न कोई स्थानीय शक्ति किसी न किसी स्तर पर अपना 
प्रभाव डालती है तथा उसके फसल का भाग्य निर्णय करती है। 


( ७० ) 


लिए, यह जानने के लिए उत्सुकता पेदा हो गई है कि शा््रीव-कृधि 
क्या! है | इसका “स्थिति ओर वातावरण! में क्या संबंध है। शास्त्रीय कृषि में 
केवल मिट्ठी तथा पौधे का ही अध्ययन नहीं किया जाता है परन्तु जल वायु और 
प्राशि-स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है| इसका अवश्य पता लगाना चाहिए 
कि पीधा केसे बहता है, किन अवस्थाओं तथा स्थितियों से प्रभावित होता है 
तथा किन तत्वों से निर्मित होता है। यह किस तरह मिट्टी तथा हवा से अपना 
भोजन प्राप्त करता है ? किस तरह मिदट्टा के विभिन्न तत््वों को पौधा अपने 
लिए, प्राप्त करता है ? प्रकृति के नियम-चक्र में हवा, मिद्ठे, पोधा तथा जानवर 
किस तरह आपस में संबंधित हैं तथा सुजन और विनाश की परिवतनशीला 
ग्रक्रिया में किस तरह जाबित रहते हैं ! शास्त्रीय कृषि-विशेषज्ञ (820]0890) 
यह विश्वास रखता है कि पाँधे के विकास में रासायनिक तत्तवों के परिवतंन,. 
उसके विकास तथा उत्पादन को केवल बीच के पेत्रिक तत्ब नहीं प्रभावित 
करते हैं वरन्‌ वाह्य कारण भी । 
इन कारणों को अब तक पूर्णतः उपेक्षित नहीं किया गया हैः। हम पहले 
भी प्रयल्ष कर चुके हैं (तथा अब भा करते हैं) कि सोंगोलिक तत्वों, उर्वरता 
तथा पीधो के विभिन्न प्रकारों का विचार किया जाय ।* ४ पिछले तान या चारः 
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*४ जलवायु का फसल पर बहुत अभाव पढ़ता है। किसी क्षेत्र में फलल 
जलबायु के अनुसार पेदा हो सकती है । फिर भी अल्प काल में कुछ जलवायु, 
सम्बन्धी परिवतेन किये जा सकते हैं तथा इस परिवर्तन के साथ जलवायु के. 
अनुसार कृषि विषयक परिवर्तन भी किये जा सकते हैं | इसलिये यह पर- 
सावश्यक है कि किसानों को विज्ञप्तियों तथा रेंडियो असार द्वारा मोसम विषयक. 
ज्ञान से अवगत किया जाय । केन्द्रीय सरकार इधर विशेष ध्यान दे रही है । 
फसल के केलेन्डर भी बनाये जाते हैं | सब बातें वैज्ञानिक आधार पर की जाती, 
हैं। फिर भी अब तक ग्रामीण कृषि विश्यक कहावतों तथा किम्बदन्तियों पर 
इ्यान कम दिया गया है। कुछ कहावतों का शाख्रीय अध्ययन. तथा परीक्षा को: 
गई है ओर फल स्वरूप उनमें से कुछे ठीक ओर अधिकांश गलत सिद्ध हुई [. 
कुछ आदेशिक सरकारें ऐसे अध्ययन को आगे बढ़ा रही हैं । 





(६ ०७) ) 


सदियों का इतिहास बतलाता है कि इस दिशा मे मानव ने दरदाशिता के 
साथ कदम नहीं ब्रढ़ाया है। हन जानने ई अमरका ने काॉंगा कोर्डा 
(८०४८2:ए805) द्वारा किए. गए, विनाश का रोकने के लिए गोर्वा का 
पालन प्रारम्भ किया गया तथा -आत्ट लियः में खाद्र-सामग्रो की पल को बढाने 
के लिए. खरगोशों का ओर जमेका में चूहा द्रारा क्रिए गए नुकसान को 
रोकने के लिए नेवल्ा (7 0०02009568) का प लिन शुरू हुआ । परन्तु गा रेया, 
भीगा के साथ पके हुए अनाज का खाने लगा, खरगाशों के कारग भोजन की 

मात्रा जितनी बढ़ी नहीं उससे अधिक लो वे स्ववनस्‌ खाने लगे। जब चूहे 
समाप्त-से हान लगे तो नवले भेड़-बकरी के बच्चों का हा छुतरने लगे | 

इसी तरह कड़ा तथा बीमारियों के कारण होने बाल कृषि के विनाश 
को राकने का यत्न किया गया है तथा उन कोड़ो को खाने ओर नए्ठ करने 
वाले कीड़ों आर रागों का उत्पादन किया गया है। यह बाद में ज्ञात हुआ है 
कि यदि इस तरह कीड़ा को नष्ट कर दिया जायगा तो खेती को नुकसान 
पहुँचेगा क्योंकि विनाशात्मक होते हुए, भी ये कोडढ़े एक तोसरे बग की 
अपेक्षा अधिक नष्ठकारी काड़ों का नियंत्रित करते हैं । 

इसी तरह नए प्रकार के पौधों का प्रचलन बाधाएँ उत्पन्न कर सकती 
है । हम जानते हैं कि अमेरिका मे आलू की फसल चालू होने पर कोालोरेडो 
((.00/800) कीड़ा--जो पहले नाशक-नाइव्शेड (१४९४६ 37206) को 
खाकर जीवित रहता था--सारे अमेरिका में आलू के उत्पादन के साथ फैल 
गया । अब कालोारेडो कोढ़ा आलू की फसल का सबसे बढ़ा दुश्मन है। भारत 
में मो जलकंभी (स्िए४८४७४४) का प्रमाण बतमान्‌ है। प्रारम्भ में केवल 
एक जिज्ञासा के साथ ही इतका लाया गया परन्तु अब्र यह हजारों म्लील जमीन 
का आच्छादित कर चुका हैं तथा कृषि और आवागमन में मी बाघा पैदा 
करता है। द 

इसलिए शास्त्रीय-कृषि विशेषज्ञ इंगित करता है कि यदि हम विकास के 

सी दीघकालीन स्थायी परिणाम पर पहुँचना चाहते हैं तो बहुत से कारणों 

तथा तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा | इसलिए वह जोर देता है कि स्थानों के 
अच्ांश ( !80प62 ) तथा समुद्र तल से ऊँचाई (४0६०००८) जलवायु, 


( ७२ ) 


प्राकृतिक भूमि-उबरता, जीव के प्रकार तथा जातियाँ, सम्मावित कीड़े तथा 
शोगों तथा स्थानीय प्राचीन इतिहास विधयक ज्ञान को संचित किया जाय | 
विशेष ध्यान इस पर देना चाहिए कि आदमी, पशु तथा कीड़े और मिट्टी 
में एक संठुलित संबंध स्थापित किया जाय। हम प्रकृति को असीम रूप 
से अपने स्वाथ के लिए, अधिकृत करना चाहते हैं तथा अन्य प्र णियों के हित 
को भुला देते हैं। श्रगर हम ऐसा ही करंगे तो हमें वही भ्ुगतना पड़ेगा 
जैसा कि उ० प्र०, जिहार, बंगाल में है जहाँ पिछुले ५० साल से प्रयत्ञ 
करने पर भी मिट्टी की उबरा शक्ति बढ़ी नहीं है ओर जहाँ अधिक संख्यक 
होते हुए भी पशु छोटे कद के, कमजोर तथा कम दूध देने वाले बहुतायत से 
पाए, जात हैं । 

शास्त्राय कृषि का प्रारम्भ तथा सक्रिय प्रयोग एक दीघकाल न समस्या 
है। शायद यह एक अनन्तकालान स्थायों समस्या है | क्योंकि मानव 
कदाचित्‌ ही कमी तथ्य जगत्‌ के पूण पहलुओं ओर स्थितियों का समभने 
योग्य हो सके। इसलिए, विशेष अल्पकालीन दृष्टिकोण से विभिन्न रागों 
को रोकने, पाधां के बामारियों का राकने की प्रणालियरा तथा काड़ों और 
बीमारियों द्वारा विनाश को बटदाने के लिए. यत्न किया जाना चाहिए | ५ 

फिर भी यह सम्भव है कि फसला का उन्नत जतियाँ प्राप्त को जा 
सकती हैं जिनसे |क उत्पादन की मात्रा तथा गुण में इंद्धि हो सके | भारत में 
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६७ केन्द्रीय सरकार ने (१६४७ में) (क फसन सुरक्षा, छेरेन्टाइन और 
स चय संस्था (2]8008 ?27006८0070, (१७४४४7676 27004 ७(0798० 
(:8%754007) का निर्माण क्रिया । ये ८० लाख ग्वाद्यान्न (८6768) 
(सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग २०% की जो हि कोड़े मकोड़ों, रोगों तथा पौधे 
की बीमारियों द्वारा नप्ट हो ज्ञादी है रक्षा करने में सहायता देगी । इस संस्था 
के कार्य ये हैं --(१) पौधों की बीमारियों तथा डड़ने वाली आक्ृतिक 
व्याधियों यथा टिट्ठी बल को नियंत्रित करना, (२) पाधे की सुरक्षा के लिए 
परामर्श देना तथा का का आयोजन करना, (३) प्रदेशों में कृषि-विकास और 
विदेशी बीमारियों तथा व्याधियों को रोकने के लिए विशेषज्ञों तथा ओषधियों 
की पृत्ति कना, (४) पौधों के रोगों तथा ब्याधियाँ सम्बन्धी शान का अंत- 


( ७३ ) 


इस ओर काफी त्षेत्र है' *। अब तक गेहूँ, कपास, गन्ना, जूट पर ही विशेष ध्यान 
दिया गया है। इस विषय में यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रादेशिक 
सरकारों द्वारा श्रच्छी जाति के बीज की पूत्ति अवश्य होनी चाहिए,। कुछ सीमा 
तक अच्छा तो यह होगा कि गांवों में ही सहकारी बहुमुखी समितियों के द्वारा 
गांव के उत्पादन में से ही उत्तम ब्रीज संचित कर लिए, जाये । जहाँ पर फसल 


प्रॉन्तीय विनिम्य के लिए कास करना, (७) पोधों के कीड़ों तथा इन कीड़ों पर 
खोज करना | दो ऐसी बीमारी हैं जो पूरे भारत भर में पाई जाती हैं पहली 
परदार सुलसुली (१09(८० ३८७|८) तथा गेरई (ए7८४६-#प50 दूसरी है| 
पहले कीड़ों को खेतों में रोडोलिया (१०००!9) नामक कीड़े छोड़ कर नियंत्रित 
किया जा सकता है। इस्र विषय में मद्रास, मेसूर तथा ट्रावनकोर में खोज 
और प्रयोग हो रहा है | ऐसे प्रकार के गेहूं को पैदा करने की आवश्यकता है 
जिससे गेरई न लगे । वतमान्‌ समय भें ड० प्र०, बम्बई, सद्रास, व बंगाल, 
उड़ीसा, अजमेर तथा कुर्ग में पौधा-सुरक्षा सम्बन्धी प्रयोग हो रहा है तथा ड० 
अ० में इसके केन्द्र रानीखेत, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में हैं । 

. १६ ८थभारतीय ग्राम-विकास! ([0०2ए2009ग्& _ ४7]986८४  909, 
$प998660 95ए ६४० ॥, (0), 8. 8.) में यह कहा गया है कि सन्‌ 
१६२२-२७ में कपास का उत्पादन प्रति एकड़ ६६ पॉंड तथा सन्‌ १६३७-४२ 

-में १०६ पौंड था। इसका मतलब यह है कि १७ वर्षों सें लगभग १३% 
वृद्धि हुई अर्थात्‌ प्रतिवर्ष १५ से कम, परन्तु हमारी जनख'खझुया निरन्तर एक 
प्रतिशत वाध्कि बढ़ी ह | जनस' ख्या की वृद्धि उत्वादन की बुद्धि से अधिक 

'है | यदि प्रगति की यही गति रही, तथा उत्पादन के क्षेत्र के एकड़ों में वृद्धि 

- नहीं होती है, तब जैसे जैसे हमारी जनल ख्या बढ़ती जायगी हमारा प्रतिजन 
उत्पादन गिरता जायगा । यदि उत्पादन के विकास की गति को जनस ख्या 

 बृद्धि की गति से बढ़ाना है तो विभिन्न कृषि-विभागों की क्षमता को बढ़ाने का 
यत्न होना चाहिए । 
डा० बन्स (]0+, 5४75 ९५४.) लिखित भारत में कृषि-विकास की 

'शैकनिकल सम्मावनाएं विषयक रिपोर्ट के आधार पर निम्नॉकित अंक तालिका 

“लैयार की गई है :--- 


( ७४ ) 
की ऐसी जातियों को बं.ना हो जो ग्रामीणों को अज्ञात हों तो उनकी पूर्ति 
ग्रामीण पोषशालाओं (?]877 'रंघा।३०४८७) से होनी चाहिए। 
प्रादेशिक सरकार द्वारा उनके बतमान्‌ बीज गोदामों से बीज सहकारी 
समितियों के हाथ दिया जाना चाहिए | बीज गोदाम अब तक सुचारू रूप से 





शास 
। उत्प|दन | प्रतिशत में चृद्धि इन कारणों से 


प्रति एकड ' 
 (पोंड से) | बीज सुरक्षा, खाद सिंचाई 
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प्रव्याशित लक्ष्य- 
| गत प्रतिएकड 
सब से उत्पादन (पॉंड में) 
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आलू, फल तथा तरकारिएं के विपय में समंक (0409) ठीक ज्ञात 
नहीं हैं । 

रेशेवाली फसलों, अलसी तथा दाल के फसल के विषयों में कम ध्यान 
दिया गया है। मक्‍का (७828) की जातियों का प्रचार ठीक नहीं क्रिया 
या हू । 

ऊपर की तालिका से हरुपप्ट हु कि यदि फसलों की अच्छी जातियों का 
प्रयोग किया जाय तो उत्पादन कितना बढ़ सकता है। 


( ७५४ )9 


काम नहीं करते रहे हैं। उ० प्र० भ॑ सहकारी बीज गोदामों को १६४८ के ' 
बाद विकाप्त क्षेत्रों की सहकारी समितियों का हस्तान्तरित कर दिया गया है 
जिसमे कि लगभग २ कराड़ रुपए की बीज राशि मुफ्त दान के रुप में दी 
गई है । 


फस ल जगाने की प्रणाली 

उत्पादन का इस प्रकर बढ़ाने के लिए कि कहीं मिद्ठी की बनावट या 
उसके तत्वों को क्षति न पहुँचे, तीन प्रणालियां सम्भव हैं यथा, फूलों का 
ठीक हेरफेर (/0:8:700), मिश्रित फसल तथा अतिरिक्त फसल (क्का्ट5 
८:८०..778) | यदि खेतों में समय समय -पर फसलों की बदल कर बोया 
जाय तो अधिक हद तक खत की उबंरा शक्ति सुरक्षित की जा सकती है तथा 
कीड़े ओर व्यक्तियों के कुप्रभाव को रोका जा सकता है। इस तरह उ9० प्र० 
में पहले वाली चावल की जाति को, जो प्रादेशिक उत्पादन के & भाग के 
बराबर है तथा जिसके कारण बाजरे की खेती नहीं हो पाती है, बरसीम 
घास के साथ मिलाया जा सकता है। पूर्वी उ० प्र० में ईइंख की फसल के 
बाद धान, फलीवालो फसल (!८2०:7८५$) तथा फिर हरा खाद या साँबा 
का उत्पादन किया जां सकता है। फसल परिवतन की प्रणाली ग्रामीर्णा में. 
पहले से- ही खूब्र प्रचलित हैं परन्तु इनकी व्तंमान्‌ प्रणाली की जांच होनी 
चाहिए. तथा उसमें सुधार होना चाहिए । 

भारत में फसल परिवतन के दो अन्य महत्वपूण पहलू भी हैं। प्रथम, . 
भारत में प्रचलित फसल के कई हेरफेर से खेत को परती छोड़ने की प्रथा है | 
द्वितीय, जिस जमीन में कांस लगी हो (८८०-१४७/८४१८०) उस पर खेती नहीं 
की जातो | अल्पकाल में यदि परती में भी मिश्रित खेती की जायगी तब देश' 
में उत्पादन बढ़ेगा। 

लगभग ८७० लाख एकड़ भूमि को परती छोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश ' 
में कुछु ३६९० लाख एकड़ भूमि, जिसमें कृषि होती है, में से २७४५ एकड़ भूमि 
में प्रति वर्ष एक फसल पैदा की जाती है तथा लगभग १०० लाख एकड़ भूमि 
को रबी की फसल के बाद परती छोड़ दिया जाता है। परखु यह सम्भव 
होना चाहिए, कि खेत में फसल स्देव एक न एक पैदा होती रहे और फिर : 


( ७६ ) 


. भी खेत की जिस उरव॑रा शक्ति का व्यय पहले वाली फसल के उत्पादन में 
हो चुका है बाद में वह फिर खेत को प्राप्त हो जाय। अतः दीघकाल के 
इष्टिकोण से मिश्रित फसल-प्रणाली का प्रयोग में लाना चाहिए। भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ( वितीका ए०पालो। ० शऔ8प00पौए:द। 
]१९४०४४८०) ने उ० प्र०,१९ स॒० प्र०, तथा सिन्ध और उ० प्र०, सीमांत 
प्रदेश (पाकिस्तान) में मिश्रित-फसल-प्रणाली संबंधी विशेष सफल प्रयोग किया 
' है| प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुईं, आमदनी काफी बढ़ी तथा 
किसान को अच्छा भोजन मिला । 

मिश्रित-फसल-प्रणाली द्वारा खेती प्रारम्भ करने में देर लगती है। 
किसानों को इसके लाभ से परिचित कराना तथा इसके प्रयोग के पत्ष में लाना. 
होगा | परन्तु अल्पकाल में शीघ्र उगने वाली फलीदार फसल की खेती करना 
: संभव है। इससे मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन स्थायित्व प्राप्त करेगा, मिट्टी का 
कठाव कम हा जायगा तथा चारे ओर दाल का उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह 
१०० लाख एकड़ परती भूमि 3०» प्र० में लगभग २० लाख ठन दालों के 
उत्पादन को बढ़ा सकती है | स्थिति देखते हुए यह वांछुनीय है कि क्षेत्र क्षेत्र 


१० उत्तर एदेश में पश्चिमी (मेरठ तथा बरली), मध्य (बाराबंकी तथा 
लखनऊ) ओर पूर्व (गोरखपुर) रू जिलों में प्रयोग हुआ हे । निम्नांकित अंक 
तालिका प्रयोग के परिणाम को दिखलाती है --- 

स्थान खेती की ८“णाली क्षेत्रफल (एकइ में) कुल लाभ (रुपए में) 


"मेरठ (ग्रामीण, मिश्रित ११४ २३०० 
नियंत्रित १७ ७ १२.१३ 
'बरेली (,, ) मिश्रित ७*७४ ४२४ 
नियंत्रित ७६२ १७८ 
लखनऊ ; ,, ) मिश्रित ७"२० ६११ 
नियंत्रित ८०० २८२ 
हे गोरखपुर (्‌ ना हे मिश्रित 4०६ १७९४५ 


नियंत्रित <'००२ ६५४ 


( ७७ ) 


के लिए फर्ल दार और गैर फलीदार फसलों के नाम और अनुपातादि निर्धा> - 
रित करने का प्रयकज्ञ किया जाए |* ६ 


भारत में लगभग १०० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो भाड़-मंखाड़ " 
तथा जड्जली घासों से ढकने के कारण खेती नहीं होने देती। कांस आदि . 
(ए८८०७४) को जहां जहां हवा आसपास उड़ा कर ले जाती है वहीं बह उगने 
लगता है। भारत में काँस तथा हरियाली ( €ि705 ढ7व निबएंका। ) दो . 
प्रधान कॉस (72608) हैं। उनकी जड़ें क्रशः ११-१४“ (कमी कभी ३६”) 
तथा १०-१२" तक जमीन में चली जाती हैं। उनका विनाश जनवरी तथा 
मई के बीच मशीन के हलों द्वारा जुताई करके किया जा सकता है जिससे उनकी 
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कम मो की यह जा सील मर ताज हज वनजाण जिला 


१८ मिश्रित फसल में अधिकांश फलीदार तथा गेर फल्लीदार फसलों 
को मिला कर अथवा “फसल के हेर फेर” में बोते हैं| इस संबंध में यह 
ज्ञातव्य है कि फत्ीदार फसले मिद्दी में नन्नजन अधिक एकत्र कर देती हैं। 
एकत्र नन्नजन की सात्रा घट जाती है यदि (१) भूसि में पहले ही से अधिक 
नन्नजन हो, (33) प्रकाश तथा तापमान अधिक हो, (39. यदि सिंचाई की 
सुविधा कम हो, (4ए। क्षेत्र सूखा हो, (०) गैर फलीदार फसलों के चेत्र का ' 
अनुपात अधिक हो तथा यदि (४३) मिद्दी में फ़ास्फोरल तथा कैलशियम अधिक 
हो या इनकी खाद दी जाय । जहां फत्वीदार और गैर फलीदार फसल साथ - 
खाथ बोई जाती हैं वहाँ दो अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए : (अ) 
कौनसी फसले बोई जा रही हैं । यथा, वर्षा सिंचित ज्षेत्र में ज्वार (गैर फली- 
दार) तथा सटर (०0ए.2८५8) की मिल्ली फलतल अधिक लाभप्रद है परन्तु 
नहर से सिंचित ज्षेत्र में उवार तथा वनसेस का उपयोग उत्तम है। (ब) फसलों 
को क्रिस दिशा में तथा अलग अलग लाइनों में या मिला-जुला कर) बोया 
गया हैं| इन बातों को ध्यान में रख कर यह कहाज ॥ सकता है कि ज़ेन्र-क्षेत्र 
के लिए फलीदार और गेर फलीदार फसलों का नाम और अजुपात निश्चित - 
कर देने का प्रयल करना चाहिए । (देखिए रूरल इंडिया, अग्नेल-सई, ३१६७३, 
पूृष्ट १४० ) 


( ७८ ) 


' जड़ भूमि पर खुली हवा में गर्मी से सूखकर मर जायें |** जब कि भारत 
- में कृषि उत्पादन का इतना अभाव है, इस तरह को जमीन को अधिकृत 
करना चाहिए चाहे यह काम शास्त्रीय कृषि के आधार से बहुत ठीक न हो । 

यद्यपि सन्‌ १६३७ में जान रसेल (]097 १०४४०!) ने इस दिशा में 
“हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि (१) मिश्रित-फसल-प्रणाली का अध्ययन 
' विस्तृत ज्षेत्रीय-प्रयोग के दृष्टिकोश से होना चाहिए, (40) कुछ फसलों का मिश्रण 
अन्य के अतिरिक्त अच्छा हो, सकता है; परन्तु इस |बषय में बहुत ही कम 
काम हुआ है। मिश्रित-फप्तल की खेती सूखे ज्षेत्र में विशेषतः सफल होती है 
जहाँ पर सब प्राप्त नमी को एकत्रित, सुरक्षित तथा प्रयोग में लाने की ही 
समस्या है। सूखे ज्षेत्रों में पैदा करने के लिए कुछ फसलें ये हैं : वा जरा, दाल, 
तिलहन (यथा, आओडी), कपास तथा तम्बाकू । निम्नांकित मिश्रण एक फसली 
क्षेत्रों के लिए. उचित होंगे--कपास तथा गाजर, कपास तथा मेथो, मूं गफलो' 
तथा खाद्यान्न, मक्का तथा अरहर, ज्वार तथा अरहर, गेहूँ तथा चने, चरी 
तथा मूली, बाजरा ओर अकरा ।** 

परन्तु मिश्रित फसल तथा बोच में कुछ फसल तैयार कर लेने वाली 
प्रणाली का मतलब हागा कि फसल उगाने को एक अवधि के भातर एक 
से अधिक फूल पेदा की जायगी। मिश्रत फसल में बीज पहले स हा मिला- 
कर बोए, जाते हें आर आगे पीछे फसलें कार्ट जाती हैं ! दूतरा में दुख्य फसल 
के अतिरिक्त अलग से अन्य फसलें बाई जाती हैं और झुख्य फसल पकने और 
कटने के पहल ही काट ली जाती हैं| इस तरह गन्ना को फसल खेत में वतमान्‌ 
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* असिश्चित खेती संबंधों प्रयोगों से ज्ञ/द होता है कि इससे कांस 
घटती हु और परती छोड़ने से कांस अपेक्षाकृत अधिक फैलती है । देखिए 
भारतीय विज्ञान कांग्रं स उन्तालीसवां अधिवेशन, पुश्तिका साग ४ , कैपि-बग सें 
पढ़ें डा० भेलानाथ सिंह के लेख, पृष्ठ ४१ | 

** देखिए उपयुक्त, इप्ठ ४३ गेहूँ-चना, गेहूं-सरसों, गेहूँ-चना-सरसों, . 
गेहूँ-सरसो-परती के हेर-फेर से कांस कम हातो है | गेहूँ चने की बोचाई ४:३ 
के अनुपात से ओर गहूँ-मटर के २:३ के अनुपात में मिला कर बोने से क्रमश: 
'ू. तथा ४४% की उपज वृद्धि पाई गई है | 


( ७६ ) 


'ही रहेगी इसी बीच में तरकारियाँ पैदा को जा सकता हैं तथा अरहर को 
फसल कटने के बाद ज्वार, बाजरा, मक्का आदि (8367270छ7) खेत में 
उत्पादित किया जा सकता है |** 
. फसल-आयोजना-खोज 

यह समस्या रह जाती है कि खोज विपयक कार्य कोन करेगा, किस तरह 
'खाज-कार्य्यों का समन्वय किया जायगा १ यदि यह कई लोगों के द्वारा किया 
जायगा तो प्रयोगशाला तथा खेतों के बीच संबंध किस तरह स्थापित करेंगे ! 
खोज के काय के लिए मारत में मारतीय क्र खोज-संस्था ([7त487 
0 82700900प४८ १०५४८०४८० [0$7६घ(८) प्रादेशिक कृषि-विभाग, कुछ विशेष 
खोज-संस्थाएं यथा, कपास, शकर, तिलहन, लाख; चाय, काफी तथा जूट के 
लिए; कृषि विद्यालय, कुछ प्राइवेट संन्‍्याएं, तथा विश्वविद्यालय हैं | उन परि- 
स्थितियों में यह डा चित नही जान पड़ता कि सारा खोज कार्य भारती कृषि- 
अनुसं घान परिष्रद्‌ (इंडियन काउन्सिल आफ एजं/कलचरल रिसच) के ही हाथ 
में रहना चाहिए.। अच्छा तो यह हा कि यह कृषि-लोज को संबद्ध तथा विक- 
सित कर। उक्त परिपद आजकल इस। तरह का काय कर रही है| पश्चिमी 
देशां में जहाँ तक आधारभूत सिद्धान्ता का संबंध है कृषि-कालेजो तथा विश्व- 
विद्यालयों में खाज-काय बहुत हुआ ह । भात्त में हर प्रदेश में कृषि कालेज 
नहों हैं। इसके अतिरिक्त देश में ऋषि-रकून तथा कालेंजाी का संख्या बढ़ानी 
चाहए | भविष्य म॑ इसका ध्यान रखना चाहिए कि इन्ब्यिन काउन्सिल आफ 
एगआकलचरल रिसच तथा विश्वविद्यालयों के बाच पहले की अपेक्षा अधिक 
'सहयाग पेदा हं। | सचमुच डा० रसेल का यह जिचार ठीक था कि हर प्रकार 
के अनुसंधान चाह वेज्ञानिकर हों था अथशास्राय कालेजों तथा विश्वविद्यालयां 
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“5 भारत म॑ ज्वार-बाजरा तथा मक्का लगवंग एक तिहाई अन्न-्क्ुत्र ' 

में पैदा किए जाते हैं तथा इनका उत्पादन कुल खाद्यान्न के उत्पादन का लग- 
भंग एक चांथाई है । इन फसलो के बाद सम का प्रती छोड़ने की अपेक्षा 
यदि उसमें फलादार फसल दोइ जाए ओर तत्यस्वात गेहूँ तो गेहूँ की उत्पत्ति 
बढ़ जाता है। इससे मोटे अनाज फल्नांदार फसल आर गेहूँ के हेरफेर का 
असार वांछुनीय है। ( देखिए, रूरल इंडिया, मा १६४३, प्र० ११२ ) 


६. का .) 


के हाथ में दे देना चाहिए ; इससे स्नातकों को खोज करने में तथा खोज- - 
प्रणाली में प्रगति मिलेंगी तथा वे शिक्षित भी होंगे । 

जितनी संस्थाएं खोज करती हैं सबके ऊपर उनके खोज को समन्वित 
तथा संबद्ध करने के लिए मारतीय कृषि अतुसधान परिषद्‌ ही ठोक है। 
इसका काम यह भी हो कि वह ध्यान रखे कि किसी योजना के अनुसार 
खोज काय में प्रगति हो तथा खोज द्वारा प्राप्त ज्ञान को खेतों में सक्रिय रूप 
देने के काय को वह प्रोत्साहन देवे। परिषद्‌ द्वारा ऐसी समिति नियुक्त 
होनी चाहिए, जो कि भूमि उर्वरता के पहलू पर जाँच करे | इसका संबंध, 
मिट्टी का विश्लेषण करने, भारतीय मिट्टी के मानचित्र बनाने, खाद के 
प्रयोग करने, भूमि का कठाव रोकने, भूमि को पुनः अधिकृत करने तथा खेती 
योग्य बेकार पड़; भूमि को प्रयोग में लाने से होगा। एक दूसरो समिति का 
निर्माण उत्पादन समस्या का हाथ में लेने के लिए होना चाहिए। यह अपना 
ध्यान खोज, फसल योजनाओं तथा उत्पादन की बाधाओं पर रखेगी। इस: 
तरह ये दोनों समितियाँ ( उर्वरता-समिति तथा उत्पादन समिति ) परिषद्‌ के 
सहयोग में काम करत॑ हुई खोज तथा विकास विषयक काम भी करेंगी । 

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छे मस्तिष्क का ठीक संस्थाओं 
द्वारा प्रयोग, नितव्ययता तथा विभिन्न फसलों के लिए खाज केन्द्रों के संस्थापन 
के लिए बहुत ही अचसर तथा सीमा है | यह बहुत हा महत््वपूण बात है कि 
फसल संत्रंधी खोजों का आधारथूत, क्षेत्रीय तथा स्थान.य आधार पर विभाजित 
करना चाहिए । एक ही कृपि-पदार्थ के संबंध में क्रिमिन्न प्रदेशों द्वारा किए 
गए खाजों (यथा, चावल, गेहूँ या गन्ना आदि विषयक) से क्या लाभ हैं ! इसकी 
आवश्यकता अभी पूण रूप से नहों समझी गई है | अभी हाल में सारे देश. 
-को जलदायु के आधार पर पाँव नागा में विभाजित किया गया है *९ ; 
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3३ इन पांच: परदे में भारत के विभिन्न भागों वात इस प्रकार क्रमशः 
वितरण होगा :--- 

(१) पूर्वी पंजाब, पश्चिमी 3० प्रदेश, पश्चिमी म० ग्र० तथा ग्वालियर 

(२) आसाम, प० बंगाल, बिहार, डड़ीसा, १५० स० प्र० तथा उ० पु७- 
मद्रास | 


( ८१ ) 


(१) खूखा उत्तरी ज्षेत्र--प्रमुख उपज गेहूँ 
(२) पूर्वी माग--प्रमुख फसल चावल 
(३) दक्षिणी भाग--ज्वा र-बाजरा प्रमुख फसल 
(४ शीत-हिमालय का भाग 
(५) समुद्र-तरीय भाग 
सम्भववः कालांतर में प्रत्येक भाग के लिए प्रादेशिक समिति स्थापित 
होगी | यह प्रादेशिक कृषि-समस्याओं का अध्ययन करेगी और अपने सुकाव 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद्‌ के आगे रक्खेगी | 
अधिक क्षेत्र में खेती 
अभी तक हमने ज्षेत्र वृद्धि को आर विशेष ध्यान नहीं दिया है। हमारे 
यहाँ लगभग २४ करोड़ एकड़ में एक फसल तथा ४ करोड़ एकड़ में दूसरी 
फसल भी पैदा का जात है। मिश्रित खेती करके तथा सिंचाई सुविधा द्वारा 
११ करोड़ एकड़ में दूसरा फतल पेंदा का जा सकती है| इसके अतिरिक्त लग- 
भग ६ करोड़ एकड़ परता भूमे में से ए6 चौथाई पर मिश्रित खेती आरंभ की 
जाय । बेकार पड़ा कृषि-योग्- भाम में से, जो लगभग ६ करोड़ एकड़ हे, 
आधा को खेतों के लिए ताड़ना चाहिए। इस प्रकार लगभग १३ करोड़ 
एकड़ में भूमि अधिक फसन के लिए उपलब्ध ही जाएगा। सरकार, वेज्ञानिकों, 
प्रसार काय करनेवालां तथ। कान के सहयोग से हो यह काय पूरा हो 
सकता है । ' 


(३) झांसी डिवीतन (ड० प्र०), शेष स० प्र०, पू० हेंदराबाद, प० 
मद्रास, बम्बई, बढ़ीौदा और मेसूर के कुछ साग। 
(४) आखास का पहाड़ी साग, सिरुम, सूठान, नेपाल, कुमार्थे; 
गढ़वाल, शिमला, कुल्लू, चस्बा, और काश्मीर । 
(७) भारत के दक्षिणी तदीय प्रदेश, मैसूर के शेष भाग, कुर्ग द्वा- 
कोचीन । | । 
दर 


परिच्छेद तीन के लिए परिशिष्ट 
खाद्य-मोर्चा 


भारत की जनसंख्या १६५१ में ३६ करोड़ थी। यदि हम अपनी 
आवश्यकताओं के विष्रय में यह कल्पना करें कि प्रति दिन प्रति मनुष्य आधा 
सेर अनाज आवश्यक है तो हमारी वाषिक आवश्यकता लगभग ६०६ लाख 
टन होगी | सनू १६४७-४८ में हमारा उत्पादन लगभग ४२६०६ लाख वन 
या | कर्मी लगभग १८० लाख “न की है अर्थात्‌ हमारे उत्पादन के ड भाग 
के बराबर | परन्तु यदि हम ६ छुटॉक प्रति मनुष्य प्रतिदिन को कल्पना करें 
तब हमारी कप्ती ४१४"४५-८४२६*६ अर्थात्‌ लगभग ३० लाख टन के बराबर 
होगा जो कि - हमारे १६४८ के उत्पादन के 5७ के बराबर है। इन दोनों 
सीमाओं के बाच में ही कहीं. वास्तविक दशा है अनुमानतः १०० लाख 
टन की कमी है। सकती है। इस कर्मी का पूरा करने के लिए उत्पादन छू 
भाग के बराबर बढ़ाना पड़ेगा ।* 

ऊपर का विश्लेषण अल्पकाल के दृष्टिकाशु से किया गया है। दीघकाल 
के लिए हमें अधिक जन-संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कई वर्ष का 


*$ १8५२ में सानव पो-ण तथा पशु-पोप्ण संबंधी वार्ता में डा० सेन 
ने कहा था कि जनसंख्या का ८०% वयस्क-जनसंख्या (5०पा-६०पाए46९76 
ए05०४४०09४) है। भारत में इसे ३० करोड़ मान लें, तो प्रति ब्यक्ति 
२७०० क्लारी तक स्वीकृत संतुलित भोजन के आधार पर ४३ करोड़ 
टन अन्न, ६० लाख टन चावल दाल, ३ करोड़ टन हरी तरकारी, ६० 
लाख टन गुड़ चीनी, ६० लाख ठन फल तथा ३-१ करोड़ उन दूध चाहिए। इस 
प्रकार से अज्न की कमी नहीं है। क्योंकि ऑकड़ों के अनुसार इतना अन्न होता 
है। फिर भी श्री सेन ने €० लाख ठन अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता 
बतलाई थी ओर योजना आयोग ने इसे ७७ लाख टन पर आंका है । 


( करे ) 


ध्यान रखा जाय तो जनसंख्या में अवश्य कुछ बद्धि होगी। इसलिए अतिरिक्त 
खाद्य-सामग्री को वरतमान उत्पादन के तीसरे भाग के बरात्रर बढ़ाना उचित है। 


तालिका नं० ? 
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(६8287, (9076#707760६ ?प०॥८ब४005, 4209) 3(४02006॥६ 
७०, 7.ह ए एग, 5. 36. ऊपर की गणना इसी विज्ञप्ति के आधार पर 
बनी है | बीज तथा नष्ट होने वाले अनाज के लिए छूट दी गई है । 

रयह सिद्धान्त इस अनुमान पर आधारित है कि सारा उपभोग प्रति 
मनुष्य प्र त दिन ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र दोनों के लिए एक सथान ही दे । 


( पू४ड ) 
पंचवर्षीय योजना 

पंचवर्षीय योजना आयोग ने प्रत्येक कृषि पदार्थ की इंद्धि के ध्येयांक 
(]'%:8०0 निर्धारित कर दिए. हैं| पर्रतु गांव-गांव में फसल योजना की कोई 
व्यवस्था नहीं है। अंत: जल, बीज, खाद आदि का सुविधा के बल पर ही 
वृद्धि होगी । यह निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह सुविधा कहाँ तक 
दी जा सकेगी तथा किसान उनका कितना उपयोग करेगा। अतः थ्येयांक 
इतने सामान्य हैं कि वे सरलता से पूरे हो जाये | योजना आयोग ने ग्राम को 
इकाई मानकर भावी व्यवस्था की बात तो सोची है। वह आर्थिक ढांचे ओर 
आर्थिक-तरीकों में परिवतन का पोषक है। वह ग्रामंणों को समता तथा सम- 
अवसर की सुविधा का पोपक है। वह शोषण तथा विषम आय-वितरण को 
दूर करना चाहता है। 


गल्ला वसूली से शिक्षा 

एक बात याद रखनी चाहिए. । ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय युद्ध 
काल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्रदेशों में सत्य सूचना तथा पूण प्रयत्न 
का अवाव दिखाई पड़ताथा। जैसा क्नि तालिका नं० १ से स्पष्ट है, बंबई, 
मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में से शांतिकाल में जितना प्रतिशत 
गल्‍्ला गांव से नभरों को आता था उसकी अपेक्षा कम गहल। वसूली को 
जाती थी | 

पैदाबार में कमो 

क्योंकि सारे प्रादेशिक उत्पादन में कमी हुई थी ऊपर की आलोचना 

ममें हेर फेर करना पड़ता -- 
( कुल पैदावार लाख टनों में ) 


समय बिहार बम्बई मण० प्र« उड़ीसा 3० प्र० 
१६३४-३६ (औसत) ४४२ ३४"१ ३२४६. १९/३ ७६९१ 
“१६४६-४७ शधार्‌ २७२ श्फ्ाप, १४*६ उप 


इन पाँचों प्रदेशों में कुल उत्पादन को कमी २५ लाख ८न के बराबर 
थ्यी । बिहार, बम्बई तथा मध्यप्रदेश में यह अधिक थी। इस अवबनति के 


( ८४ ) 


कारणों का विश्लेषण होना चाहिए तथा जो नियंत्रित हो सके उनको दूर 
करना चाहिए | 
हक. ए म्राँकित 
युद्धकाल के पूष ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा निम्नाँकित थी । 
( मात्रा लाख टन में ) 
बम्बई म॒० प्र«. उड़ीसा उ० प्र० 


(१) युद्ध के पहले की गणना ४० ६९० श्च्ह ६.५६ 
(२) गल्ला वसूली, १६४६-४७ श्ट. २२ 3] ३७ 
(२) कमी ३*'र ० + ०'६ परष्ट 
(४) पैदावार में कमी जा जा ४०३ 


( १६३६-४७ के बीच ) 

यदि पैदावार की इस सारी कमी को ग्रामीण्त्नेत्र से प्रात खाद्यान्न को 
कम करके ही पूरा किया जाय तो उ० प्र० में खाद्यान्न के लगभग 
४'५ लाख वन के अतिरिक्त संचय के लिए अवसर था । अन्य प्रान्तों के 
विपय में यह तक न्याययुक्त नहीं जान पड़ता कि उत्पादन की सारी कमी केवल 
नगरवासियों के मत्ये मढ़ दी जाय | अनुपात के अनुसार प्रत्येक को भागी 
होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता तो बम्बई, म० प्र०, उड़ीसा में क्रमशः 
मोटे तौर पर १, २"४ तथा ०४ लाख ठन खाद्यान्न की अधिक वसूली के लिए 
अवसर था | इस तरह उचित नियंत्रणु के बाद लगभग ८४ ल'ख टन अति- 
रिक्त खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता था | इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशिक सरकारों पर उचित नियंत्रण तथा कड़ी 
नीति बरतनी जानी चाहिए तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा कर्मचारियों को कड़ी 
हिंदायतें मिलनी चाहिए | 

पूति तथा सहायता 

यह कहा जा सकता है कि क्रिसान इस प्रत्याशा में कि आगे चलकर 
बह अपनी पेदावार को महंगे दामों बेचेगा खाद्यान्न को दबा सकता है तथा 
सरकार इससे माडरती थी कि यदि गहुजा-बसूली में बल प्रयोग किया गया 
तो ग्रामीणों से राननातिक सहयोग अ्प्रा्त हो जायगा | कुछु अन्य आधार हैं 
(यथा, जमीदारी-उन्मूलन तथा लगान की कमी) जिनसे कमानों के राजनैतिक 


( ठद ) 


सहयोग प्राप्त किए, जा सकते हैं| परन्तु दबाव पूबंक अनिवायंता के स्थान पर 
ठीक तो यह होगा कि सरकार, काँग्र सी नेता तथा सक्रिय स्वयंसेवक किसानों 
के पास पहुँचे तथा उनसे अपील करें कि वे इस अवसर पर उठे तथा 
खाद्यान्न अधिक मात्रा में बेचें | यह दुर्भाग्य का विषय है--अब तक मैंने इसका 
अनुभव किया है--कि जैसा कि लाल मंडे वाले ( कम्यूनिस्ट ) मजदूरों से 
गहरा सम्बन्ध प्राप्त कर चुके हैं, काँग्र सी का सम्बन्ध किसानों से उतना समीप 
का ओर निरंतर नहीं स्थापित हुआ है । काँग्रेस टिकट पर चुनने अथवा श्रन्य 
सुविधाएं प्राप्त करने के अवसर मुख्यतः उन्हीं के दिए. जाये जो कि गाँवों में 
रहते हैं। »ँग्र सु के अध्यक्ष रु यह आशा की जाती है कि वह अपने अन्तगत 
कार्यालयों तथा कमचारियों में उत्साह पैदा करें । 
अन्य उत्पादन % साधन--( १) अधिक क्षेत्र 
“अधिक अन्न उपजञाओ” के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए 
“किसानों से अपाल” का सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी उत्पादन 
को बढ़ाने के लिए. अन्य साधना का भा प्रयोग होना चाहिए.। क्या श्रधिक 
भूमि खेती के लिए जुताई द्वारा अधिकृत का जा सकती है ! यह अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए कि सन्‌ १६४५-४६ में भारत (बतमान्‌ भौगोलिक सीमा के 
अनुसार) में खाद्यान्न उत्पादक त्षेत्र १७८५ लाख एकड़ था तथा उत्पादन 
लगभग ४१० लाख व्न था। इस तरह मोटे तौर पर प्रति वन खाद्यान्न के 
उत्पादन के लिए लगमग ४३ एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। अतिरिक्त 
१०५ लाख गन खाद्यान्न के लिए हमें ४३० लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता 
पड़ेगी । 
हम जानतें हूँ कि विभिन्न नद याजनाओं के कारण जो अनुमानतः 
१५ साल्न में पूरा हागी (यदि काय सुचारु रूप से चला ) लगभग २०० लाख 
एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तगत आशएगी। लगभग २६० करोड़ रुपया खच 
करने पर सात सालों में ६६० लाख एकड़ बेकार पड़ी भूमि का हु भाग 
अधिकृत किया जा सकेगा | परन्तु अत्यन्त अगर-मगर की नीति के कारण 
योजना को प्रगति धीमी पड़ जाती है | यदि सभी बाधाएँ पार की जा सके तो 
सात लम्बे वर्षो के बाद सफलता प्राप्त कर. हमारी गणना के अनुसार १५*१ 


( ८७ ) 


लाख ठन खाद्यान्न उत्पन्न कर सकेंगे। स्पष्ट है कि हमारे बांछित फल को ऐसी 
योजनाएं प्रदान नहीं कर सकतीं | 

प्रदेशों के कुल ज्षेत्र में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सच्‌ १६१०- 
४९ के बीच नगण्य परिवतंन हुआ है। इस त्षेत्र का कई मुख्य वर्गों में जो 
लाख एकड़ में वितरण है उसमें अवश्य परिवर्तन हुआ है। यह नीचे की 
तालिका में दिखाया गया है ;--- 

हेद्रात्राद॒ मद्रास बम्बई म० प्र० उ० प्र० पंजाब 

जंगल 05% आर 72 
परती व अन्य $ ज्षेत्र 
जिसमें खेती नहों होती + श्द"६ +२३ -+४२ +१६ ->१'४३ +७'१ 
बारू-विक खेत -र२३७० - ०५ -४  +७०२ +४ क+रशर 

स्पष्ट है .. हेदराबाद तथा पंजाब में काफी भूमि खेती से निकल गई है। 
मद्रास तथा मध्य प्रदेश में कुछ हु॒द्द तक यह स्थिति है। वहाँ की प्रादेशिक 
सरकारों को इस प्रवाह को ठुरंत बदलना चहिए। प्रयत्न तो ऐसा होना 
चाहिए कि बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की माँति उस भूमि में जिसमें खेती नहीं 
होत॑; थी खेती होने लगे | 

इसी सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तम किस्म के गन्ने की 
खेती होने पर भी गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी नहीं है। जत्रकि कृषि- 
पुरस्कार पाने को इच्छा से प्रेरित कुछ किसानों ने ८० मन प्रति एकड़ गन्ना 
पैदा किया है, सामान्यतः श्रोसत पैदावार वहीं है जो देशी गन्ने क. होती थी । 
सन्‌ १६४२ की भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाला 
गया थाई। इत्तर प्रदेश के कृषि विद्यालय ( कानपुर ) में मी अन्ययन हुआ 
है" | ऐसा मालूम पड़ता है कि (१) यदि किसान उतने ही ज्षेत्र में गन्ना बोए, 





6 इससे नगर, गह, घुल, नदी आदि से घिरी बगह नहीं शासिल है । 

४ देखिए भारतीय विज्ञान काँग्रेस ( १६४२ ) का कृतरि-विज्ञान-वर्ग के 
अध्यक्ष का भाषण | 

४ देखिए रूरल इंडिया, अप्र ल-मई, १६५३, पछ्ठ १४५२-७८ | 


( पते ) 


जिसकी वह खूब देखभाल कर सके, (२) यदि किसान को रुपए (अर्थात्‌ ऋण) 
की सुविधा प्राप्त हो ताकि वह वक्‍त १र खेत पर काम करा सके, पानी व खाद 
दे सके | (३' यदि वह जुताई, बुवाई, सिचाई आदि विधिपूबंक करे तथा 
(४) कुदाली से गन्ने को नीचे से काटे तो उसे प्रति एकड़ अधिक गन्ना मिलने 
लगे | फलतः एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही बीस लाख एकड़ 
में से आधी में अर्थात्‌ लगभग दस एकड़ भूमि में गन्ने की खेती न करनी पड़े ) 
अधिक अन्न उपञ्ञाओं 

उत्पादन को बढ़ाने के लिए. कुछ आधार निम्नांक्ित हैं: अधिक 
अन्न उपजाओ आन्दोलन,” “बीज का वितरण,” अधिक सिंचाई की सुविधाएं, 
खाद की पूत्ति, तथा भूमि-कठाव-अवरोधक कार्य | 

धअधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन! स्ववम एक अर्थहीन पद मात्र है| 
प्रतिवर्ष इसमें कुछ करोड़ रुपये खच हो जाते हैं । इस रुपए के व्यय का लक्ष्य 
होता है या तो सिंचाई की सुविधाए प्रदान करना, खाद ओर बीज देना या 
किसानों को सीधे प्रोत्साहन देना । क्या इन्हीं उद्ृश्यों के लिए, पैसा खच किया 
जाता है तथा सरकारी कमचारियों ने भत्ता-व्यय में बहुत व्यय नहीं किया है £ 
हम यह जानना चाहते हैं कि यह धन केसे खच किया जाता है। हम चाहते 
हैँ कि इस व्यय पर उचित नियंत्रण रहे तथा प्रत्येक वर्ष व्यय के परिणामों का 
संचयन तथा प्रकाशन किया जाय | हम यह जोर देकर सिद्ध करना चाहते 
हैँ कि केवल व्यय को मात्रा पर नहीं बल्कि कायकुशलता तथा क्षमता पर भी 
राष्ट्र का हित निभर है। सरकार अब ऐसे प्रयक्ष सामुदायिक योजना तथा 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा करती है जिनके बारे में हम ओअतिम अध्याय में लिखेंगे ! 





३ सरकारी अधिकारियों को कायक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से ही दिल्ली में 
इंडियन इंस्टीव्यट ऑँफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक संस्था स्थापित की गईं. 
है। यह भी संभव है कि आामों में किये गए सुधारों की जांच करने की दृष्टि से 
उत्तर अदेश में पंचायतों को यह श्रादेश मिलते अपने क्षेत्र में होने वाले 
सुधारों, खोदे गए कुओआँ, बनाए गए मकान आदि का पूर्ण बार्षिक विवरण 
रखें | यदि ऐसा किया जाए तो समय समय पर सुधारों का लेखा-जोखा लेना 
सरल होगा । 


( ८८६ ) 


पोषक पदार्थों पर जोर 

पंचवर्षीय योजना के अंतगत खाद्यान्न ओर अखाद्य पदार्थों के उत्पादन 
वृद्धि की ओर तो ध्यान दिया गया हे* परंतु अल्पकाल में आलू, शाक, सब्जी, 
सस्ते फलादि की पैदावार में भी अधिक वृद्धि की जा सकती है। उनके अधिक . 
उपभोग के कारण जनता को जो पोषक तत्व मिलेंगे वे पेठ भराऊ तत्वों (यथा, 
चावल गेहूँ आदि ) से अधिक ला मप्रद होंगे। विकास ब्लाक, सामुदायिक 
योजना, जिला-नियोजन काय तथा राष्ट्राय प्रसार सेवा के अंतगत इस बात पर 
जोर देना चाहिए. कि हम अधिक आलू और हरी तरकारो खाए। कम से 
कम आलू का प्रचार बढ़ाया जा सकता है क्‍योंकि यह देश भर में सर्वाश्रिय 
हो गया है तथा प्रति एकड़ आलू से जिवनी उष्णुता मिलती है उसकी एक 

तिहाई ही प्रति एकड़ गेहूँ से मिलता है । 
मछुला भा पोषक पदार्थ है। पोषण सुझाव समिति ने १६३५-४८ के देश 
के विभिन्न भागों म॑ मोजन के रूप का अध्ययन किया है। फलतः यह पता चला 
है कि आसाम, पश्चिमा बंगाल, तिवांकुर-कॉचान तथा मद्रास में काझी मांसा- 
हारी भोजन करते हैं, इसमें मछली का स्थान मुख्य है। अ्रतः मछली उत्पादन 
बढ़ाना चाहिए अ्रभी हम लोग ञ्राखेट युग की भांति समुद्र में उपलब्ध मछ- 
लियों का शिकार करते हैं। इस शिकार की वृद्धि करके अधिक मछुली उत्पादन 
कर सकते हैं। दाधकालीन दृष्टि से आखेट युग से कृषि युग में आना चाहिए 
अर्थात्‌ समुद्रां, नदियो और तालों में मछुली की नियोजित खेती करना चाहिए, । 


लिन किन फसल 


७*चवर्यीय योजना के अंतर्गत अधिक उपज का कार्यक्रम इस प्रकार है :--- 
उत्पत्ति. खाद्यान्न. झट जूठ गन्ना तेलहन  चायादि चारा 
(लाख में) (ठन) (गांठ) (गांठ) (टन). “ठन) 


१६००-%&१ *४39 २६९७ ३६ दूध 54] लत बन 
१8७७०४६ ६९३१६ ४२२ <३"० दर नर न ध्ा 
वृद्धि ७६ १२९६ २०'& छ ४ मर कल 
प्रतिशत वृद्धि १४ ४२ ६३ १२ ष्; न कक 
क्षेत्र (लाख 


एकड़ में) २३७३ ११६ २०४ ५११४ ९४५४ ४० १५१३ 


( ६० ) 
तालाब और भी 


सिंचाई के ज्षेत्र में बहुधा नहर, कुआ तथा नलकूप पर ही जोर दिया 
जाता है। तालाब तथा अन्य साधनों को उपेक्तित कर दिया जाता है। 
“सन्‌ १६ ३८-३६ में तालाबों द्वारा सिंचित ज्षेत्र का प्रतिशत :-- 


बंगाल मद्रास बिहार उड़ीसा उ> प्र० बम्बई मन» प्र० 
प३ ६ रेप ४ शत'० २०६ १६२ ६२ अधिक 


उड़ीसा, बंगःल तथा बिहार में सिंचाई अन्य साधनों (क्रील आदि) द्वारा 
सिंचित क्षेत्र के क्रशः ई ई तथा < के बराबर होती है। सच है कि कुछ 
प्रदेशों में तालाब खुदाई का अन्दोलन चला है परन्तु इसमें अ्र्भीष्ट क्षमता के 
- साथ काय नहीं हुआ है| उ० प्र० में जहाँ पर तालाब अधिक है सन्‌ १६४८ 
में केवल १७७० तालाब को गहरा और साक किया गया | ( कहाँ पर यह 
सत्र हुआ ? ) सीमेन्द तथा इस्पात की कमा कुओं तथा नलकूप के निर्माण 
को सीमित कर सकती है परन्तु प्रादेशिक सरकारें तालाब की खुदाई क्‍यों नहीं 
प्रारम्भ करती हैं? मानसून के प्रारम्भ होने के पहले हजारों तालाबों की 
खुदाई, उनकी सफाई तथा गहराई बढ़ायी जानी चाहिए । विद्यार्थियों की 
' संस्था ९ ग्रामीण क्षेत्र के काँग्रेस, सदस्य तथा रक्तुक दल के सदस्यों को अवश्य 
इस दिशा में सक्रिय सहयोग देना चाहिए,। 


खाद 


इसके साथ-साथ इन संस्थाओं मनुष्यों, विकास-कार्यालय तथा कृषि 
अफसरों का ध्यान खाइयों की खुदाई तथा इन खाइयों में गोबर को सुरक्षित 
रखने क. आर भो जाना चाहिए. जिससे कि सूरज की किरणों गोबर के पोष्टिक 
तत्वों को नष्ट न कर दें । किसानों का प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि रबी 
' फसल के कठने के बाद खेती में सनई (॥7677/) की फसल बोयें तथा उसको 
जब हरी रहे तभी जाड़े की फसलों को बाने के पहले खेत में हल से जांत दें | 
- कम्पोस्ट ((.077[0050' बनाने के आन्दोलन को भी वहाँ चलाना चाहिए । 
रबी के बाद मूंग नं० १ बो कर भी भूमि की उत्पादकता बढ़ाई 


( ६ध्१ ) 


जा सकती है | प्रति एकड़ सात-श्राठ मन मूंग की पैदावार से पैसे भी 
. मिलेंगे |< 

छीमीदारं (,८४प४०४70०७) फसल की खेती को भी प्रचलित करना 
चाहिए | यह बीज वितरण को आवश्यक कर सकता है। दूसरी फसलों के 
लिए भी अच्छे बीज का वितरण होना चाहिए | इसलिए अच्छे बीज के 
गोदाम और मंडार अवश्य बनाए जाने चाहिए. | इन अच्छे बीजों की पूर्ति या 
तो सरकारी खेतों से या ग्राम कः अच्छी पैदावार से होनी चाहिए । परन्तु 
सरकारी खेतों से प्रा्त बंज की पूत्ति का प्रतिशत बहुत ह. कम होगा | इसलिए 
सरकार द्वारा ग्रामीण फसल से अच्छे बज का क्रय होना चाहिए तथा उसका 
वितरण उचित समय पर हाना चाहिए। यह अवश्य स्मरण रहना चाहिए 
कि जो लोग बीज-संचय तथा उसकी रखवाली करते हैं उनको ईमानदारी से 
काम लेना चाहिए । 

जापार्न' ढंग से ध'न की खेती 

भारतीय किसान प्रति एकड़ २५० पोंड धान का बंजज बोता है; आठ से 
बीस पोधों को मिला कर एक साथ १२-१४ इंच को दूरी से बोते हैं । ग्रति 
एकड़ धान की फसल श्रोसतन ग्यारह मन होती है । जापानी ४-८ पौंड धान 
का बीज प्रति एकड़ बाता है; ३-६ पोँधे मिला कर दूस-दस इंच पर बाता है 
ओर प्रति एकड़ ४०-१०० मन फसल होती है। देशी धान १५४ अगस्त तक 
बो देना चाहिए. ओर तत्र वह अच्टूबर के अत तक तेयार हो जाता है। १५४ 
अगस्त के बाद बावाई करने से प्रति सप्ताह को देरी पर दा मन प्रति 
एकड़ फसल कम हाती है। पश्चिमी बच्धचाल में किए प्रयोग के आधार 
पर* पौधे का ८-६ इंच की दूरा पर रोपने से लगभग १७८८ अधिक उत्पादन 
होता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित खाद देने से भी निम्नांकित 
प्रतिशत इद्धि होती है :-- 
“ <& उत्तर भदेश में लगभ | टक करो» एकढ़ भूमि रबी के बाद परती छोड़ी 
जाती है और उसमें मूंग बोन से पर्याप्त लाभ हो सकता है | कृषि विभाग तथा 
जिला नियोजन अफसरों को इसके प्रचार की ओर ध्यान देना वांछनीय, है । 

“देखिए लीडर १५-३-१६७४, डा० एच, के, मंदी का लेख | 


( ६२ ) 


गोबर खली अमोनियम सल्फेट हरी खाद 
प्रति एकड़ खाद १०० मन ६ मन १५-२ सन ६०-१२० मन 
9 बृद्धि (मन में) ४-३ ४-५ ३-४ पद 

गोबर को इधन के स्थान पर जलाना, खली व कृत्रिम खाद को महंगाई 
तथा ५०८४ खेतों का वाषिक पद्धा किसानों को इस सुधार को करने से रोकता 
है। अतः इन रोड़ों को दूर करना चाहिए,। जापानी टंग को खेती में एकड़ 
पीछे १४-२० गाड़ी कूढ़े की खाद, ४०० पौंड अमोनियम सल्फेट तथा ४०० 
पौंड सुपर फास्फेट की जरूरत होता है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति एकड़ 
£८ रुपए का अधिक खत होने पर ६४.५ रुपए! की अ्रतिरिक्त बचत होती है। 
पौधे का बाज जमीन से तीन इंच ऊँची एक एक फुट को दूरी पर बनाई २५ 
वर्ग फीट की क्यारियों में बोया जाता है | प्रति क्‍्यारी में एक पौंड कृत्रिम खाद 
डालते हैं ओर एक पौंड बीज बोते हैं| नमकीन पानी की वाल्टः में जो बीज 
भीचे बैठ जाते हैं उन्हीं को बोया जाता है और छुठी पत्ती निकलने पर पौधे 
रोप दिए जाते हैं। सिंचाई बाले ज्षेत्रों में लगभग दो लाख शकड़ भूमि में 
जापानी ढंग से खेती की गई है और २५ लाख एकड़ में पूरे तथा २५ लाख 
एकड़ में आंशिक रूप से इस नए ढंग से खेती करने का प्रयत्न किया जा रहा 
है । इस हेतु लगभग दस-पंद्रह लाख टन कृत्रिम खाद को आवश्यकता होगी | 
यदि हम इस कार में सफल हो जाएं तो लगभग ७% घान का खेती इस दंग 
से हाने लगेगी ओर लगमग ५० लाख टन चावल की अतिरिक्त उपज होने 
लगेगी | शेष ६३% धान के खेतों में हरी खाद के लिए हेंचा बो ऋर खेत में 
जोत देना चाहिए जिससे लगभग ३०५ अर्थात्‌ सो लाख टन अधिक चावल 
मिल सकता है। इस हेतु ऋण-सुविधा, अच्छे बोज व खाद के वितरण केन्द्र, 
सस्ते दाम पर खाद, प्रदशन ज्षेत्र तथा किसानों का जापानी ढंग कः शिक्षा 
देने के केन्द्र अति आवश्यक हैं। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार इस ओर 
प्रयत्नशाल हैं। 

भूमि-कटान रोकने का कार्य 
* मिट्टी विषयक क्षतियों को रोकने के लिए प्रयत्न होना चाहिए | पश्चिमी 

उ० प्र० में खेतों की मेड़ें मिटती जा रही हैं क्योंकि किसान में इस प्रवृत्ति की 


( ६३ ) 


वृद्धि हो रही है कि वह अपनी मेंड़ को काटकर पड़ोसी किसान से पहले अपनी 
सीमा को बढ़ाना चाहता है। मेड़ों के कम तथा नीची होने के कारण खेतों में 
बरसाती पानी रुक नहों पाता है। यदि किसान फिर से मेड़ें बनाने के लिए 
तैयार नहीं होता है तो उसको समभक्राना चाहिए कि कम से कम "बह अपने 
खेत में आड़ जुताई करे जिससे कि खेत की आड़ी (हराइयों) में पानी अधिक 
रुक सकेगा तथा पानी का प्रवाह भी नियंत्रित रहेगा | 
अखाद्य-फसल की खेती को सीमित करना 

अखाद्य-फसलों के लिए जिन क्षेत्रों में खेती होती है उसका भी उचित 
अध्ययन होना चाहिए | तिलहन तथा गन्ने के महंगे दामों के कारण इन 
फसलों के अन्तगत ज्षेत्र काफी रहता है। यदि सरकार अपने को मूल्य- 
नियंत्रण के लिए अक्षम पाए. तो उसे इन फसलों के ज्षेत्रल को घदाना 
चाहिए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दोरान में बम्बई की सरकार ने कानूनी रूप से 
यह अनिवाय करके कि पिछुतले साल के कपास के ज्षेत्र का कुछ भाग खाद्यान्न 
के अन्तगत खेता के लिए छोड़ा जाना चाहिए--काफी क्षेत्र खाद्यान्न की उपज 
के लिए, परिवर्तित कर लिया था | 

मद्रास, उ० प्र०, आसाम तथा उड़ीसा में इस तरह भूमि-्षेत्रों का परि- 
वर्तित किया जाना विशेष महत्वपूण है। निम्नांकित तालिका विशेष सह्ययक है [* 


सन्‌ १६३६-४७ के बीच खाद्यान्न के क्षेत्रीय-परिवतन 
( लाख एकड़ में ) 





: वृद्धि घटाव. अ-धकतम वृद्धि. खोई हुई वृद्धि 
मद्रास ना ४१*६ कर ४ तट 
उ० प्र० ४७ के २४९८ ५8 
आसाम इ ०" हे ३६ ३*६ 
उड़ीसा ०९४ धड के से कर 

७९९१ 





“7 +० झ्द्वए खाद्याज्ञ नीति समिति ( १६७८ ) की अंतरिम रिपोर्ट ।.. 


( धिं्ड ) 


तालिका का ओतिम कालम यह प्रदर्शित करता है कि थदि बढ़े हुए 
क्षेत्रफल को खाद्यान्न की उपज के अन्तगत रखा जाता तो इस तरह की- खेती 
के लिए, अतिरिक्त ७१ लाख एकड़ भूमि की बृद्धि हुईं होती | सन्‌ १६३४-४७ 
के बीच खाद्यान्न का ज्षेत्र प्रति वन अन्न के लिए, ३-४५ से ३-८ एकड़ के बीच 
में या। इसलिए. ७१ लाख एकड़ भूमि में मठे तोर पर लगभग २० लाख 
टन खाद्यान्न उत्पादित हो सकता था | केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशक 
सरकारों के नाम आदेश जारी होना चाहिए कि वे इस स्थिति तक पुनः 
शीघ्र पहुँचे ।* * 

* १क्ीघंकालीन द॒ृक्शि से सन्‌ १६२१-२२ से लेकर सन्‌ १६ ७०-९१ के कृषि 
खाद्य तथा अखाद्य पदार्था' के उत्पादन के देशनांक्ों ( [7665 'िप्रात9९१७ ) 
के अध्ययन के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य पदाथों का उत्पादन लग- 
भग स्थायी रहा है जबकि अखाद्य पदाथों' का उत्पादन बढ़ा है । द्वितीय महायुद्ध के 
पश्चात्‌ भोजन की अति कमी के कारण अखाद उत्पादन की अपेक्षा खाद्य उत्पादन 
को अधिक महत्व. दिया गया | अतः सन्‌ १६४८-४६ में अखाद्य उत्पादन कम 
हो गया | उसके पश्चात्‌ अखाद्य उत्पादन की देश में कमी महसूस हुई ओर 

वह पुनः १६ ३६-३६ के ओसत उत्पादन से कुछ अधिक हो गया। कृषि-खाद्य- 
. उत्पादन के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू है :-- 
खाद्य पदार्थ और अखाद्य-पदार्थ उत्पादन के देशनांक (१8३६-३६ -८ १००)* 
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( ६५ ) 


डउपसंहार 

इस तरह हम परती भूमि में खेती करके, जापानी खेती के ढंग से शिक्षा 
लेकर, अनाद्यन्न के ज्षेत्र को नियंत्रित करके खाद्यान्न ज्षेत्र के रूप में परिवर्तित 
कर तथा तालाब खुदाई के आन्दोलन से, खाद के प्रयोग से और आड़ी-जुताई 
से कुछु लाख टन अन्न प्राप्त कर सकते हैं। सफल काय तथा अपील के लिए 
केन्द्रीय सरकार को कड़ी नीति बरतनी चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष तथा उसके 
सहयोगियों द्वारा ग्राम-श्रमण तथा निरीक्षण होना चाहिए, प्रादेशिक रक्तक- 
दल के सदस्य तथा विकास कार्यालयों के कमचारियों द्वारा सक्रिय सहयोग 
मिलना चाहए। 

नक्षत्रों का भाग्य के अनुसार अध्ययन 

अब तक इस अध्याय में नियंत्रित किए जा सकने वाले साधनों ओर. 
शक्तियों के विषय में कहा गया था। उत्पादन तथा मूल्य के घटाव-वढ़ाब के 
चक्रों का आर भी ध्यान ले जाना चाहिए | कौन जान सकता है क्रि यदि 
आज हम अच्छी फसल पैदा कर सके तो उधर मूल्य नहीं गिर सकता है ! हमें 
योजनाएँ अवश्य बनानी चाहिए. पर इन अदृश्य शक्तियों का आब् यन करना 
भी आवश्यक है; ज्योतिष के द्वारा नहीं वर्न्‌ समय को विभिन्न गतियों के. 
वैज्ञानक विश्लेपण हारा । 


ध्न्ध्ब्ब्ब्न्न्न्ध्न्ष्चकषमषषपपफगममम मिला आप ाद८८ सा कमा बब अल ३. मा अटल ली डलत  क शक 
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*ये आँकड़े अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिक कफ स, १६३५१ में पढ़े गए श्री० ए० आर० - 

सिन्हा के “गत तीस वर्ष में भारत में क्रषि उत्पादन की प्रगति” शीर्षक निबंध 
से लिए गए हैं | 


अध्याय चार 


भारत में पशुधन का विकास 


हमारे विधान में एक ऐसा पद * है कि सरकार कृषि तथा पशु-पालन को 
आधुनिक तथा वेज्ञानिक प्रणालियों से आयोजित करेगी तथा विशेष रूप से 


प्गासीण जनसंख्या तथा नगर-जनसंख्या का अनुपात ८:१३ है जो कि 
ब्रिटेन के अनुपात का हुगुना है | भारत में इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से दूध, दही, 
घी आदि की पूर्ति की समस्या महत्त्वपुर्ण है। इसका भी अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि दिन-प्रतिदिन ग्रामीण जेन्र से लोग नगरों में आ रहे हैं इसलिए". 
न में दूध-दही की पूति-समस्या ओर बठिन हो गयी है। इस समस्या का 
हल आसपास के ज्ेत्र। में पशुपालून की अथ-व्यवस्था के योजना को प्रभावित 
करे? '। इसके लिए एक उचित क्रय-विक्रय-प्रणाली का चिकास करना अनिवार्य 
हो जायगा जो कि सारी पूत्ति को संचित कर के अच्छे दूध-दही की पूर्ति करेगी । 

ग्रामीण अथ-5ग्रवस्था में पशु का महत्त्व इससे ग्रमाशित होता है कि 
यदि प्रति एकड़ किसानों की संख्या जितनी डी अधिक होगी यथा--खेंत का 
जोत जितना ही छोटा होगा--उतना ही प्रति १०० एकड़ पर पशुओं की 
जनसंख्या का घनत्व बढ़ जायगा । 





। 


प्रदेश पशुओं का घनत्व खेत का ओखसत आकार 





(एकड़ों में) 
22 नमन पक सपने कसम अप लकी न मिलन रन मे सन 
बद़ाल १0०४ २८ 
ड० प्र७ ४ ३'४ 
आसाम 4७ ३*६ 
' बिहार ६8 ३७ 
मद्रास 8 ९३८ 
पंजाब ३७ 8६० 
बस्बई २४ १२९४ 
स० प० दे १३९२ 
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६, 30: 2) 
पशु पालन को तुरक्ञा ओर विकास के लिए कइम बढ़येगी, गो हत्या तथा 
अन्य उपयोगी पशुओं के विन/श के रोकेगी * | परन्तु पशु क्‍यों आवश्यक है ? 


भारत के आठ प्रदेशों ( अविभाजित पंजाब ओर बंगाल को लेकर ) 
मनुष्य, गाय, बकरी तथा भेंस संबंधी संख्या प्रति वग मील निमश्चांकित अंक- 
तालिका में हैं । ( ४46 4270. '"४27005 ११८७०४६, 494[ ) 


घनत्व ॒ श्रेणियाँ 























कक मानव। गाय ' बकरी सैंस मानव गाय बकरी । भैंस 
'गाल ह 538, पर | ३.४ | १ गी 9.5 | ७ 
उ७५ अ० , ६€०पु। ६० रा रि  ,  ज। ४ कु. 
बिहार तथा उर्ढीसा ४४४ ९६,६| ६३ 3८.७ ३ ३ हे ३ 
मद्र[स ३२६ व 8 वि 2 ४ ४ 
पंजाब रघ४ २६.३ ३ेश २६.७७ € [६ ६ २ 
बस्बई २३३ २३.२ शे८ १४.६ ६ [८ ४ | & 
आखाम १९७ | २३,७५| -+ [२.० $ | ७ | झ् 
म० प्र० '१६९।३२,३ -+- | रझ.३ ' ८ | ४ | 


यह देखा जा सकता है कि मानव, गाय तथा बकरियों की जनसंख्या के 
के घनत्व में एक सीधा पारस्परिक संबंध है । मेंस के वियय में विशेषकर बंगाल, 
आसाम, मस॒० अ्र० में नकारात्मक संबंध है। गाय ओर मेंस का अनुपात २९१ 
से अधिक है, फिर भो युद्ध पूथ उनके द्वारा दूध के उत्पादन का अनुपात 
२३*२१ ( देखिए 07. व. (.. 80078 २०८०००३४६, /७०]०७ २०४, 
32 270 33) था । पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बम्बई तथा मद्रान में मेंस द्वारा 
किए दूध के उत्पादन का प्रतिशत ६४% तथा ३०% के बीच था | इससे भेंस के 
महत्वरु्‌र्ण स्थान का परिचय मिलता है परन्तु इसके दूब से अधिर्काश घी कः 
उत्पादन होता है ! 

*हमारे विधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भाग ७ की घारा ४८ में 
लिख। है : “राज्य कृषि और गोपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों 
द्वारा संगठित करने का अयत्न करेगा तथा विशेषतया नस्लों के परिरक्षण और 
गोसम्बर्धेन तथा गायों, बछुड़ों व अन्य दुधार एवं भारवाहक यानो हल, गाडी 
आदि में चलने वाले|पशुप्रों को हत्या के निषेध की ओर कदम उठायेगा? | 

७ 


( ६पए ) 


उपभोक्ता को घी दूध चाहिए.। किसान मी एक उपभोक्ता है परन्तु वह इससे 
कुछु अधिक भी है। वह एक उत्पादक है जो कि पशुओं की श्रम शक्ति, 
उनके द्वारा खाद-उत्पादन की क्षमता तथा उनके द्वारा चारे पुआल-भूसे श्रादि 
के उपभोग की शक्ति को चाहता है।* 
किसान कुछ स्वस्य पशुओं की अपेक्षा अधिक संख्या में बहुत कमज़ोर 
पशुओं का पालन करना चाहते हैं। इसका कारण है कुछ तो गांव में एकता 
तथा सहकारिता का अभाव तथा यह विचार कि किसी बीमारी से पशुओं 
की क्षति कम होगी। फसल की मड़ाई के लिए खलिहान में दो जोड़े कमज़ोर 
चेल एक बल से अधिक सहायक होते हैं। इस सुविधा के सामने कमज़ोर 
जानवर तथा कम दूध वाले पशुओं # असुविधाए उपेक्षित कर दी जाती हैं | 
ऊपर अकित सुविधाएँ बहुत दिन से चली श्राती हुईं परिपाटी की शक्ति से 
चन गई है जिससे कि समान रूप से असु"धाएँ भी बढ़ गई हैं। इस तरह युद्ध 
के पहले ही दूध का उपयोग प्रति मनुष्य प्रति दिन ९.६ आस ( १६३१-३५ ) 
से घटकर ( १६४०-४१ )» में ५.८ ऑंस तथ। अब ४.२ आस हो गया है 


'सिराननान--न-ञनकननन+त कम काभन-+ ५3 ५५०++७७० ० कान ननननन+ ५५४ ०५५न पक + नानक मननभन+- नव नननननी न पन«मन+ कमा कानत- पिनगग गाए 0 *#घ०५+ पक 
_पकाएननन+न>न ५ ककनकममक-#+कलनन_न ५५५५ भननवन+नन-ममभ- ५3 नानम कन-+ न कनननन “मनन 334नककन-न +न नम नमन कनतीन न. चकित निपनकनऊंीनननमनततन+-नन-ननमन-+ नम मनन "नी **८ तन न. लंका लननिनाननननितयनिनन न न न ननन न न 0 कनननन_-न-+++++मनन>«भम- मनन नन--न ४ 


३ दो अधिक कारण जोड़े जा सकते हैं। चारे के अभाव के दिनों में कुछ 
कमज़ोर पशु थोड़े ही चारे पर हृष्टपुष्ठ पशुओं की अपेक्षा अधिक दिन जींवित 
रह सकते हैं। द्वितीय, छोटे आकार वाले खेतों में जुताई करते समय या हर 
अकार के कृबि कार्य सें छोटे जानवरों के मोढ़ने ओर उनसे घुमाकर काम लेने 
में सुविधा रहतो है। ऐसे बेकार पशु अपने रखने का रूचे गोबर 
आदि के उत्पादन से तथा खाद से पूरा कर देते हैं| इन प्रकार की सुविधाओ्रों 
के स्थान पर सहकारिता की भाबना को किसानो में जगाकर, फसल 
की सढ़ाई करने बाली मशीन (7'7८972८:5) का प्रबंध कर तथ्य जोत के 
आकार की बढ़ाकर उन्नति की जा सकती है | (566 280 700९6 00 
+८['00 /दाए (६६? |7 702ए76]0908 ५३॥9286 770]9, 8]06- 
6%] [चिघाा09867 ० 4770470 #9770॥029, 4946). 


३3 [/&४४  +६०070 00 ४6 >/ब्यटटा708 ० 'श॥४, 
एपजाडटत फए ६56 (एलाएगे औ870एपापानी ०778 


( ६€ ) 


अर्थात्‌ लगभग २० % कम हा गया है। कुछ तो मांत के लिए पशु-ह॒त्या के 
ऋारण ओर कुछ बढ़े मूल्यों पर दूध पीने वालों के वर परिवर्तन के कारण 
स्थिति अधिक बिंगड़ गई है ४ | 

सध्यमवर्गीय लोगों में विशेष कर नगर नज्ेत्रों में जहाँपर चाय का 
उपभोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दूध का उपभोग बट गया है *। यह 


0202707767६8. एक विशेषज्ञ समिति की गणनाचुसार ३ करोड़ टन दूध की 
वायिक आवश्यकता है । लगभग १८ करोड़ ठन दूब भारत में होता परन्तु 
१६ करोड़ ठन दूध का घो, दही, खोबा तैयार कर लेते हैं | अतः लगभग ०९७ 
करोड़ ठन अर्थात्‌ यथार्थतः २ ओंस प्रति वयस्क दृध का उपभोग होता है । इस 
प्रह्र पशु-प्रोदीन की पूति की दृष्टि से संसार में हमारा स्थान &श्वो है | 
जहां न्यूजीलेंड में प्रति दिन प्रति व्यक्ति ६९.३ झाम पशु ग्रोथीन आघ्र है हमारे 
यहाँ यह २.८ आम है | चीन और इंडोउेशिया ही हमारे बाद आते हैं | (देखिए 
न्युट्रिशन एव्सट्रेक्ट एन्ड रिव्यूज़, खंड २९ ( १६३०-६१ ) पृष्ठ २७१, श्री आर. 
डब्लू फिलिप्स की खोज) । 

५ |/॥420 (६०07६: 06 ६76 शिद्रएा76 खिावुपांएए एम $- 
500, 7. 9 ; “एक अन्य कारण बतलाया जाता है कि खाद्य के उद्देश्य के 
लिए विशेषकर सेना के लिए. पशु हत्या होता ।?” इस पशु हध्या के पत्न में एक 
बात यह भी कही जाती थी कि भोज्य पदार्थां के मूल्य बढ़ जाने के कारण पशुओं 
का पालन लाभ्प्रद नहीं रह गया था। 6४6, 0225 9 : “खतरा यह 
है कि यदि जानवरों की दूशा ओर खराब हुई तो खेती के खाद्यात्र के क्षेत्र सें 
कमी न हो जाय | यह खतरा उन प्रदेशों में अधिरू है जो कि खेती के लिए अन्यन्र 
से पशुओं का आयात करते हैं । यदि पशुओं की कमी बनी रहती है तो अढ्प काल 
में कोई अन्य साधन ऐसा नहीं जिससे इन पशुश्रों की कमी पूरी की जा सके । 

६ 3७ प्र० में मध्यम वर्गीय परिवार में दूध का उपभोग गति इकाई ४.८ 
ओऑंस है | ( देखिए केन्द्रीय सरकार के >ध्यम वर्गीय नोकरों के बजट संबंधी 
रिपोर्ट ) (१६४६) अखिल भारतीय कांशेत द्वारा प्रकाशित आथिक समौत़ा में 
प्रकाशित सूचना के अनुसार पंजाब में जहाँ दूध-उपभोग सर्वाधिक था चाय ने 
दूब का स्थान ले लिया द यद्यपि लस्सी का रिवाज चालू है । 


( १०० ) 


बड़ी शोचनीय अवस्था है यदि हम यह स्मरण रखें कि “प्रत्येक शिशु का 
स्वास्थ्य हो नहीं बल्कि अधिक मात्रा में शिशु की मानसिक शक्ति, इसलिए, भारत 
के लाखों मनुष्यों का शारीरिक स्तर उपलब्ध दूध की मात्रा ओर गुण पर ही 
निर्मर करता है” (।,070 ॥0|879209) । लीग आफ नेशन्स को स्थास्थ्य- 
समिति ([9०३।६४ (+00777682) ने दुग्ध-समस्या पर लिखा हे" कि “यह 
मनुष्य के लिए सबंकालोन महत््वप्रूण बात है कि वह प्रतिदिन ऐस विद्यमिन 
का उपभोग करे जिनमें प्रतेद्न के लिए उचित मात्रा के अनुपार केलशिवम 
तथा फासफेटः बतमान हो !' इस दिशा में दूध का नवजवान के लिए, उचित 
पुष्थिकारक वस्तु समक्ा जाना चाहिए |” प्रति मनुष्य के लिए वांछुनीय 
पौष्टिक तत्वों की न्यूनतम मात्रा १६ ओंस प्रति दिन है जिसका अध 
भाग दूध वा दूध से उत्पादित वस्तुओं के रूप में अवश्य होना चाहिए | इसके 
अनुस|र भारत में दूध का उत्पादन लगभग ३३ गुना बढ़ाना चाहिए, | 

गत महायुद्ध के परिणाम स्वरूप दुग्घदायी पशुओं की अवस्था गिरता ह। 
गई | अकाल-जाँच-समिति ( रिब्रक्ांतट खिवुणां+ए ए०प्माशांइआं०ा ) ने 
इसको स्वोकार किया है। आसाम की स्थिति को शोचनाय बतलाया गया तथा 
यह रिपोट का गई कि बंगाल में आपत्तिजनक कमी है। जहां तकघ्रो का 
प्रश्न है लगभग आये से अधिक दूध से श्री बनाया जाता है ओर बतंमान 
खोज के अनुसार बनत्पति पी की अपेक्षा अधिक पोषक है “ । परन्तु अच्छा 
घी ३"५ छुंटाक फी रुपया भा नहीं मिलता । 

पिछले सात वर्षों मं हमने खाद्यान्न वृद्धि की आर तो ध्यान दिया परन्तु 
पशु-प्रोगीन दायक दूध के उत्पादन वृद्धि के लिए कम ग्रवत्नशील रहे हैं। 
पिछुले बहुत दिनों से प्रति १४६ एकड़ भूमि पर बैल की एक जोड़ी ही है | 

७ देखिए लीग ऑफ नेशन्स की स्वास्थ्य समिति की “दुग्ध समस्या” 
शौपक रिपोर्ट । 

८ देखिए साइंस एन्ड कल्चर (कलकत्ता) ५२ घ्रुष्ठ ४६६४-६७. खंड $३, 
पृष्ठ ३३ तथा खंड १७, पृष्ठ ४२६ तथा “घी, तेल व बनस्पति थीं का पोपक 
गुण” शीर्षक मोनोप्राफ ( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, १६९३-१४) 

देखिए भारतीय कृरि.अनुसं धान परिषद,मिश्रित बुलेटिन न०२१२, १६३६ | 


( १०१ ) 


सन्‌ १६४० की पशुगणना के अनुसार ३ वर्ष से अधिक आयु वाले 
६ करोड़ बेल हैं जिनमें दस लाख सांड़ रूप से काम आते हैं ओर लगमग 
2०४ अर्थात ५०४ लाख वृद्ध और बकार हैं।शेप ४३५४ कराड़ बेल फी 
ज्ञोड़ी १० एकड़ भूमि के हिसाब से लगभग २१७ करोद एकड़ भूमि जात 
सकते हैं। अतः हमारे यहां खेती का ज्ेत्र तमी बढ़ सकता है जब ) इन 
त्रैलों का उचित वितरण हो (#) अधिक बैल तैयार किए जायें अथवा (#7) 
ट्रेक्टरों का प्रयोग किया जाए । ट्रंक्यर के सम्बन्ध में भा यह ज्ञातव्य है कि 
अन्र भी संसार की कृषि में उपयुक्त शक्ति का ८२४ पशुओं से प्रात्त होता है |* * 
'ट्रेक्टरों से हम नई जमोन तोड़ने का काम मले ही ले लें, परन्तु यथार्थ 
में बेलों की संख्या बढ़ानी चाहिए अन्यथा अधिक क्षेत्र भें कृषि करने का 
आंदोलन व्यर्थ सिद्ध हागा । यह अवश्य है कि उत्तम भोजन देकर इन बलों 
की काय ज्ञमता में २०% वृद्धि कर सकते हैं। इससे उन्हीं किसानों को 
लाभ अधिक पहुँचेगा जिनके पास बल हैं परन्तु (अनुपात में) उनसे अधिक 
खेत हैं। जिनके पास बेल हैं ही नहीं उन्हें इससे लाम नहों पहुँच सकता | 
उत्तम मोतचन के लिए भी चारा आदि को पूति होनों चाहिए और उसे प्राप्त 
करने के लिए किसान के हाथ में क्रय शक्ति| जहां तक चारा ओर क्रय 
शक्त को समस्या अधिक कठिन है, बेलों की संख्या-बृद्धि का प्रश्न प्राथमिक 
महत्व रखता है | बेलों की मांग है, इस बात का पता इससे चलता है कि 
पृव युद्ध काल की अपेक्षा उनका मूल्य 3-१० गुना बढ़ा हुआ है जब कि 
खाद्यपदार्थ आदि का मूल्य पांच गुना बढ़ा है । 


देश के विभाजन के कारण हमारे हाथ से पशुओं के ऊंची जाति की 
कुछ नस्‍्लें निकल गई हैं [** अब स्थिति यह है कि हमारे पास पुराने तथा 

९० देखिए श्री एकॉक कृति “धअग्रेस एन्ड इक्नामिक प्राब्लेम्स इन 
फार्म ( संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संघ, बाशिंगटन, १६९० ) 


१* पशुओं की अच्छी जातियाँ यथा, सिनधी, साहीौबाल, धन्नी तथा 
भगनारी पाकिस्तान के चेन्न से आती थीं । 


8, 


अक्षम, ! * (दूध देने वाले पशुओं को सम्मिलित कर) पशु रह गए हैं ! हमारे 
पास पशुओं की नीची जातियाँ रह गई हैं। विशेष कर बैलों के विषय में समस्या 
ओर बढ़ी है। हमें पुराने, अक्षम तथा नीच स्तर वाले पशुओं का व्याग अवश्य 
करना चाहिए तथा शीघ्र ही नवीन पशुधन का निर्माण करना चाहिए । 
वृद्ध, अपंग व दूध-हीन पशु 

इसके पूव कि हम पशु-समस्या सम्बन्धी कुछ सेद्धांतिक समस्याश्रों की 
ओर ध्यान दें यह बतलाना अनुचित न होगा कि हमारा सरकार सिद्धान्तों के 
अतिरिक्त जनमावना, जनमत तथा राजनीतिक परिस्थितियों को देख कर 
चल रही है। सन्‌ १६४७ में स्थापित पशु-विशेषज्ञ समिति ने पशुओं की 
अवस्था सुधारने के लिए (१) १४ व तक का आयु के तथा उपयागी पशुओं 
की हत्या एवं (२, त्रिना आज्ञा तथा बिना लायसेंस के पशुबंध तुरन्त बन्द 
करने तथा (३) बृद्ध, अपंग पशुओं के लिए. गोसदन बनाकर दो व के अन्दर 
गोहत्या कतई बन्द करने की सिफारिश का। कप्ेटी ने सबे अनुपयोगी पशुओं 
को रखने तथा नस्ल सुधार द्वारा गोसदन को उन्नत करने के लिए एक बार 
२४ करोड़ तथा पांच वष तक वाषिक १२ करोड़ ८ लाख रुपये के खच का 
अनुमान लगाया | भारत सरकार ने २३ माच, १६४६ को राज्य सरकारों को 
सम्मति से इस कमेटी के प्रथम दो सुझाव स्वीकार किये तथा सम्पूर्ण मोबघ 
निषध * का प्रश्न विचाराधीन रखा | पर पंचवर्षीय योजना में सवा दो 


१९ पशु विशेषज्ञ-समिति ( जिड०6४६ (2६06 (०णछाणां6९, 3007- 
७37, 940) ने लिखा है: “सब मिलाकर प्रादेशिक पशु की दशा अर्थ व्यवस्था 
के अनुरूप नहीं है | ८०% से अधिक पशु देश में भार स्वरूप हैं |” 

बोर्ड आफ इक्नामिक इन्क्रायरी, पंजाब, १३६३६ के प्रकाशन संख्या ४१ 
में रोहताक (पूर्वी पंजाब ) जिले के पशुओं के बिय्य में कहा गया है कि ७०९, 
गायें अपने पालन पोषण का व्यय भी नहीं पूरा करती हैं | 

१३ उत्तर प्रदेश में डा० सीताराम की अध्यचता में गाय तथा अन्य 
पशुओं की समस्या सुलझाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है (१६३३) 
जो कार्य कर रही है। परन्तु यह सम्पूर्ण ग्येबध के निषेध की माँग टालने 
-के लिए अधिक प्रतीत द्वोती है । द 














( १०३ ) 


लाख अपंग एवं दृद्ध पशुओं के लिये १६० गोसदन खोलने की तजवीज 
की गई | 
गोसदन ओर गोशाला 

गोसदन स्थापित करने का मुख्य ध्येय वहां पर अपंग, बुद्ध तथा दूध न 
देने वाले जानवरों का रखना है। इनके बिना बुरी नस्ल के ढारों को हृठाना 
सरल न हागा । इन गाोसदन में ढोरों को रखने का व्यय किसी हृद तक दोरों 
द्वारा प्राप्त गोबर-मूत्र से मिल जायगा। मोठय चारा खाकर अनुमानतः 
प्रति दोर साल भर में १६ हजार पौंड गोबर तथा ६ हजार पौंड मूत्र के रूफ 
में महत्वपूर्ण नत्रजन, पोटेशियम तथा हम्त॒ प्राप्त होग जिसे खाद के रूप में 
काम ला सकते हैं" * | 

देश में लगभग ३२००० निजी गौशालायें हैं'* जिनमें लगभग छुः 
लाख दार हैं | इनमें से लगभग दो तिहाई गोसदन के लायक हैं | उन्हें वहां 
से हठाकर इन गौशालाओं में अच्छी नस्ल के सांड तैयार करने का कार्य 
आरम्म किया जा सकता है। प्रति गौशाला औसतन दस हजार की पूजी 
लगी है। उसका उपयोग करने के लिए यह ब्रांछुनीय है कि इन गौशालाओं 
को चारे के लिए प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार द्वारा भूमि दी जाये। 
गोशालायें निम्न श्रेणी के बेलों को बधिया करने के काम में भी योग दे 
सकती हैं। परन्तु इन गोशालाओं की व्यवस्था सम्बन्धी क्षमता बहुत कम है | 
कुछ खाने पने वाल व्यक्तियों के कारण गौशालायें बदनाम हो उठी हैं। तब 
भी बड़ी ओर. प्रसिद्धि प्रस गोशालाओं को भूमि प्रदा। करने का कार्य तुरन्त 
होता चाहिए। यथाथत: प्रत्येक पंचायती अदालत के ज्षेत्र में एक गोसदन 


नि ली डलीलभशिञन न, 





१४ देविए चातीखवें भारताय विज्ञ न काँग्रेस में ससापति डा० एन० 
डी० केहर का भाषण । 

रै७ उत्तर पदेरा में इनकी संख्या १६१ है प्रादेशिक सरकार से वैत्तिक 
सहायता पाकर मेरठ, पीलीभीत, कानपुर, बरेली, में गौशालाओं ने गोसदन 
“ले हैं जिनमें पांव हजार वृद्ध भूले पशु रखे जा सकते हैं। सब प्रथम 
मथुरा में सूखी गायों आदि के लिए एक गोसदन खोजा गया था। 


( (१०४ ) 


होना चाहिए और पंचायत तथा ग्राम समाज को इसके स्थापन के लिए. 
प्रयत्न्शील हाना चाहिए | 

सरकार की प्रवृति अपनी व्यवस्था में गांसदन खोलने की अधिक है। 
केवल सरकार किसी काय को पूरा करने में असमर्थ है तथा इसके भरोसे 
काम पूरा होने में देर लगेगी। इसलिए जन-आन्दोलन तथा जन-उत्साह 
आवश्यक है। तदर्थ एक अखिल भारतीय गासम्वर्धन काँसिंल बनी है तथा 
गोपाष्टमी पर गोसम्बधन-सप्ताह मनाये जाने की प्रव्नति है। इससे कुछ अधिक 
जनात्साह सम्भव है परन्तु “सरकारी” आयोजन के कारण जन-रुनि प्राप्त 
नहीं होती। सरकार को इसे सहकारी समितियों ओर पंचायतों के द्वारा 
आयोजित करवाना चाहिए। अछु, जनभावना का ध्यान रखकर सरकार 
को गोवध कानूनन निषेध कर देना चाहिए. और अनाथ ढोरों को जंगलों में 
रखने का शीघ्र प्रवन्ध कर फिर चाहे वहां वे शीघ्र मर जाय | 

नसल-सुधार या भोजन 

एक सेंद्धान्तिक समस्या यह है कि “इनमें से कौ- महत्वपूर्ण है-- 
पशुओं का चारा या उनकी जाति ?” व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जाता है 
हमें अपने जानवरों की जातियों को अवांछुनीय घोषित करने का जल्दी नहीं 
करनी चाहिए, | जानवरों की नस्लों का पालन करने वालों ने अतीत काल से 
जानवरों के विकास के लिए सामान्य-विज्ञान का प्रयोग किया है तथा हमें 
अवश्य मान लेना चाहिए कि इस काय में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की मौगालिक , 
तथा आ्थिक दशा का अवश्य ध्यान रखा है। हमें यह भी नही भूलना 
चाहिए. कि पिछले दा सदियों की पर निर्मर अरे व्यवस्था! के कारण पू जी- 
सेंचय और आर्थिक विकेन्द्रीकरण तथा प्रसार में कमी हुई है | फलस्वरूप 
भूमि-भार बढ़ गया तथा पू जी के अभाव ने किसानों को लाचार कर दिया कि 
पोषक चारा तथा मिश्रित खेती के स्थान पर केवल खाद्यान्न की खेर्त। ही करने 
लगे | इस प्रगति को उलगय देने का अर्थ होगा अच्छे चारे का उत्पादन तथा 
वतमान पशु जातियों की उन्नति १६ 

.._ १६ फसल आयोजना पर लिखे गए परिच्छेद में मिश्रित फसल के प्रयोग 

के परिणामों के कुछ अंक दिए गएं हैं । 


( १०४ ) 


अवधिभाजित देश के सात महत्वपूण पशु-भागों में दूध देने वाली अवधि 
में गाय का ओसत दूध १७३ पौंड तथा मेंस का ३६६ पौंड था |१० परन्तु 
प्रयोगों के परिणामा से यह ज्ञात होता है कि दूध देने वालों पशुओं में क्षमता 
बहुत है तथा उचित भोजन द्वारा उपयेक्त मात्रा को तिगुनी की जा सकती है |*< 
ग्राधुनिक ग्रामीण अवस्था में पशुओं का रखना किसान के लिए अनाथिऋ 
है। ऊपर अकित ग्रयागों द्वारा यह ज्ञात नहीं हो सकता कि केसे इस 
अनाथिक दशा को बरटाया जाय | इसके लिए किसानों के द्वारा ही ग्रामों 
प्रयोग करिए, जाने चाहिए | | 
पशु-भोजन तथा उसकी पूर्त्ति 
भारतीय पशु के लिए. भोजन की कमी तथा अमाव केवल मात्रागत 
ही नहीं बल्कि गुणगत भी है | हम ७८% पशुओं के लिए भूसे ओर पुआल 
गज [2460 क्रवाद्ए. (०फाटा).. 0० 8 8सटणाफस्‍ब. 
९5६७7८0, 2(5८2]]80860705 50]]687 ४०. 22 (939) दो बार 
बच्चा देने के दबीव का औसत काल गाय के लिए १८-२० मास तथा झेस के 
लिए १८०३० मास पाया गया । ु 
१८ कुछ प्रयोगों का परिणाम निम्नांकित है : - 
प्रयोग के. पशु की जाति दूध का ओसत उत्पादन अच्छी दशा के 


केन्द्र ग्राम में (पोंड में) अन्तर्गत 

नई दिल्‍ली. साहीवाल ३३४४ ४६०० से अधिक 
कल का || हरियाना ध्य्द ३६०२ 

मद्रास आॉनगोल १२३६ ३००० से अधिक 
छुरोदी ओर कान्करेज &२० २९०० से अधिक 
सूरत 


भोजन की मात्रा, जिसका सुराब दिया जाता है, प्रथम २६ सेर दूध के 
लिए १३ सेर है तथा उसके बाद अत्येक अतिरिक्त १३ सेर दूध के लिए आधा 
“सेर है | उ० प्रदेश के कृषि विभाग ने ०४४ खली, २०% चोकर तथा ३०% जो 
के मिश्रित भोजन की स्वीकृति दीं है । 


( १०६ ) 


की पूर्ति रखते हैं तथा पोषक पदार्थ ((.07०८८४६४६४/८७) की प्रत्ति लगभग 
२८% के लिए ही होती है |! * पौष्टिकता के दृष्टिकोण से पशुओं को उनकी 
अ वर्यकता का ६०% मिलता है। इंडियन काउन्सिल आफ एग्रीकलचरल 
रिसच के अनुसंधानों से ज्ञात हो चुका है कि खली, चोकर, जौ तथा चने की 
भूसा के मिश्रण से एक पौष्टिक तथा सुरक्षाप्रद भोजन जानवरों के लिए. तैयार 
हो सकता है |१९ 3० प्र० के कृषि-विभाग की खोजों से यह मालूम हो चुका 





्ााााआ्एएआ _अनननननन-न»«»-_+++4+नननननननननन 


शक ही आनलप ज पक मद शक क डिक सर पेले 
“९ निम्नकित तालिका डा० बन्स॑ द्वारा तैयार भारत में कृषि विकास 
की शाजीय सम्भावनाएँ विपयक पुस्तक पर आधारित है | 


+२०यााा ५ कामप्ाका३८0:2४ २लाए,,; : "९फकंदक 
वर्षा 
(इंचों में) 


9--३ ० 


३०--७ ० 


७० से 
अधिक 


| आवश्यक चारे | फसल का 

















| कुछ भाग ) 


| | 
| | । | 
; 3. की उपलब्धि पतिशत| क्षेत्रफल 
न्र जन-संख्या कली 
(करोड़ में) भूसा आदि पोषक शक लक में) 
लत तनमन नमन न ऊन 3५ +कनन-+-न+म33५५५७./> मर | 
! | 
 पज.ब, प० घाट के | १६७ कुड 
| पूर्वी भाग तथः जिले ! अधिक ४० | ७० 
। । क्‍ 
'ड० ग्र०, स० प्र०, बिहार । । 
' उड़ीसा, पूर्वी सद्रास | ६११४ | छण २५६ ३० 
तथा उत्तरी बस्नई 
। | | 
| आखाम, बड्डाल, । 
प० घाट, मद्रास रद | ६७ २७ हे 
मय 


चारे की कमी को पूरा करने के लिए अंतिस दो क्षेत्र समूहों में चारे की 
ऊपर का उत्पादन क्रमशः ६ गुना तथा १८ गुना किया जाय । परन्तु यह सब 
खाद्यान्न की फसल को घटाकर नहीं करने दिया जा सकता ! श्रेष्ठतर तरीका तो 
यह होगा कि फसलो' की हेरफेर में चारे को फसलों को स्थान दिया जाय | 
मिश्रित कृषि ऐसा करने का एक ढंग है ! 

२० [7546  385४०णै६७४८ बचत 4मांकतव] सए्डथ्ातेए ३9 ६7९ 
छ, 9, ६०४९०४:८८०--४०!. प7, ऐसा पाया जाता है कि पोजण के लिए प्रत्येक 
सेर पोषक तत्व के लिए & सेर घांस खिलाई जा सकती है | 


( १०७ ) 


है कि पशुआं की आवश्यकता के माग का ६०% से ७३४ सूखी घास से पूरा: 
किया जा सकता है | 

इसका प्रभाव ऐसा बुरा नहीं होगा कि पशुओं का शरोर-विकास या. 
दूध का उत्पादन कम हैं; जाय | यह पशुओं के पालन-पापण के व्यय को 
कम कर देती है। घास के द्वारा शक्तिदायी पोषण म. पश॒ को मिलता है । 


इसलिए, समस्या यह है कि खली, ** चने की भूसो, दाल की चूनी 
तथा खाने योग्य बरसीम घास की पूर्ति को जाय | बर्सीम धास को छोड़ अन्य 
वस्तुओं की पूर्ति लगभग ४० लाख ८न है ।**९ यह हमारे वतंमान दशा के 
अनुसार पर्यात है यदि सुझाव के अनुसार पशुओं को घास खिलाई जाए । 
जहां तक खली का प्रश्न है यह अ.वश्यक है तेल पेरने वाले उद्योग को 


सिाशाकक्रनमगन-+-न तन, 


२९ जहाँ तक खली का संबंध है, देश में लगभग १७६ लाख टन. 
खली वर्तमान है तथा २१ लाख ठन तिलहन से १८ लाख व्न अधिक खलों 
प्राप कीजा सकती है। यदि हम मान लेंकियग्रति पशु कामग्रति दिन 
दूध उत्पादन २३ सेर है तथा पशु चारे के स्थान पर अच्छी घास की पू्ति- 
करें तब उ० अ० की खली लगभग & करोड़ दूध उत्पादक पशुओ्रों के लिए 
पर्याप्त होगी | 

युद्ध के पूच हमारी 5. गायों का दूध उत्पादन प्रतिदिन $ पोंड से भी: 
कम था, अन्य ४८% का एक से दो पोंड तक था, तथा शे ५ गायों का ७ पोंड 
से भी कम था । <३% मेंसे २ पोंड से कम, लगभग २६% मेंसें २ से & पोंड 
के बीच तथा शेष लगभग ७ पोंड से भी कम दूध देती थीं | दुच्यरी सेंसों की 
संख्या गायों से २६ गुनी थी। इस दशा में २३ सेर दूध अति पशु अतिदिन 
अति-अनुमान हो सकता है, न्‍्यून-अनुमान नहीं । 

*२ श्री जाल कोथवाला (]9! 60॥79ए9%)]8) के अनुसार पशुओं 
के लिए पोपक चारे (:07८८7072/८5) का वाडक उत्पादन लगभग २२.६ 
लाख टन है तथा भूसा आदि का १४० लाख ८न है तथा उचित पशु-पोष्ण के: 
लिए पोषक चारे में २० गुनी, हरी घास में ६गुनी तथा सूखे चारे में ३ गुनी वृद्धि: 
दोनी चाहिए । 


( ए०प८ ) 


शीघ्र विकसित करना चाहिए | इसके कारण तिलहनों के व्यापार का विदेशी 
बाजार पर निभर होना भी कम हो जायगा |+ है 

पशु के लिए. बरसीम तथा अन्य पुष्टिदायी घासों की उपज लगभग 
१२०० लाख एकड़ कृषि-योग्य बेकार भूमिपर, ४०० लाख एकड़ परती भूमि 
पर*४ तथा १०० लाख एकड़ जंगली भूमि पर हा सकती है। यहद्द बहुत ही 
वांछुनीय है कि चरागाहो के लिए. सृमि छोड़ी जाय तथा उनकी सुरक्षा भी 
का जाय ।१* विभिन्न प्रकार के प्रबंध, पशुओं का संचय, पशुओं के ठहराने 
तथा परिवतनशील चराई आदि की प्रणालियों का प्रयोग पशुओं की जन- 
संख्या तथा थेक्ट्रयल फ्लारा के आधार पर होना चाहिए। इस विपय मे एक 
महत्वपूर्ण बात है | यह सुझाव दिया गया है कि पशुओं को स्थान पर ही 
खिलाया जाय | परन्तु यह एक अल्पकालीन उपाय होना चाहिए । पशआओं के. 
लिए क म तथा व्यायाम उतना ह आवश्यक है जितना कि मनुष्य के लिए | 
इसकी उपेत्ना नहीं होनी चाहिए । पश्चिमी विशेषज्ञ भी उसे जानते हैं। श्री मिलर 


अल ननन«मतथ 3 0एणणााभााणाणाणााशााााश शमी 
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की क का 


:3 भूतकाल में हमने अपने तिलहनों का निर्यात किया है जिनसे कि 


इंगलनन्‍्बड तथा अन्य देशों में कृत्रिम भोजन वहाँ के गोशालाओं के लिए तयार 
किया जाता था। (॥22४6 ?८७7७०४७।) ॥१९७०१४) 


*5 आरतीय कर गवेषणा इंस्टीव्यू 2 ढ,रा की गई खोज के फल स्वरूप 
पता चन्नता है कि गेह्ू के खेत में भूमे को परती न छोड़ कर बरसीम घास 
पैदा करने के बाद में गेट की अति एकड़ उपज्ञ दुगुनी ( १२०० पौंड ) हो 
जाती है। इस अकार किसान को ४० हजार पॉंड बरसीस घास भी मिल जाती 
हैं ओर गेहूँ की उपज के साथ भूसा भी दुयुना तैयार होता है । 

२० चरागाहों की सुरक्षा तथा प्रबंध के लिए निम्नांकित तरीके हैं: -- 

(१) उत्तम नियंत्रित चराई अणाली जिसमें कुछ काल के लिए चरागाह 
बन्द कर दिया जाय जिससे नई घास उग सके । 

(२) किसी विशेष क्षेत्र में चरने वाले पशुम्रों की संख्या पर निर्य॑श्रण । 

(३) चरागाहों में विभिन्न जाति के पशुश्नों को बारी बारी से चराना। 
इसके लिए बिभिन्न जातियों के चरने के स्वभाव का अध्ययन करना पड़ेगा । 


( हौै०६ ) 


(५77, (.) (१0ए%। ५४८०(/८४४०४४ए (:0]]085, [,07009) का विचार 
यह था कि पशुओं की चाहे कितना भी अच्छा कृत्रिम भाजन घर के अन्दर 
क्यों न दिया जाय उसका उतना अच्छा परिणाम नहीं हा सकता जितना कि 
उचित दंग से घर के बाहर चराई द्वारा भोजन पाने पर हो सकता है | 

यह आवश्यक है कि मिश्रित-कृषि की प्रणाली को काम में लाश 
जाय तथा ऊसर और बेकार जमीन का अधिकृत किया जाय | उ० प्र०, स० 
प्र०; उ० प० सीसा प्रदेश तथा सिन्ध में जो मिश्रित कृषि के प्रयोग हो 
चुके हैं उनका सफलता से यह प्रेरणा मिलती हे** कि इस तरह सभी प्रदेशों 
में विस्तृत प्रयोग किए जाने चाहिए। चारे का फसल को विकसित करने, 
शीत्र उगाने, अधिक उत्पादक बनाने तथा पोष्टिक तत्त्व सम्पन्न बनाने के लिए 
प्रवईन॒ किया जाना चाहिए। जहाँ पर सम्भव हो दोहरी फसल, यथा, ज्वार, 
बाजरा अगहनी तथा दाल को फसलों को बाना चाहिए । सूखे भागों में 
जहाँ जानवरों से उत्यादन अधिक होता है तथा उनकों तिलहन मिल सकता 
है, इस तरह के फसलों से जानवरों के लिए अतिरिक्त चारा मिल जाता है | 

चावल-उत्पादक क्षेत्रों की दशा शोचनीय है। जब कि युद्ध के पूव 
का दूध के तथा दूध द्वारा बने माल के उत्पादन तथा उपभोग की मात्रा 


जन ३०४ 


(४) बची हुई घास को काटकर सुरक्षित रखना जो कि सूखे मोसमों में 
काम दे सके | 

(४) झाइ मंखाड़ों को चरागाह से उखाड़ना । इनसे कम्पोस्ट की खाद 
((.0770708-7%/रप्रा ८०१८) बनाई जा सकती है 

(६) उन चरागाहों पर जो पशुओं के लिए है बकरियों के चराने की 
स्वीकृति देने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि यह पाया गया है कि 
जिन चरागाहों में बकरियाँ चरती हैं उसकी भूमि का कठान होने लगता हद | 
ऐसा इटावा जिले (उत्तर अदेश) में पाया गया है | 

यह गलत हे कि नई धासों को पेदा करने पर जोर दिया ज्ञाय क्योंकि 

ऐसा करने ८२ चरागाहों को कुछ सालों के लिए बन्द करना पड़ेगा । 

२ ४ टेखिए फसल योजना शीर्षक अध्याय में दी एक पद-टिप्पणी । 


( ११० ) 


'ग्रति मनुष्प क्रमशः श्८'३ औसत तथा १५९२ आंत पंजब में; ४"७ तथा ४३ 
ओआँत बम्बई में; ४७ आऔँस और ७-० ओआंत उत्तर प्रदेश में; ३९१ आऑंध 
तथा २८ ओंस बंगाल में; १९४ ओ्ंस तथा १९३ ओंस आसाम में तथा ३९६ 
आओऔँतस और ३७ आस मद्रास में थी। नम भागों में सामान्यतः जानवर धान 
'के इंठल को ही खाकर जीवित रहते हैं। श्री वेबर ((.9.) के अनुसार धान 
के इंठउल और पुआल को छ्मता को ज्ञार-तत्त्वों मं मिलाकर २५४ बढ़ाया 
जा सकता है। इन सुझावों पर प्रादेशिक सरकारों को चलना चाहिए । 
यह प्रबंध करना चाहिए. कि किसानों को खली ओर चूना आसानी से प्राप्त 
हो सके | 7“ 

यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए. क्रि केवल चारे के उत्पादन में 
वृद्धि लाने से हमारा समस्या का हल नहीं होगा। सूखे मौसमों के चार 
महीने होते हैं इसलिए, हमें इस अवधि के लिए, चारे की सुरक्षा अवश्य 
करनी चाहिए, | घास का संचय तथा साइलेज (८०872) बनाने के सफल 
टंग ज्ञात हो चुके हैं । इन तरीकों का काम में विस्तृत रूप से लाना चाहिए | 
व ३२८४ १८४ के गइ़ढे में १०० मन चारे की साइलेज तैयार को जा सकता 
है** जिससे सूखे दिनों में एक बेल को चार महाने भोजन मिल सकता है । 
'साइलेज के लिए. न केवल घास वरन्‌ ज्ञारादि के डंठल मी काम में लाए जा 
सकते हैं परन्तु इसके लिए कुट्टी काट्ने का मशीन बहुत मदद करती है ! 

यह भो भूलना नहीं चाहिए कि चाहे झितना भा चारे के लिए स्थानीय 
आत्म-निभरता के सिद्धान्त पर क्‍यों न चला जाय, वर्षों तक कुछ प्रदेशों 
में चारे की कमा रहेगी तथा उसको अन्य प्रदेशों द्वारा पूर्ति करनी पड़ेगो। 
इसलिए कुछ प्रदेशों को अपने पशुओं की आवश्यकताओं से कहों अधिक 
घारा का उत्पादन करना पड़ेगा । 

भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद ने घास के क्षेत्रों की खोज करने को योजना 
बनाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस ओर प्रायः ऐसी खोज करने क। 
विचार रखती है| परिषद्‌ इस संबंध में भी अब खोज करेगी कि चारों को 


२० देखिए भारतोय पशु चिकित्सा गवेषणा इंस्टीव्यूड की रिपोर्ट, १६२२५ 
पशु प्येषण अंश |: 


( £१११ ) 


कहाँ कहा किस प्रकार मुरक्षित किया जाय तथा कैसे उन्हें कर्मा के ज्षेत्रों में 
पहुँचाया जाय | 
अच्छी जातियों का पालन 

भारत में बहुत पशु हैं। ** फिर भी हमें अधिक पशुओं की आवश्यकता 
है | हम दूध ओर श्रम-शक्ति दोनों उद्देश्यों के लिए, अच्छी जाति के अधिक 
पशु चाहते हैं| हमें पशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अधिक सोड़ों की 
जरूरत है ।*६ हमे इस दिशा में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अवांछुनाय तथा 
अक्षम जातियां न बढ़ सके | इसके तीन मुख्य रास्ते हैं। प्रथम पशुओं की 
अच्छी जातियों का जनता में प्रसार करना | अखिल भारतीय पशु प्रदर्शक 
समिति ने पशु-प्रद्शिनियों द्।रा जो मी कार्य किया है बह समुद्र में एक बंद 
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डेनसार्क या विटेन ऐसे देश एक उचित पशु-व्यवस्ाय-संस्था द्वारा 
प्रबंध करते हैं | परन्तु न्यूजीलेन्ड, अर्जेन्टायना, सं० रा० अ० आदि में बड़े 
बड़े चरागाह हैं | पहले दो देशों ने सुविधाओं का निर्माण किया जब कि 
अन्य तीन उल्लिखित देशों ने इस संबंध में प्राकृतिक खुविधाओं से काम डडाया 
है। भारत में पशु-व्ययसाय को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए | 
थ८वि १०० मनुष्यों पर पशु का घनत्व अन्य स्थानों की तुलना में बराबर है। 
तथा भारत में डचित संख्या के प्रबंध ओर संचालन के लिए श्रम का अभाठ 
नहीं होगा । 

२९ अच्छी नस्ल के लगभग १६००० सॉड हमारे यहाँ हैं ओर आवश्य- 
कता लगभग दस लाख सॉढ़ो' की दे | 


( ११२ ) 


के समान है। क्षेत्रीय पशु-प्रदर्शिनियों *" का ता आयोजन करना ही 
चाहिए. | हम तो यह चाहते हैं कि प्रत्येक तहसील या ताल्लुके में 
ग्रदर्शिनगी का आयोजन हो | अच्छी जाति के जानवरों के मालिकों को 
कई प्रकार के पुरुकार मिलना चाहिए और इनके विषय में प्रकाशन 
द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में लगने वाले 
अनेक परम्परागत पशुओ्रों के मेल्ञों से लाभ उठाया जा सकता है। उन 
जातियों और सम्प्रदायां का, जिनझा काम भूतकाल में अच्छी जातियों के 
पशुओं का पालन ओर विकास रहा है, अवश्य प्रोत्साहन देना चाहिए । ऐसे 
सम्प्रदायों के अनुभवों तथा श्रम का उपयाग हमें अव्रश्य करना चाहिए । 
इसके लिए चराई संबंधी नुविवाओं के अतिरिक्त पञु-अआ्ररोलन के लिए भी 
सुविधाएँ प्रदान को जानी चाहिए | प्रोढ़-शिक्षा प्रतार के लिए स्वयंसेवकों, 
ग्रामों में रेडियो द्वारा प्रसारक समितिवीं, प्रकाशक संस्थाओं तथा गरह-पालित 
पशु रोग-चिकित्सा संब वी कर्मचारियों द्वारा इस उद्दश्य का पूर्ति में सहयोग 
अवश्य दिया जाना चाहिए । । 

द्वितीय अच्छी जाति के साड़ों को पूत्ति के लिए प्रबंध होना चाहिए, 
जिससे कि पशुओं की संतान हृष्ठ पुष्ट हा | इस तरह के सांड़ो के केन्द्र 
ग्रामी ए ज्षेत्रों में बनाये जाने चाहिए।** इस दिशा में उन्नति शंत्र हा। सकती है, 


३० सितम्बर, १:५६ को कृवि-मत्रिया को कोकफ्रेस ने भी इनकी 
आवश्यकता को महसूस किया था। 

35 भारत सरकार, योजना आयोग तथा कृर्ि संत्रिया' की कांफ्रस 
( १६५१३ ) केन्द्र-आस योजना के पक्त में हैं | सन्‌ १६५६ तक ३ करोड़ रु० 
लगा कर ६०० ऐसे केन्द्र तथा १४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए. 
जाए'गे । १६३३ तक ३४० केन्द्र आम तथा १०६ कृ० ग० केन्द्र की स्वीकृति 
दी जा चुकी थी | केन्द्र आम योजना ०० गाय- भैंस वाले इलाके में चालू की 
जाती है | वहां अच्छी नस्ल के सांड रखे जाते हैं तथा बुरे सांड हटा देते हैं | 
प्शुश्रो' की बिक्री के लिए हाठ व्यवस्था तथा सहकारी संगठन बनाए जाते हैं | 
थद्द आशा है कि अत्येक केखद्र साल में १०० सांद तैग्रार करेगा | उसका व्यय 
केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकार आधा आधा देंगी । 


जे ( ११३ ) 


यदि पंचायतें, धनी लोग तथा सेवा की भावना वाले मनुष्य, संस्थाएं, 
पशु समितियाँ तथा गोशालाएँ मदद कर सकती हैं! पहले लोग अच्छी 
जाति के ब्राह्मणी सांड छोडते ये जिसे शंकर जी का नंदी समझते थये। वह 
भली प्रकार रखा जाता था और उसके कारण अच्छी नस्ल के गाय बैल पेदा 
होते थे | हम ऐसा न करें तो कम से कम कुदु लोग अच्छी जाति के कुछ 
साँड़ रख सकते हैँ ** तथा जनता पशुओं के मालिक से कुछ फीस पर ये साँह़ 
प्राप्त कर सकती है। 


[अन्त है 


२२ केबल इसी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि सरकारी केन्द्रों 
में पल्ने साड़ों की पूर्ति की माँग की जाय | यह कठिन है कि आवश्यकतानुसार 
इन साँड़ों को बढ़ाया ज्ञाय। इनकी वार्षिक माँग तो दस लाख है परन्तु 
इनकी वास्तविक पूत्ति कुल ।६ इजार से ऋदिक नहीं है | इसके अतिरिक्त साँडें 
का सरकारी केन्द्रों में पालनखयय, गांव सें उनके पालत-ब्यय से दुगुता 
या तिगुने के बराबर ह। इसीलिए सॉँड़ों को स्वीकृति प्रदान कर गाँव वालों 
को सांडों को रखने तथ। बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । यहु कहा 
जा सकता है कि देश के ३,००० तथा कुछ अब्यवस्थित से गोशालाओं और 
पिंजरापोला में, जिनके २०% ( लगभम ३.२ लाख ) पशु प्रयोगार्ड 
हुं, ५०,००० साँढ़ खेतों तथा जनन के लिए ठीक हैं। इनमें प्रति वर्ष ७ 
करोड़ रुपया खर्च होता है । केन्द्रीय गो-संवर्धन परिषद्‌ ने इनके यहाँ से 
बेकार पशु हठाकर इनको नस्ल सुधार व दुग्ध प्रसार हेतु संगठित करना तथ 
किया है । 

उ० प्र० में सरकार लगभग १५ लाख रुपया की हरियाना गायें खरींद - 
कर १६१ गोशालाओ में से प्रत्येक को २० गाय देने वाली थी बशतें कि उनके 
बछुडे सरकार को बाजार के मूल्य के उ पर ही बेचे जाय। परन्तु केवल 
१३ गोशालाओ' को २४६ ऐसी गायें देने की सूचना प्राप्त है. तथा केबल ३० रु०. 
के हिसाब से कुछ सांड भी बांदे गए हैं। गोशालाओ" के उचित प्रबंध 
के लिए. २०० कुशल आदमियो' की अनुमानित आवश्यकता है और इ5 
उद्दश्य के लिए मथुरा में एक प्रशिक्षण-केन्द्र खुला (१६४६० ७०) है 
ओर ४० व्यक्तियो' को प्रशिक्षित किया जा चुका है | 


पड 


( ११४ ) 


कृत्रिम गर्भाधान प्रणालियों (]8277778009) दारा गाय को गर्मिणी 
बनाने तथा बच्चा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके लिए, केन्द्र 
खुल रहे हैं । अल्पकाल में इससे पर्यात लाभ हो सकता है, परन्तु जहाँ तक 
दीवकाल का संबंध है हमारी भावना यह है कि स्वाभाविक जनन-प्रणाली 
को ही प्रयोग म॑ लाना चाहिए। प्रादेशिक सरकार द्वारा आ्राम-पंचायततों को 
कुछ काल के लिए, सांड़ों की पूत्ति करनी चाहिए. बशतें कि उनको अच्छी 
'तरह खिलाया-पिलाया जाय तथा सुरक्षित रखा जाय | 
इस संबंध में दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। मादा पशुओं की अपेक्षा नर 
'पशुओं के विषय में अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति चढ़ रही है ** तथा यही 
कारण है कि जवान पशुओं में नर पशुओं का अनुपात लगभग डे है। इस 
प्रवृत्ति में सुधार होना चाहिए, । द्वितीय, इस विषय में मतभेद है कि दूध तथा 
जुताईं के लिए. अलग अलग पशुओं का पालन किया जाय या नहीं । 
'बिशेपज्ञों की राय द्वि-उपयोगी पश्ु-पालन के पक्ष में है | हमें एक बार और 
पश-पालन की प्रणालियों में देशी सिद्धान्तों पर चलना चाहिए, | 
जिस तरह भी सम्भव हो अबांछुनीय पशु विशेषकर निम्न नस्ल के साँड़ों 
को गाँव में गायों के सम्पक में आने से रोकना चाहिए । उत्तर प्रदेश म॑ बेलों 
का बंधिया करने (०8&8(72007) की योजना प्रयोग में आ चुकी है। सरकारी 
कर्मचारी (४८0८६८४7८४) साँड़ों का बधिया करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 
नियुक्त किए गए थे | योजना सफल न हो सकी क्योंकि आमीणों ने धामिक 
तथा भावात्मक आधार पर सहयोग प्रदान नहीं किया । एक अन्य अच्छी 
योजना यह होगी कियांव के बुरे सांड़ों के बदले अच्छे सॉड़ दिए जाये 
ओर केन्द्र-प्राम योजना में यही किया जा रहा है इसमें खच अवश्य अधिक 
पड़ेगा | बुरे सांड़ों को या तो गासदन में मेजा जा सकता है या उनसे 
कुछ परिश्रम काय लिया जाय । नये साँढ़ की प्राप्ति में होने वाले व्यय को 


अक+ 





१४४१ के पशु गणना के अनुसार भारतीय प्रहशों में जवान बेल्नों 
की संख्या ६०० लाख, जवान गायों की ४८९ लाख तथा ३ वर्ष से छोदी आयु 
'चाले ४३० लाख बधिया बछुवे थी। परंतु नर-मेंसे केवल ६८ लाख, जवान 
सेंसे २३५० लाख तथा ३ वर्ष से छोटे भेंस-मेंसा १४५ लाख थे | 


( १५५ ) 


कम करने के लिए किसानों से कुछु रूपया जमा करने को कहा जा सकता है! 
यथा, एक या दो रुपया प्रति किसान तहसील में लगान देते समय लिया जा 
सकता है । 
उत्तम नस्ल के पशुओं का वध बंद करने के जिए तथा जन भावना का 
ध्यान रख कर सरकार को गोवध ३* अवैध कर देना चाहिए तथा अलामकर 
ढोरों को बारहमासी जंगलों में रखने का प्रब॑घ करना चाहिए। उन दूर स्थित 
जंगलों में रखे टोर कितनी जल्दी ओर केसे मरते हैँ इसकी जनता परवाह 
नहीं कर सकती है | 
भारतीय कृषि अनुसंघान परिष्रद द्वारा उचित प्रयोग हो चुका है कि 
विभिन्न ज्ञेत्रों के पशुओं की उपयुक्त जातियाँ क्‍या हों ।९५ इनमें से कुछ जातियों 
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रेड पशु विशेषज्ञ समिति ( १६४७ ) ने अपनो ६-११-१ ७४८ की 
रिपोर्ट में लिखा था कि “भारत में किसी सी हालत में गोहत्या जारी रखना 
गभिलसित नहीं है ओर कानून द्वारा निषेध! अत्यंत आवश्यक है” | 

३० लिश्नांकित तालिका पशुओं की जातियों को क्षेत्रानुसार प्रस्तुत करती है 


ज्ञेन्र जातियाँ का नाम 
३. सद्रास “+  आलमबादी, बरगुर, ओन्‍गोल5 कंगायम्‌ 
२, हंदराबाद -- देडनी, एलिचपुरी या नागपुरी 
ु मैंस, कृष्णा थाटी | 
३, बम्बई -- गीर,किल्लारी,कन्करेज, जाफरा मेंस, मेहशान 
४. मैसूर “-  हालीकार 
औ. राजस्थान -- साल्वी, मेवाती ( कोसी ), नागोर, रथ, 
धारपरकर 
६, म० प्र० ओर बरार-- ग्वालाड, निमाड़ी 
७, पंजाब “- हरियाना, हिसार, साहीवाल, मान्ठगमौरी 
रू. उ० अ० -“  कैनवारिया (केनकथा), खेरीगढ़ी (मुर्र) मेंस 
&. बंगाल “-- सीरी 


भारतीय कृषि अनुसाधन द्वारा 'लालसियीं! चामक सित्र की जाति के 
गाय बेल का भी प्रजनन किया जाता है | 


४ शं 
का 
अरबी 


( ११६ ) 


को. अन्य ज्षेत्रों में प्रयोग के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस हेतु अन्तर- 
प्रादेशिक पशु आन्दोलनों को विकसित करना अत्यावश्यक है | परन्तु यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि छूत की बीमारियाँ न फैल सके | पशुओं के मुख्य 
मार्गों में को रैन्टाइन स्टेशन ( (0प्र&0076 $६48075) स्थापित 
होना चाहिए, जैसा कि म० प्र० में ( १90०79०5: &८६ ) के अन्तगंत हो 
चुका है। आने वाले पशुओ्नों को इन केन्द्रों में कुछ दिनों तक रोककर यह 
परीक्षा की जाती है कि उनमें छूत की बीमारियाँ तो नहीं हैं ओर प्रथम बीमारी 
दूर की जाती है। अन्य प्रदेशों द्वारा इस योजना का अध्ययन तथा संचालन 
होना चाहिए, । इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए. आवश्यक है कि जब 
किसी प्रदेश में कोई छूत को बीमारां फैले तो इसकी सूचना अन्य पड़ोसी देशों 
को भी भेज दी जाय | 

किसानों द्वारा अधिक संख्या में चौपायों को रखने का एक कारण यह 
है कि रोगों तथा मृत्यु से पशु अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं | पशु 
की चिकित्सा के लिए बहुत से अस्पतालों को बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, 
परन्तु अधिक आवश्यकता इसकी है कि औषधियों की मात्रा बढ़ाई जाय 3७ 
तथा अरपतालों में कमचारियों की क्षमता ओर संलग्नता को विकसित किया 
जाय | सुझाव यह है कि देशी जड़ी बूटियों तथा पौधों से सस्ती दवाएं, तैयार की 
जायें तथा इसके लिए खोज ओर प्रयोग प्रारम्भ हों। इन्डियन मेडिकल 
सर्विस के डाईरेक्टर जनरल इस दिशा में अधिक सीमा तक सहयोग दे सकते 
हैं। परन्तु निवारण की अपेक्षा किसी रोग का अवरोध अधिक कल्याणप्रद है | 

7. ३६ अ्रचलित सुख्य पशु-रोग ये हैं।-- रिडरपेस्ट, सेप्टीसिमिया, तथा 
खुर-पका । 

३७ सन्‌ १६४३ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के चालीसवें अधिवेशन में 
ढा० केहर ने कहा था कि प्रति साठ लाख ढोरों पर केवल एक प्रतिशत पशु 
चिकित्सा विशेषज्ञ हे तथा यद्यपि ढोरों से लगभग १३०० करोड़ रुपए कीं 
राष्ट्रीय आय होती दे, पश्ु-विभाग पर प्रति पशु १६ पाई व्यय की जाती । 
इसी प्रकार खुर पका का इलाज है परन्तु वह अति महंगा है । रिंडरपेस्ट की 
दवा भी कम मात्रा में दे ओर सस्ती नहीं पढ़ती । 


( ११७ ) 


अवरोधक कार्यों में सब प्रधान यह है कि जहाँ पर पशु रखे जाते हैं उनकी 
सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय | पशुओं के मूत्र-मिश्रित भूमि तथा गोबर 
को प्रतिदिन खेतों में या खाद के लिए तैयार गढढ़ों में डालना चाहिए | 
पशुस्वास्थ्य-विभाग के इन्सपेक्टरों को चाहिए. कि वे निरन्तर निरीक्षण काय 
करते रहें | बीमार पशुओं को अलग रखने की प्रन्कत्ति को बढ़ाने के लिए, 
शिक्षाप्रद प्रचार किया जाना चाहिए। 

अत में यह जोर के साथ कहा जा सकता है कि इसकी प्रतीक्षा 
किए, बिना कि केन्द्रीय या प्रादे शक सरकार देश के पशुधन के विकास और 
सुरक्षा के लिए क्‍या करती हैं जनता के योग्य आदमियों, संस्थाओं, पशु 
समितियों तथा डेअरियों द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयत्न होना चाहिए। 
ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिक्षित वर्ग द्वारा ग्रामीण समस्याओं में विशेष रुचि 
ली जानी चाहिए। उन्हें आमीणो को केवल परामश ही नहीं देना चाहिए 
बल्कि उन्हें स्वयं सिद्धान्तों का आदर्श प्रतीक बन जाना चाहिए । 


परिच्छेद पाँच 
भारतीय परेलू धन्‍्धे 


हमारे काम करने, परिश्रम करने तथा जीवित रहने का उद्देश्य क्या 
है! यह आत्मा की मुक्ति है या घन ओर सम्पत्ति का संचयन अथवा असंख्य 
आवश्यकताश्रों की पृत्ति के साधनों का आयोजन १ क्या मृत्यु तक हम 
स्वस्थ, सक्रिय तथा चेतन्य रहना चाहते हैं या हम दम की आहें भरना 
तथा काहिल की तरह आजीवन चारपाई पर पड़ा रहना चाहते हैं। कया यह 
वांछुनीय है कि आज शरीर से अत्यधिक काम लिया जाय तथा उसके पश्चात्‌ 
एक दीघंकालीन विश्राम किया जाय या प्रतिदिन काम किया जाय ? कया 
यह बांछुनीय है कि ऐसा काम हाथ में लिया जाय जिसके करने से 
शरीर की कुछ शक्तियों तथा कुछ अगों का अधिक सक्रिय प्रयोग होया 
ऐसे काम प्रारम्भ किए जायें जिनमें सब इन्द्रिय-शक्तियों का प्रयोग हो 
(१) सब लोग अपने लिए. (२) सब लोग सब के लिए, या (३) प्रत्येक सब 
के लिए तथा सब लोग प्रत्येक के लिए--हमको इनमें से किस सिद्धांत पर 
काम करना है ! 

ये कुछ ऐसे आधारभूत प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारी आर्थिक-व्यवस्था 
तथा उत्पादन की मात्रा की प्रणाली को निश्चित करेंगे । यदि हम इसके पत्त 
में निणंय करते हैं कि (१) आवश्यकताओं की इंद्धि हो (२) जीवन भर की 
आवश्यकताओं के लिए. साधनों का उपाजन एक छोटी अवधि में ही कर लिया 
जाय तथा (३) यह ध्यान न दिया जाय कि परिणाम स्वरूप शरीर की 
शक्तियों का अत्यधिक व्यय तथा अन्य लोगों के लिए; क्षति और अभाव की 
वृद्धि होगी, तब हम विचित्र कार्यों के पक में होंगे, उनको न्याययुक्त सिद्ध 
करेंगे तथा उनका विरोध करने में असफल होंगे। हमारे ऐसे निर्णय के 
बाद एक मनुष्य पैसे के लिए. हत्या कर सकता है, मनुष्यों का एक समूह किसी 
बैंक को लूट रुकता है, मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए 
दबाव डाल कर लाचार किया जा सकता है। एक दैठ बनाने वाली महिला 
अमिक मशीन पर आठ घंटे प्रतिदिन स्टूल पर बैठी बैठी काम कर सकती दे | 


( शश६ 


एक उत्पादक माता के शरीर के सुगठन को अज्चुएण रखने के नाम पर दूध 
के पाउडर का विज्ञापन कर सकता है, यद्यपि वह दूध-पाउडर निश्चयात्मक 
रूप से शिशुओं के लिए. हानिप्रद हो । एक डाक्टर किसी मरीज़ को देखनें 
जाने से इनकार कर सकता है यदि मरीज़ उसकी फीस देने में असमर्थ हो | 
जनता सफेद चीनी, सफेद रोटी तथा विद्य॒ुत-शक्ति द्वारा तैयार तेल का, इस बात 
पर ध्यान न दे कर कि इसका उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा विकास 
को बनाएगा या नष्ट करेगा, डपमोग कर सकतीं है। मजदूर मंद गति से 
काम कर सकते हैं। सीमा प्रान्त के मुर्गी-पालन करने वाले किसान अपने 
बच्चों को खाने के लिए अंडे नहीं देते, ट्रावनकोर निवार्सी मधु-मक्खी पालक 
बच्चों को शहद नहीं देते और ग्वाले बच्चों को दूध नहों पिलाते, परन्तु हमारे 
निर्णेय के पश्चात्‌ इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता । 

संयुक्त राज्य अमरीका स्थित केंटकी के खजानों (है ००।प८ोरए ८००/) 
में मरा स्वर्ण तथा हमारे देश के शरणार्थी और कष्ट भोक्ता हमें यह याद 
दिलाते हैं कि सम्पत्ति तथा जायदाद का संचय से हमारा उतना कल्याण नहीं 
होता दे जितना कि शिक्षा, सेवा-भाव तथा मानव के व्यक्तित्व का विकास से 
होता है । व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव होता है कि आत्मा को मुक्त करना 
ओतिम लक्ष्य है; कि हमारे कामों द्वारा हमारी सभी ऐन्द्रिक-शक्तियों का प्रयोग: 
ऐसा होना चाहिए. कि वे आजीवन चैतन्य तथा सक्रिय रहें ।. तथापि: 
हमें प्रत्येक सत्र के लिए तथा सत्र प्रत्येक के लिए? के सिद्धान्व पर काम 
करना चाहिए.। मशीन के प्रयोग का विरोध नहीं होना चाहिए. यद््‌१ उसका: 





* सामान्यतः ऐसी धारणा बना ली जाती है कि सब उद्योगों को बढ़ी. 
मात्रा के आधार पर आयोजित किया ज्यय | फिर उसके बाद छोटी मात्रा के. 
उद्योग तथा घरेलू धंधों के उत्पादन के लिए सीमित छोटे क्षेत्रों को निर्धारित किया 
जाता है। किसी स्थायी अर्थ-ब्यवस्था के लिए इस प्रणाली के विपरीत सिद्धान्त: 
पर ही चलना चाहिए । महात्मा याँधी की यह राय थी कि यदि गाँव वाले अपने- 
ब्यवसायों को बिना कठिनाई के स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकें तो उन्हें पूर्ण: 
अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । यदि अंत में ्षेत्र बचे तो बड़ी मात्रा के. 
व्यवसायों को अबसर दिया जाना चाहिए। फिर भी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में: 


( १२० ) 


प्रयोग ऐसे उत्पादनों के लिए. किया जाय जो हाथ से न हो सके तथा रोजगार. 
देने वाले साधनों की कमी न हो । हम लोग पाश्चात्य देशों के औद्योगीकरण 
का अंधाधुंध अनुकरण न करें | उनके वहाँ मशीन का प्रयोग इसीलिए, इतना 
हो सका क्योंकि अधिक उत्पादन के विक्रय के लिए बाजार * उनके अधिकार 
में थे या उनके यहाँ श्रम की कमी हुई तथा काय्य क्षेत्र की सीमा अधिक 
विस्तृत हो उठी३ | हमारा जीवन-दशन विदेशियों को अधिकृत करने 
या शोषण की स्वीकृति नहीं देता है तथा हमारे यहाँ श्रम, कच्चे माल 
ओर बाजार का अभाव नहीं है। इसलिए हमारे देश में एक बड़ी 
अच्छी आत्म-निभर अ्रथ-व्यवस्था तथा छोटी मात्रा और घरेलू उद्योग- 
धन्धों के विकेन्द्रित उत्पादन के आयोजन के लिए वांछुनीय अवसर है । 
इससे रोजगार बढ़ेगा,” विस्तृत रूप से तितरे-बितरे गाँवों में अधिक 
व्यवसायों के कारण काम मिलंगा; स्थानीय कच्चे माल का ठीक प्रयोग होगा; 





यह सम्भव है कि करघे का व्यवसाय ( 77%70|00790 [0098£5ए ) सोटी 
किनारदारी साढ़ी, करवे द्वारा कशीदा तथा बेल बूटे काढ़ने, लुंगी तथा हाथ के 
रूमाल के क्षेत्र में सुचारू रूप से फल-फूल सकता है। मलाबार में जहाँ पर 
माढ़ी घर-घर में तेयार होती है, तथा तेहरी गढ़वाल या देहरादून में जहाँ 
विरोजा ओर तारपीन के तेल का काम छोटी मात्रा में अति मितव्ययता के साथ 
डोता द्वे । वहां किसी पंजीपति ने वहाँ बड़े पेमाने पर कारखाना खोलने का 
अभी तक साहस नहीं किया है ॥774/ 57902!!] ((०४07८%]| [900588768 
७ए 59 (, 6. (६६7८४. ) 

+ उदाहरण स्वरूप, अंग्रज | 

हे उदाहरण स्वरूप, अमेरिकन । 

४ जनता के लिए आमीण व्यवसाय भोजन है तथा बड़ी मात्रा के 
व्यवसाय कभी कभी मादक वस्तुओं के समान विपैले हैं । प्रत्येक मनुष्य एक 
इंजन के समान है जिसके लिए कास होना आवश्यक है तथा उसको भोजन 
अदान कर जीवित रखना है। इन दोनों में से कौन-सी अच्छी अर्थ व्यवस्था 
' ह--वह जो इ'जन को अयोग में लाती है या वह इसको बेकार रखने के साथ 
साथ विदेशों से मशीनों की आयाव करतवो है ? ( ]. ८. ए४7३४४००2% ) 


( १२१ 9) 


तथा लोगों में द्र॒तगति से जाणति और ज्ञान बढ़ेगा । इससे हमारी स्वतंत्रता 
को शक्ति मिलेगी तथा देश में अकाल नहों पड़ेंगे । 


सामाजिक दृष्टिकोण 


किसी देश या प्रदेश की आथिक उन्नति ओर प्रगति के संबंध में विचार 
करते समय केवल आधिक शक्तियों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए । उसके 
अन्य सामाजिक पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए।। उदाहरणार्थ संयुक्त 
परिवार की प्रथा तथा ग्राम में आथिक विशिष्टीकरण ने हमारे भाइयों को जो 
जीवन स्तर प्रदान किया था उसमें न केवल बालक का अधिक सहानुभूति पूण 
तथा अनुभवी वातावरण में पालन पोषण होता है बरन्‌ जिम्मेदारी तथा 
नेतृत्व गुण भी मिलते हैं। ग्राम में अधिक विशिष्टेकरण का अथ है ग्राम में ही 
अक्ृषि संबंधी क्रियाओं की उन्नति करना | अन्य शब्दों में गांवों में उद्योगों का 
विकास करना हमारी सम्यता को दृढ़ नोंव का एक आग है। इसके अतिरिक्त 
हमारे ओर आपके पास पड़ोस के कारीगरों द्वारा बनाए, वस्तुआ को श्रेष्ठता 
देने से € एकता वृद्धि होगी। अन्यथा आज श्याम बेकार ओर ग्रस्त है, कल 
हमारे धपके घर के जन इस बीमारी के शिकार बन जाएंगे। जब्न पड़ोसी के 
प्रति आप ऐसा नाता न॑ नित्रहेंगे तो कालांतर में राष्ट्रीय एकता कहां रहेगी 
ओर आपका पड़ोसी से सदूभावनामय बर्ताव कैसे मिलेगा । 


आव्म-निभर-अ्र्थ-व्यवस्था! के सिद्धान्त पर बहुत मतभेद है। क्‍या 
इसका यह अथ है कि ग्र मीण-आवश्यकताओं का पूर्ण उत्पादन वहीं होना 
चाहिए और इसका ध्यान न रखा जाए, कि कौन-सी वस्तु की माँग की जाती है 
तथा क्या उपभोग किया जाता है १ क्या इसका यह अर्थ है कि उत्पादन के हर 
प्रकार की इकाइयों, चाहे बड़ी मात्रा की हों या छोटी, ग्रामीण क्षेत्र में संस्थापित 
की जा सकती हैं !” कदापि नहीं, यह आवश्यक नहीं है। “आधिक उत्पादन- 
मूल्य! के आदश पर ही हो किसी भी प्रकार का छोटा-बढ़ा व्यवसाय संचालित 
करना चाहिए.। यदि उद्योगों का आकार पूर्ण-बृत्ति को प्राप्ति तथा जीवन-स्तर 
को ऊंचा करने में बाधक सिद्ध होता है तो हमें उपभोक्ताओं को शिक्षित 
करना पड़ेगा जिससे कि वे अपनी माँगों तथा रुचि के मापदंड को बदल 


( १२२ ;) 


सके । कुछ उद्योगों तथा आयातों का अवरोध करना पड़ेगा तथा ऐसे उद्योगों को 
प्रोत्साहन देना पड़ेगा जिनका आमीखण ज्षेत्रों में संस्थापन मितव्ययी हो । 

क्या इसका अथ यह है कि प्रत्येक उत्पादन की इकाई अपनी पूंजी 
तथा कमंचारियों को ग्रामीण क्षेत्र से ही अवश्य ले ! नहीं, यह आवश्यक 
नहीं कि व्यवसाय का स्वामित्व, नियंत्रण तथा कर्मचारियों को ग्रामीण ज्षेत्र से 
ही लिया जाय । यह दृढ़तापूबंक नहीं कहा जा सकता कि ये सब ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्राप्त हो सकेंगे। और न यही कि कुछ समय बाद भी वहाँ इनकी 
पूर्ति नहीं हो सकती । यदि एक उत्पादन की इकाई ग्रामीण ज्षेत्र में संस्थापित की 
जाती है तो यह अपनी पूंजी, नियंत्रण या प्रबन्ध तथा विशेष कमचारी को नगर 


से प्राप्त कर सकती है | इसी तंरह नगर में संचालित व्यवसायों को विस्तृत 
जन-आधारित होना चाहिए | 


क्या अल्प-काल में गाँव से शहर की ओर बड़ी मात्रा में प्रवास को 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए! नहीं | यह सच है कि जब हम ओद्योगीकरण 
करेंगे तो कुछ सीमा तक नार और शहर बढ़ेंगे ओर विस्तृत होंगे | जितना 
ही बड़ा शहर होगा उतना ही विस्तृत आर्थिक-कार्य तथा व्यवसाय उसके 
आसपास में संचालित होंगे। यदि अन्य किसी कारण से न सही तो भी, 
शहरों में बढ़ती धनी बस्ती को रोकने के लिए हमें आवागमन की सुविधाएं 
प्रदान करनी चाहिए तथा नगर और शहर के ज्नेत्रों के बाहर (अन्यत्र) उद्योगों 
को संचालित करने में सहायता देनी चाहिए.। आर्थिक तर्क यह माँग करता 
है कि उद्योगों को उन ज्षेत्रों में संचालित करना चाहिए जहॉ--पिगू (2900) 
के शब्दों में---राष्ट्र में श्रधिकतम सामाजिक वास्तविक उत्पादन हो सके | यह्‌ 
सामाजिक “वास्तविक उत्पादन! का माप आज की स्थिति पर नहीं होना चाहिए, 
परन्तु इससे कि किसी एक विशेष अवधि के बाद उत्पादन कितना बढ़ता 
है। बड़ी मात्रा के उद्योगों के लिए कोई विकासोन्मुख अवसर ग्रामीण न्षेत्रों में 
प्रतीत भल्ले ही न हो, परन्तु इसका यह श्रथथ नही कि वहाँ कुछ भी अवसर 
नहीं है। क्या रिहन्ड बांध (200 [0877) तथा अन्य नद्‌ योजनाओं के 
चारों श्रोर क्षेत्रों में उद्योग संचालित नहीं किए जायेंगे ! 

ग्राम और नगर के ओतर के अधिकतर चार पहलू हैं :--(१) नगर में 


( ११२२ ) 


सके । कुछ उद्योगों तथा आयातों का अवरोध करना पड़ेगा तथा ऐसे उद्योगों को 
प्रोत्साहन देना पड़ेगा जिनका ग्रामीण ज्षेत्रों में संस्थापन मितव्ययी हो । 

क्या इसका अथ यह है कि प्रत्येक उत्पादन की इकाई अपनी पू जी 
तथा कमचारियों को ग्रामीण क्षेत्र से ही अवश्य ले? नहीं, यह आवश्यक 
नहीं कि व्यवसाय का स्वामित्व, नियंत्रण तथा कमचारियों को ग्रामीण ज्षेत्र से 
ही लिया जाय | यह दृढ़तापूबंक नहीं कहा जा सकता कि ये सब ग्रामीण 
ज्षेत्रों में प्राप्त हो सकेंगे। ओर न यही कि कुछ समय बाद भी वहाँ इनकी 
पूर्ति नहीं हो सकती । यदि एक उत्पादन की इकाई ग्रामीण क्षेत्र में संस्थापित की 
जाती है तो यह अपनी पू जी, नियंत्रण या प्रबन्ध तथा विशेष कमचारी को नगर 


से प्राप्त कर सकती है| इसी तंरह नगर में संचालित व्यवसायों को विस्तृत 
जन-आधारित होना चाहिए | 


क्या अ्रल्प-काल में गाँव से शहर की और बड़ी मात्रा में प्रवास को 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए! नहीं | यह सच है कि जब हम ओद्रोगीकरण 
करेंगे तो कुछु सीमा तक नागर ओर शहर बढ़ेंगे ओर विस्तृत होंगे | जितना 
ही बड़ा शहर होगा उतना ही विस्तृत आ्थिक-काय तथा व्यवसाय उसके 
आसपास में संचालित होंगे। यदि अन्य किसी कारण से न सही तो भी, 
शहरों में बढ़ती धनी बस्ती को रोकने के लिए हमें आवागमन की सुविधाएं 
प्रदान करनी चाहिए तथा नगर ओर शहर के ज्षेत्रों के बाहर (अन्यत्रो उद्योगों 
को संचालित करने में सहायता देनी चाहिए.। आर्थिक तक यह माँग करता 
है कि उद्योगों को उन ज्षेत्रों में संचालित करना चाहिए जहॉ--पिगू (?8०00) 
के शब्दों में--राष्ट्र में अ्रधिकतम सामाजिक वास्तविक उत्पादन हो सके | यह 
सामाजिक “वास्तविक उत्पादन”! का माप आज की स्थिति पर नहीं होना चाहिए, 
परन्तु इससे कि किसी एक विशेष अवधि के बाद उत्पादन कितना बढ़ता 
है| बड़ी मात्रा के उद्योगों के लिए. कोई विकासोन्मुख अवसर ग्रामीण ज्षेत्रों में 
प्रतीत भत्ते ही न हो, परन्तु इसका यह श्रर्थ नही कि वहाँ कुछ भी अवसर 
नहीं है। क्या रिहन्ड बांध (80270 ॥0477) तथा अन्य नद्‌ योजनाओं के 
चारों ओर ज्षेत्रों में उद्योग संचालित नहीं किए, जायेंगे | 

ग्राम और नगर के अतर के अधिकतर चार पहलू हैं :--(१) नगर में 


( ऐरशर३ ) 


सरकारी व्ववस्था का केन्द्र हो (२) नगर व्यापारिक केन्द्र हो (३) नगर में 
आधुनिक जीवन की सुविधाएं, हों, यथा अद्यलिकाएं, सड़क, मोटर, विद्युत, 
सिनेमा तथा उपभोग के लिए अधिक विविध वस्तुओं में से चुनाव करना (४) 
नगर में उद्योग-धंघे हों, कृषि न हो | कृषि वातावरण होते हुए भी ग्रामों में 
तीसरे पहलू को स्थान दिया जा सकता है तथा एक सीमा तक चौथे पहलू को: 
भी | यह संभव है कि नगरों के धंधों के लिए. उनके आसपास कृषि पदार्थों के: 
उत्पादन की व्यवस्था की जाए और सारा अतिरिक्त (5५:७७) कृषि उत्पादन 
उद्योग धंघे से संबंधित लोगों द्वारा खरीद लिया जाए | व्यवस्था और व्यापार 
के केन्द्रों को विकेन्द्रित भी किया जा सकता है | इनको नगर में केन्द्रित करने: 
का ओचित्य यही तो रहना चाहिए. कि ऐसा करने से व्यवस्था और वितरण 
व्यय कम पड़ेगा व्या व्यापार काय करने वाले को कुछ लाभ मिल सकेगा । 
परंतु इस हेतु नगर आवश्यक नहीं है| उपभोग की विविधता भी ऐसा पहलू 
है जो ग्रामों में उपलब्ध क्रिया जा सकता है ओर उसका एक मात्र उपाय यह है 
कि प्रत्येक प्राण अपने उपभोग की वस्तुएं स्वयं अपनी या साथियों की कला, 
प्रवीणुतों; चतुराई के आधार पर बनाए । 

बड़ी मात्रा के उत्पादन में अपने व्यक्तित्व के पूर्ण प्रकाशन के लिए. इतना 
अवसर नहीं है जितना कुटीर उद्योग धंधों में। हमारे ग्रामों में कुटीर उद्योग: 
धंधे थे और इसलिए, विविधता भी थो | पूण विविधता तो पूर्ण आत्म-निमरता 
* पर ही आ सकती है। इससे दूसरा स्तर ग्रामीण आत्म-निर्भरता का है जहाँ 
विविध उपभोग वस्तुओं के उत्पादन-काय में कुटोर उद्योग के आधार पर अ्रम- - 
विभाजन रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाकर कार्य 
करने का निश्चय ग्रामीण आत्म-निमरता के रूप पर कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा। 
इसका यह तात्पय नहीं होता कि ग्रामों के स्थान पर नगर स्थापित किए जाएँ। 
इन आविष्कारों को काफी ह॒द्द तक ग्रामों में भी उपलब्ध किया जा सकता है । 


जो कुछु भी ऊपर कहा गया है उस पर काफी मतभेद है। जो लोग 
बड़ी मात्रा पर उत्पादन करने के पक्ष में हैँ वे शायद इस विश्लेषण को स्वीकार : 
नहीं कर सकते । तथापि आज वे भी छोटी मात्रा तथा घरेलू-उद्योगधंधों को 
विकसित करने के पक्ष में हैं । इसके तीन कारण हैं | 


( १२४ ) 


पहला, उत्पादन के ढंग और एक ह॒द तक उत्पादन व्यय का ध्यान 
छोड़ कर देश में उत्पादन की दृद्धि करनी चाहिए । दूसरा, यदि हम अपने 
ओवद्योगिक विकास के दोरान में केवल बड़ी मात्रा की ताक में ही बेठे रहेंगे 
तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दृष्टिकोण से हमारी प्रगति, पू जी, उत्पादन- 
यत्र तथा साधन, कुशल विशेषज्ञ ओर गमनागमन के साधनों के अमाव 
के कारण अत्यधिक धीमी पड़ जायगी। तृतीय, देश के विभाजन के कारण 
'लाखों मनुष्यों का स्थानान्तर हुआ है | यदि ये लोग रोजगार नहीं पाते हैं 
तथा काम कर देश की राष्ट्रीय आमदनी में बृद्धि नहीं लाते हैं तो हमारे 
कोष भी समाप्त हो जायेंगे। उन लोगों को छोटी- मात्रा के तथा घरेलु: 
उद्योग धन्तों में आसानी से रोजगार दिया जा सकता है। साथ- साथ पहले से 
ही जो शक्तियाँ बतंमान हैं वे इन व्यवसायों के विकास में सहायक होंगी । 
कांग्रस की शअर्थ-बोजना-समिति ने ( ८000८ ९?70889877776 
(0777777066 ) ने इसका स्वीकार कर लिया है। भारतोय सरकार ने 
भी व्यावसायिक नीति में छार्टी मात्रा के तथा घरेलू उद्याग धनन्‍्धो के विकास के 
'पत्षु में अपनी घोपणा की है | 

सक्रिय तथा वेघानिक विकास के दृष्टिकोण से हमारे सामने समस्या 
यह नहीं है कि घरेलू-उद्योग धंधों, छोटी मात्रा तथा बड़ी मात्रा के व्यवसतायों 
के बीच सीमा निर्धारण कैसे हो परन्तु यह है कि वतमान देश में उपलब्ध 
व्यावसायिक साधनों के द्वारा उत्पादन में इंद्धि लाना | देश की 
वर्तमान छमता घरेलू-उद्योग-धंधों के रूप में प्र्यात्त मात्रा में है। १६३१ को 
जन गणना के अनुसार व्यवसाय में काम करने वाले कुल १०५ लाख मजदूरों 
-में से ८९२ लाख मजदर घरेलू-बंधों में लगे ये तथा ३ लाख छोटी मात्रा के 
व्यवसाय में । घरेलू-धंचे अभी तक प्रथम स्थान पर हैं ओर हमारा काम 
उनका ठीक प्रयोग करना है । 

फिर भी व्यवसायों के वर्गीकरण तथा परिभाषा के विषय में बहुत 
मतभेद वर्तमान है। ऐसा प्रवीत होता है कि घरेलू-घंधों तथा छोटी मात्रा के 
. व्यवसायों के बीच कोई भेद नहीं समझा जाता। भारतीय कारखाने का कानून 
(9440 74८६०7०५ 3००) उद्यादन के उन्हीं इकाइयां पर लायू होता हे 


( १२५ ) 


जो कि कम से कम १० मजदूरों को नोंकर रखती हैं। पर घरेलू-धंधो में 
मजदूरों की अधिकतम संख्या £ ही रखी जाती है। ऐसे मजदूरों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी है जिनको मजदूरी दी जाती हो। उनके विशेष उल्लेख की 
आवश्यकता में नहीं समझता । मजदूर या तो अपने घर में ही काम करते हैं 
या छोटे-छोटे कारखाने में | अर्थ योजना-समिति ने घरेल्नू उद्योग-धंधों तथा 
धर के व्यवसायों में भेद माना है। उसके अनुसार पहले में दिन भर काम 
किया जाता है तथा दूसरे में दिन के कुछ हिस्सों में कुछ धन्यें के लिए ही: 
परिवार के सदस्य काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं इस प्रकार 
का काई विभेद नहीं करंगे। एक कुटीर धंधा (() दिन के कुछ घन्टों 
या पूरे दिन का उद्योग हो सकता है या (7) मौसमी या इसके विपरीत 
(0) घर में, कुटर में वा छोटे बारखाने में चलाया क्र" सकता है! एक 
किसान और एक कुट्ीर उद्योगी के अन्तर को स्पष्ट करने के लिये, यह 
कहा जा सकता है कि एक किसान की जीविका का मुख्य साधन उसकी 
खेती होती है । 

पूजी ओर पूर्जी से सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध से अर्थ योजना 
समिति ने कहा है कि कुटीर धधा किसी बड़ी या विशिष्ट योजना और यन्त्र 
के आधार पर कारखाने की बड़ी इमारत की अपेक्षा नहीं करता | उद्योग को- 
चलाने की शक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लोख नहीं किया गया 
यद्यपि आमीण उद्योगों के बारे में उन्होंने कह्दा है कि वह मानव अथवा पशु 
शक्ति के द्वारा संचालित होने चाहिये। जहाँ तक एक कुटीर उद्योग एक ग्राम 
उद्योग है वहाँ तक वह इस कथन से निणोत होंगे। दूसरे शब्दों में ग्रामों में 
संगठिन किये गये कुटीर उद्योग केवल मानव या पशुशक्ति का प्रयोग करेंगे | 
हम इस ग्रतिबन्ध सीमा) को स्वीकार नही करते | यदि विद्य त शक्ति प्राप्य- 
हो जाती है तो कुटीर उद्योगों को जहाँ तक सम्भव हो इसका प्रयोग करना 
चाहिये । निस्सनन्‍्देह यह कहा जा सकता है कि साधारणतः एक कुटीर उद्योग 
में क्रियाशील पूं जी ५,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। अस्त, एक 
उत्पादक इकाई “कुटीर उद्योग” की श्रेणी में तमी रक्‍्खी जायगी जब कि काम 
करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल मिलाकर ( यदि आवश्यक हो तो कुछ 
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वैतनिक श्रमिकों को भी जोड़कर ) ६ से अधिक नहीं हो और यदि क्रिया 
'शील पूं जी ५,००० रुपये से अधिक नहीं हो | 


कुटीर उद्योगों से सम्बद्ध एक अन्य विवाद भी है। क्या उत्पादन राष्ट्रीय- 
कृत हो या “वेयक्तिक १ बम्बई कुटीर उद्योग समिति ( 8077948ए (०0।:826 
[पतप्र४८४25 (८007776066 ) ने सब प्रथम विशिष्ठ चुने हुये ग्रामों में 
राज्य द्वारा नियंत्रित ग्राम उद्योग केद्ध स्थापित करने की सिफारिश की है | यह 
अयोग किया जा सकता है, किन्तु जहाँ तक ओर जितना शीघ्र सम्मब हो सके, 
उत्पादन, प्रन्‍््ध और विक्रय के संचालन के लिये झश्योगिक सहकारी 
समितियों का संगठन होना चाहिये। ओबद्रोगिक सहकारिता कई कारणों से 
विशेष स्थान पाने का अधिकारी है । अर्थशासत्र के दष्टिकोश से, यह मध्यस्थ 
व्यक्तियों के लाभ को समाप्त करती है, अचल व्यय को कम करती है ओर 
प्रायः उत्पादन-मूल्य और विनियुक्त पू जी में एक उच्च अनुपात स्थापित करती 
है। इसका अर्थ हुआ उत्पादन “उपयोग के छिये! और “लाम के लिये नहीं? 
राजनेतिक दृष्ठि से यह प्रत्येक को समान मतदान शक्ति प्रदान करता है | 
सामजिक दृष्टि से इसमें श्रमिक ओर मालिक के बीच के अन्तर को कम करने 
की प्रवृत्ति है क्‍योंकि प्रायः मालिक स्वयं श्रमिक हैं। आध्यात्मिक इष्ठिकोश 
से यह जीवन मूल्यों का एक नत्रीन माप दण्ड स्थापित करती है जिसमें 
मनुष्य का उत्पादन और लाम से अध्कि ऊँचा स्थान दिया गया है। 

४ यह कहा जा सकता है कि अब तक हम कुंटीर उद्योग सम्बन्धी तीन 
समस्याओं पर विचार कर चुके हैं यथा :--- 

(4 ; उत्पादन की इकाई का आकार | 

(3 ) उत्पादन की इकाई का स्थान निर्धारण । 

(0 ) उत्पादन की इकाई का अबन्ध । 

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कुछ ग्राम उत्पन्न कर सकते हैं वह बड़ी 
मात्रा में नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिये; जहाँ तक सम्भव हो सके विकेन्द्रित 
उत्पादन होना चाहिये, उत्पादन इकाई अन्ततः सहकारिता के आवार- पर 
अबन्धित होनीं चाहिये जिसके लिये संघात्मक संगठन आवश्यक है । 


( १२७ ) 


पर्यवेक्षण 

कुटार उद्योगों का विकास दो दिशाओं में सम्भव है। प्रथम, प्रस्तुत 
उद्योगों का सुधार और विस्तार करना और द्वितीय, विभिन्न ज्षेत्र ( या प्रान्त ) 
के लिए उचित नए उद्योगों का स्थापन और विकास किया जा सकता 
है। यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कोन 
से कुटीर उद्योग हैं तथा उनकी अवस्था और कठिनाइयों क्या हैं। हमें 
यह भी पता लगाना चाहिए. कि विभिन्न भागों सें कच्चे माल का 
उत्पादन कितना है तथा इसके आधार पर किन कुट र-उद्योगों का विकास 
किया जा सकता है। इस विषय की सूचना तहसोलवार ( या ताल्लुकेबार) 
प्रात्त करनी चाहिए | बम्बई आर्थिक तथा व्यवसायिक जाँच समिति (१६३ ८- 
४०) (9077049 80076फ ८6 बयव [7058] ०पः/ए०ए (०फ्रापराई - 
* यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आयोजना समिति 
(>४8६0704] ?[407778 (0777/६६82८) द्वारा आमीण बाजार तथा अर्थ 
विषयक अस्ताव में यह इंगित किया गया कि उपभोग व्यवसायों यथा फरक्षों का 
रस, टमाटर साँस, चटनी आदि बंद डिब्बों में तैयार करना तथा परिवतेन-उच्योग 
(7700858778 476 7४ध768) यथा चान को साफ करना और कूटना, गेहूं 
की पिसाईं, तम्बाकू बनाना, के कारण विभिन्न कृषि पदार्थ के बाजार विस्तृत होंगे 
तथा बहुधा किसान को इससे अधिक मूल्य मिलेंगे । सारे देश में ऐसे ब्यवसायों के 
विकास के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये | हम यह भी कह सकते हैं कि उपरोक्त 
उपभोग-पदार्थो' की माँग नगरों सें तथा मध्यम बर्गीय परिवारों में आगामी 
कई बर्षों तक रहेगी। शाख्रीय ज्ञान तथा विशेषकर गमनागमन विषयक 
कठिनाइयों बाधक हो सकती हैं। राष्ट्रीय आयोजना समिति के अस्ताव सें इन 
व्यवसायों के संस्थापन के आधार के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। उसकी 
उपसमितियाँ केवल कारखानों के इष्टिकोण से ही सोचती थीं | परन्तु हम यहद्द 
अनुभव करते हैं कि कुटीर-उद्योगों तथा छोटी मात्रा के व्यवसायों के रूप में इन 

का संस्थापन हो सकता है । 
(देखिए ; रिपाद। 0087:6४पघ98 27009 शाप्॥702, ४०08 

2]877॥78 (00777668 860०5, 09, !4 2080 | 59-) 





( ए्रप ) 


(८८) ने जिलेवार इस प्रकार के पर्यवेक्षण का प्रयत्न किया था| उत्तर प्रदेश 
कुटीर उद्योग उपममिति (0.7, (०६छ26 [#05४८९८४ 8०-0४ 
८2८) ने तो इतना भी नहीं किया ( १६४६ )। समिति ने सामान्य रूप से 
उ० प्र० के कुटीर उद्योगों की अवस्था तथा कठिनाइयों का परीक्षण मात्र 
किया । जहाँ तक नवीन व्यवसायों का प्रश्न है बहुत कम खोज कार्य हुआ है। 
उ० प्र० में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच तत्कालीन उद्योग, डाइरेक्टर ने प्रादेशिक 
आद्योगिक विकास के लिए, एक योजना का निर्माण किया था तथा कुछ नवीन 
कुटीर उद्योगों के लिए सुक्राव पेश किया था। इधर १५० जापानी कुटीर 
उत्पादित पदार्थों की प्रदर्शिनी से नए उद्योगों की सम्भावनाओं को समझा 
गया है । 


योजना अयोग और कुठीर उद्योग 

कुटीर ओर छोटी मात्रा के उद्योगों के संबंध में एक अन्य चिंता योजना 
आयोग को सता रही है। हम इन उद्योगों की बात तो करते हैं परन्तु हमको 
अमी तक इनके संबन्ध में निम्नांकित ज्ञान प्राप्त नहीं है : (१) किस गांव में 
कोन कोन गह उद्योग हैं; (२) जिलों में णह उद्योग का स्थानीय करण तथा 
बितरणु किस प्रकार है; (३२) किस उद्योग धंघे का माल कहाँ जात। है (४) 
विशेष उद्योगों के धन्‍न्धी किस किस किस्म का हस्त-शिल्प तैयार करते हैं ओर 
उनमें से किसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए; (५) ये उद्योग-धंधी किस प्रकार 
निम्न दशा को प्राप्त होकर अपने पेशी के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं; (६) इन 
उद्योमों की क्या कठिनाइयां हैं; (७) गांव गांव में कौन कोन से अव्यवहृत 
कच्चे माल प्राप्त हैं और उनसे कोन से कुटीर या छोटी मात्रा के उद्योग 
विकसित किए. जा सकते हैं। वर्धा स्थित ग्रामोद्योग संस्था ने प्रमुख कुटीर 
उद्योगों के संबंध में अध्ययन तथा खोज कार्य अवश्य किया है परन्तु उससे 
गांव गांव या जिले के कुटीर उद्योगों का आयोजन नहीं किया जा सकता है ) 
अत: दिल्‍ली प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में कुठटार तथा छोटी मात्रा के उद्योगों का 
आद्िक अध्ययन ( 72007009070८ $०४ए८ए ) करने के लिए योजना आयोग 
वैंत्तिक सहायता दे रहा है | दिल्‍ली, सलेम, नासिक तथा मुरादाबाद के कुदीर 
उद्योगों के अध्ययन की स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है। 


( और ) 


कुटीर उद्योग संबंधी अध्ययन 


कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योग प्रादेशिक सरकार के विषय हैं। 
ग्रादेशिक सरकार इस ओर शून्य प्रायः प्रगति कर रही हूँ | उत्तर प्रदेश के 
प्रयाग जिले भ॑ जिला आयोजन योजना के आअतरात ऐसे उद्योगों के अध्ययन 
का काय छुटीर उद्योग के अफसर की देखरेख मे क्रिए जा रह थे | कुछ काल 
पहले लगभग ११४२ ग्रामतमाश्रां से तत्स बंधी कुछ प्रश्नों के उत्तर आए थे | वे 
प्रश्न उपयुक्त और पर्यात नहीं थे | मजा यह है कि जो उत्तर आए हैं उनका 
भी अ्ध्यवन अमी तक कुटीर उद्योग अधिकारी अथवा नियोजन अधिकारी 
द्वारा नहीं किया गया है। प्रयाग में तो विश्वविद्यालय की सहायता से यह काय 
आगे बढ़ाया जा सकता है परन्तु अधिकतर इस संबंध में यातायात, कागज 
आर घर स बाइर ज्ने के अनिवाय व्यय का प्रबंध करने का कोई प्रबंधन 
जिला आयाजन अफसर या जिला बाई को आर से हाता है ओर न विश्व- 
विद्यलय हा वत्तिक सहायता देता है। प्रादेशिक सरकार छुछ किस्मांकन 
काय करने का दम भरती है ओर केन्द्रीय सरकार की सहायता से कुछ 
विदेशी विशेषज्ञों को प्रदेश में श्रुमा कर अपनों तात्कालिक प्रतिक्रियाश्रों के 
अनुसार राय ओर सुझाव लिए जा रहे हैं। यह संदेहात्मक हैं कि तीव- 
पय टन के फन्नस्वरूप ऐसे जिशेषज्ञ कुर्टर उद्योगों का आमूज अध्ययन करके 
राय दे सकेंगे | वे जा कुछ बताएंग वह शावबद्‌ हम भी बता सकते हें परन्तु 
विदेशियों के मुख से उन्हीं बातों को तुनकर हमारे अधिकारा आर उद्योगधंघी 
शायद अधिक कान देग । ह 

हमने ऊपर कहा है कि विश्वज्द्यालय कुटोर उद्योगों सम्बन्धी अध्ययन 
में योग दे सकते हैं |. किस विश्वविद्यालय में, किप्र कुटीर उद्योग के संबध में 
केसा अध्ययन हुआ है इसका भी समनन्‍्धय नहों किया गया है। तब भी प्रयाग 
विश्वविद्यालय में उत्तर अदेशीय कुटीर उद्योग संम्बन्धी एक य॑ीसिस कुछ वर्ष 
पहले डी० फिज्ञ० की उपाधि के लिए स्वीकृत की गई थी ओर हाल में ही 
''कुटीर उद्योग के स्थानीयकारण संबंधी समस्या .पर एक अन्य रिसच-विद्यार्थी. 
अध्ययन कर रहा है। ऐसे अध्ययन प्रत्येक जिले के लिए करना चाहिए | 

ु 


( १३० ; 


कुटी र-उद्योग-बोड 
इसके अतिरिक्त सरकार-द्वारा कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए अवश्य 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए. तथा इनका समन्‍्वीकरण बड़ी मात्रा के व्यवसायों 
वे: साथ होना चाहिए।। इसलिए तथा आयोजन के विकास के लिए केन्द्रों 
तथा प्रदेशों में कुटीर-उद्योग-बोर्डो' की स्थापना हो रही हैं। भारतीय सरकार 
ने एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोढ स्थापित किया 
है। * उत्तर प्रदेश में कुटीर-उद्योगों का एक अलग डाइरेक्टर है। एक कुटीर 
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७ यह बोड प्रादेशिक योजनाओं का निरीक्षण करेगा तथा उनके समपदस्थ 
विक्रास में सहायक होगा। यह सरकार को उत्पादन के भारत ओर विदेशों में 
विक्रय सम्बन्धी प्रश्नों पर परामश देगा! इसमें केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों 
के प्रतिनिश्रि तथा प्रमुख छोटी मात्रा के ओर कुटीर उद्योग धंधों के संस्थाओं के 
प्रतिनिधि होते हैं । 

उक्त बोडे के प्रयत्न के कारण भारत सरकार ने सूती उद्योग द्वारा विरोध 
होते हुए भी खादी तथा करघा वर उद्योग को सहायता दी है जिसका उल्लेख 
आगे किया जायगा। पंचवर्दोय योजना आयोग तथा उक्त बोड ने धान कूटने 
वी मशीनों (9०)]०४ तथा $97०॥०४) पर रोक लगाने की राय दी है । अनिवार्य 
पूति एक्ड (235०784 5प99॥65 8८४0) के अन्तर्गत सरकार ऐसा कर सकती 
है | ऐसी मशीनों के कारण ७-१२% साबित चावल कम प्राप्त होता है, वह 
हट जाता है | ऐसा चावल कस पोषक भी होता है | उसके भूसे में बालू मिलें 
होने के कारण जो पशु उसे खाते हैं उन्हें भी हानि पहुँचतो है। युद्ध से पू्े 
७४% चावल हाथ से कूटा जाता था परन्तु युद्ध-काल में घान कूयने की मिलें 
४०% धान कूठने की सुविधा पा गई” । इस सुविधा को अब बापस लेने की 
आवाज़ उठाई जा रही है। द्वाथ से धान कूटने वाज्े श्रमिकों को चावल ही मजदूरी 
में दिया जा सकता है । इस अकार नकद मजदूरी का कुप्रभाव बच जायगा | 

गत वर्ष सारत सरकार ने बोर्ड को खादी विकास के लिए २"०८ करोड़ 
रुपये तथा अन्य उद्योगों के विकास के लिए १४ लाख रुपये दिये थे परन्तु बोर्ड 
कमश; केवल <० लाख तथा ९६ हजार रुपयों का उपयोग कर सका | इसका 
कारण प्रगति की कठिनाई है। 


( १३१ ) 


उद्योग बोड* है। अन्य प्रदेश भी इसी तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। बोड के 
छुकाव पर भारतीय सरकार ने एक केन्द्रीय राजकीय प्रद्शनयगह ((व्मक्ता 


8088 7770 प८०) की स्थापना की है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक 

“यह बोर्ड कुटीर उद्योगों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य 
करती हैं । 7५) ओद्योगिक शिक्षा व अनुसंधान; (२) व्यापार संबंधी सूचना 
देना; (३) कुटीर पदाथो का अचार; (४) कुटीर धंथ्यों को वैत्तिक सहायता 
व ऋण; (९) कुटीर पदार्थों की सरकारी विभाग द्वारा खरीद; (६) ओद्योगिक 
सहकारिता विक्रास | प्रदेश में लाखों कुटीर धंवी हैं परन्तु सन्‌ १६५१-३२ में 
केवल एक हजार से अधिक लोगों को वेत्तिक सहायता दी गई | लगभग 
१२ लाख रुपए व्यय हुर अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति १२०० रुपए | वर्यों से उत्तर 
प्रदेशीय हैन्डीक्राफ्ट कुटीर पदार्थों की ब्रिक्री में योग देता है। कुटीर विभाग 
सरकारी विभाग के लिए कुटीर पदार्थ भीं खरीदता है तथा कुछ लाख रुपयों 
की मशोनें कुटीर उद्योगों के लिए विदेशों से मंगा कर दीं है । सन्‌ १६३२- 
४३ में ४४ लाख रुपए के ३२० लाख बोरे खरी३ ओर बीज स्थोरों की शिकायत 
थी कि एकदम रही बोरे गांठ के गांड बाजार सब से ऊंचा दर पर उन्हें दिए 
गए । खादी, करघा, कसीदा करने, ऊन, गुड़, बर्तन तथा हाथ के बने कागज 
ये सात विकास योजनाएं चालू हैं | २३ लाख रुपए व्यतव्र करके खादी शिक्षा 
संबंधी पांच शिक्षा केन्द्र तथा ४७ अन्य केन्द्र खोले गए हैं । चरखा बनाने 
का केत््र भी खोला गया है | १६७४ लाख रुपए की एक पंचवर्षीय योजना 
है गुड़ तैयार करने के लिए उत्तम भट्टियों का निर्माण किया जाता है। 
७ लाख रुपए की उत्तम कड़ाह, कोज्हु, भट्टी, निखारादि की योजना है । यह 
सब कुछ है परन्तु क्षेत्रोय आधार पर सुनियोजित कुटीर उद्योग विक्रास कार्य 
बहुत होता है । जिलों में जो कुटीर उद्योग अधिकारी हैं वे पोस्ट आफिस सदशः 
काम करते हैं ओर वे अपने इस पार्ट को पसंद करते हैं परंतु समाज की 
इष्टि से यह अति अवांछुनाय हे | उन्हें जिले में कुटीर उद्योग विकास कार्य मेँ 
. अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिए । 


६ ४१९ ) 


विदेश-स्थित भारतीय राजदूत के कार्यालय" में हमारे कुणेर-उद्योग के 
उत्पादनों के लिए एक प्रदर्शनग्ह होना चाहिए। इनको अंतर्राष्ट्रीय 
प्रद्शिनियों में भेजना चाहिए * तथा इस विषय में रुचि लेने वाली पार्टियों 
को कुटीर-मजदूरों के सम्पक में लाना चाहिए | प्रदेश भी प्रादेशिक राजघानियों 
में प्रशनगह ((८४0४7 979770४07४ ) का निर्माण कर रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त पुस्तिकाओं तथा पैग्फलंट ओर अंग्रेजी तथा हिन्दी की पत्रिकाओं 
द्वारा सूचना प्रसार करने के लिए व्यापारिक विभागों को स्थापना होनी चाहिए । 
खाज 
सरकार द्वारा उत्पादन को उचित स्तर का*रूप देने, नई डिजाइन * 
तथा छोटे छोटे मशीन-यंत्रों के विकास के लिए ओर विदेशों से प्राप्त मर्श-नों 





5 पहले से ही २० वाशिज्य-अफसर बि.शो में हैं। भारत सरकार ने 
कलकत्ता, र॑गून, सिगागुर, चट्गाँव, बंगलार, ऋशाची तथा अदन से प्रदर्शन गृह 
खोले हें । कोलम्वों, रंयूत, सिगाएुर तथा मध्यपृर्व में तो करबा-वख्र के एजेस्ट 
रखे गए हें 

४० कृधर कनाडा, इंठली, इंगलेंड तथा वेशजियम की प्रदर्शिनियों में 
सरकार ने भाग लिया है| वाणिज्य मंत्रालय में एक केन्द्रीय प्रदर्शिनी डाइरेक्टर 
भीहें। 

९६ उत्तर प्रदेशीय हस्तशिल्प पुनसेगठन समिति (१६४८। ने कहा था 
कि हस्तशिह्रप के जिए स्वीकृत अनुदान का अधाश प्रसार कार्य तथा नई 
डजाइन खाज करने पर लगाना चाहिए | सम्रिति ने यह भी सुझाव दिया कि 
२०७ हजार रुपये पति वए विदेशों से भिन्न भिन्न डिजाइन तथा रंग भरने के 
नमूने संगाने के लिए व्यय करना चाहिए। सरहझार को बड़े बड़े शहरों में 
हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रदर्शन व जिंक्रों के लिए दूकानें खोलनी चाहिए 
तथा अपने दूतावा्ों द्वारा विदेशी हस्तशिह्व बाजार का ज्ञान प्राप्त करना 
चादिए । समिति ने किस्माँकन काय को अति महत्वपूर्ण खमका | 

समिति के अन्य सुर्ावों में से डह्लेखनीय सुझाव ये हैं :--- 

हस्तशिल्प के विकास का कार्थ-सरकारी . अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा 
किया जाना चाहिए ओर हृस्वशिल्प केन्द्रों घर करघे के अतिरिक्त चित्रित 


( १३३ ) 


के प्रयोग विधधक खोज तथा प्रयोग की प्रणालियों के लिए व्यवस्था हानी 
चाहिए । उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हैन्डलूम ( करघों ) का संबंध हैं केन्द्रीय 
बुनाई इन्स्टीस्यूट ((टाकड औै८४ए772 77500ए06) बनारस तथा मर, 
नाथ भंजन और आजमगढ़ के हैन्डलूम के कारखानों में प्रयोग तथा खोज 
संबंधी प्रयत्न होने चाहिए।। व्यक्तिगत पूजी को व्यवसाय में लगाने की 
प्रवृत्ति को प्रोत्वाहन देने के लिए. आविष्कारकों को तथा विशेष उद्देश्य के: 
लिए नई डिजाइन बनाने वालों को पुरस्कृत करना चाहिए। इस तरह 
भारतीय तिलहन समिति द्वारा ऐसी सर्वोत्तम घानी को बन ने वाले, जिसकी 
क्षमता १० सेर हा तथा जो एक बैल द्वारा चालित हो ओर कम से कम 
तिलहन से ६०४ तेल निकाल सकती हो--१००० रुपए पुरस्कार स्वरूप 
दिया गया । 
शिक्षा 
यह आवश्यक है कि भ्रमण करने वाले परामशंदाता तया शिक्षक 
पुराने तथा नए दोनों प्रकार के लोगों को--पुराने लोगों को नए की अपेक्षा 
अधिक--सहायता दें | ये लोग खझिसानों तथा ग्रामीण दस्तकारों को शिक्षा देने 
के लिए. गॉव-गाँव धूमें | * मास्टर दस्तकारों को कुशल बनाने के लिए 
प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा? | 
पीवल-पदार्थ, काप्ठ-पदार्थ, टोकरी, मिद्दी के बतेन, मठर-स ला, छुपाई, दरी, 
बुनाई आदि के सम्बन्ध में भी टू निंग व्यवस्था करनी चाडिए | चमझा कमाई 
ठथा मिद्ठी के बन सम्बन्धी प्रतिक्षण केन्द्रों की भांति अन्य प्रतिक्षण कैन्द्र 
वहीं खोलने चाहिए जहां हल्तशिल्‍पी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए डत्सुक हों। 
प्रशिक्षण केन्द्रों को सम्बन्धित उत्पादन काय के लिए सहझारी उत्यादन' समिति 
की स्थापना करनो चाहिए जैसा कि करघा प्रशिक्षण केन्द्रों ते किया है । 
*९ ग्रामीण औद्योगिक ब्यूरो (रिपटढ ॥7605६:658  उप्न्‍ल्यपो 

एा इंगलेण्ड में ग्रामीण व्यवसायों को आधुनिक रूप देने के लिए प्रोत्साहन 
दिया जाता है। परामश देते हैं; शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं; 
तथा लुहार, बढ़ई, गाड़ी बनाने वालों, छोटी मात्रा पर इंट बनाने वालों को 
आधुनिकृतम ज्ञान और सिद्धान्तों से अवग॒त करते हैं | दस्तवारों को ऐसे यंत्रों: 


( १३२४ ), 


इस तरह उत्तर प्रदेश में बिना विय्मिन के तत्तों को खोए ही गुड़ निर्माण 
के लिए शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। खादी विकास समिति की 
स्वीकृति प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के २५ जिलों में सूत की कताई के. लिए मास्टरों 
को शिक्षा दो जा रहा है । उनको स्थानीय 'लोगों के लिए खोलने गए. प्रशिक्षण 
शिविरों में आयोजन ओर निरीक्षण काय के लिए. मेजा जायगा | चमश पकाने 
की योजना (॥906 74ए78 $८४८४१०८) के अन्तगंत प्रमुख केन्दों (आगरा, 
कानपुर, ज्वालापुर, मेरठ ) आदि में पेशेवर लोगों को शिक्षित किया जायगा; 
आधुनिक चमड़ा पकाने के यंत्र उन्हें दिए जायेंगे तथा ग्रार्मण ज्षेत्रों में चमारों 
: के समक्ष चमड़े ओर खाल को साफ करने, पकाने, सुरक्षित करने की विकसित 
प्रणालियों का प्रदशन किया जाने वाला है। दोनों ग्रार्मण और नगर त्ेत्रों 
के लिए उन्नत प्रकार के चमड़े पकाने के यंत्रों को पूत्ति की जायगी | एक 
केन्द्र पर चुने हुए बढ़इशयां तथ अवैतनिक कायकर्त्ताओों को शिक्षा दी जा 
रही है +िससे कि वे यंत्रों, कोल्ह को फिट करने, तेल पेरने, रेह से साबन 
बनाने ओर गन्ने ओर खजूर के रस से गुड़ बनाने के काम को उन्नत कर 
सके | श्रॉक्यूपेश्नल इस्टीव्यट लखनऊ तथा राजकीय टेक्स्टाइल इंस्टस्यूट 
कानपुर में कुल पांच सौ दर्जियों को २५२० मासिक क्ष॒त्र बृत्ति देकर ६०४ 
क्ञात्रां को प्रशिक्षण देंगे। इस हेतु सन्‌ १६५४-५७ में उत्तर प्रदेश सरकार 
दस लाख रुपया व्यय करेगी। 
फाड़ियों तथा अन्य यंत्रों के उत्पादन के लिए नवीन उद्योगों को 
संचालित करने के लिए. उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ विदेशा विशेषज्ञ तथा 
कुशल व्यक्तियों का प्राप्त करना चाहती है। परन्तु यह भी बहुत वांछुनाय 
है कि कुछ भारतीय विदेशों में--विशेषकर जापान--भेजे जांय जहाँ से 
के प्रयोग और चुनाव में सलाह दी जाती है जिससे कि वे अपने कास की 
बाधाओं और नीरसता क्ों कम कर सक्के । बहुत से पहिए तथा गाड़ी बनाने 
वाले दस्तकारों ने अपनी दुकानों में आधुनिक काष्ठ-शिल्प के यन्ना का प्रयोग 
प्रारम्स कर दिया है तथा नवीन व्यापारिक विचारों के अनुसार चलना सीख 
लिया है। बहत से लुहारों ने अपने स्वयं के झुढ़ई के यंत्र रख लिए हैं 
तथा उनके प्रयोग के नियमों की शिक्षा प्राप्त कर ली हैं । 


( २३५ ). 


शिक्षित हो कर वे लोट्कर ग्रामीण उद्योगों के विभिन्न योजनाओं को विकसित 
करा सके | 
कर ओर यातायात 

अतः यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा योजनाओं, कला विषयक परामश 
तथा शिक्षा ओर प्रकाशन आदि के कामों को प्रारम्भ ओर प्रोत्साहित करना 
पड़ेगा | अन्त में यह सत्र काय विकास-संत्रों द्वारा संचालित करिए, जाने पड़ेंगे । 
एक दिशाओं है जिममें सरकार को प्रयत्नशील होना पढ़ेगा। इसका 
सम्बन्ध कर-प्रण ली तथा गमनागमन के साधन से है। सरकार कर द्वारा बड़ी 
मात्रा के उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करती ओर प्रोत्साहित करती है। सरकार 
शायद ही कभी यह ध्यान में रखती है कि इस नीति का प्रभाव स्वदेशी कुदीर- 
उद्योगों पर केसा पड़ेगा | स्थानीय सरकार तथा संध्याएँ भी चंगी आदि वसूल 
करती है जिससे कि कुटीर-उत्पादनों का स्व॒तन्त्र प्रवाह बाजार तक नहीं जा पाता । 
परंतु अब तो सरकार ने सत्र से महत्वपू्ण भारतोय कुटीर उद्योग अर्थात करवा 
उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मिल्ल के कपड़े पर एक पैसा रुपया की 
चुगी लगा दी है (देखिए खादी तथा अन्य करधा उद्योग विकास एक्ट १६५३) 
तथा रंगीन साड़ियों का मिल-उत्पादन बंद कर दिया है। सन्‌ १६४४ में 
गअखिल मारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोड ने त्रि वर्षीय योजना बना कर 
मिल के बने तेल पर सवा रुपए फो मन की चुगी लगाने तथा घानी के तेल पर 
अढ़ाई रुपए. फी मन की सहायता देने की सिफारिश की है | सरकार को 
कुटर-माल पर न चुगी लेनी चाहिए न बिक्री कर | इसी प्रकार रेलवे की 
नीति ऐसी कभी नहीं रहो है कि वह कुटीर उद्योगों के उत्पादन को गमनागमन 
के लिए. वैसी सुविधाएं दे सके जैसा कि वह बड़ी मात्रा के व्यवसायों 
के लिए देती रहो है। इन कमियों का सुधार होना चाहिए। सरकार 
द्वारा कुटीर-उद्योगों के लिए आवश्यक माल तथा कुटीर-उत्पादन के लिए. 
कम दर की स्वीकृति मिलनी चाहिए तंथा तत्संबंधी माल के यातायात को 
ग्राथथमकता दी जाय | 


क्रय-विक्रय तथा अर्थे-समस्या 
क्रय-विक्रय तथा अर्थ-समस्या के सम्बन्ध में कुछु भ विचार नहीं किया 


( १३१६ ) 


गया है। इसका हल सहकारिता के आधार पर ही हो सकता है। ओद्रोगिक 
सहकारी समितियाँ स्वतन्त्र व्यक्तिगत रूप से तथा सर्म्मिलित रूप से भी काये 
करेंगी। इस तरह उत्पादक समितियाँ कच्चे माल, यंत्र तथा गमनागमन 
सम्बन्धी सुविधाओं के प्रबन्ध के लिए. बनायीं जाय॑े। उपमोक्ता-समितियाँ 
तथा उत्पादक समितियाँ € उत्पादन के आगे वाले सभी स्तरों को नियंत्रित 
कर ) किसी एक ओग्रोगिक सहकारी समिति द्वारा तैयार उत्पादन का क्रय 
कर सकती हैं या उत्पादकों का विक्रय-संघ भी बनाया जा सकता है। इसी 
प्रकार स्थानीय साख-समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैड ओर प्रादेशिक सहकारी 
बैड की सहायता से साख-समस्या भी हल की जा सकती है। जहॉ पर 
प्रादेशिक विच निगम (?:70प८ंका म[पद70०8 (:07790749/4078) बन 
गये हैं उनका अर्थ ओर कला-विशेषज्ञों द्वारा ओद्योगिक सहकारी समितियों को 
भी सहायत! प्रदान की जानी चाहिए । ओऔद्योगिक सहकारी समितियों को पर्याश्न 
कोष- निर्माण तथा आ्िऋक सुदृढ़ अवस्था प्राप्त करना चाहिए, 
सरकारी क्रय 

जब तक कुटीर उद्योगों के माल को खरीदने और काम में लाने की हवा 
न फैलेगी इन उद्योगों का पनपता कठिन है। सरकारी काम करने वाले उच्च 
पदाधिकारी तथा सरकार अपने विभागों के लिए कुटीर उद्योग के माल खरीद 
सकती है। उत्तर प्रदेश में एकसा माल होने १२ कुर्टार उद्योग के माल को 
१५४ अधिक मूल्य तक क्रय करने का निश्वय किया गया है। 

उपभोक्ता आदत बदलें 

कुटीर उद्योगों के माल की मांग बढ़े में ही भारत जैसे आंतरिक बाजार 
(4006:709] 2४८८६) वाले दश का हित है । परंतु उपभोक्ताओं की इच्छा 
और आवश्यक्रता को बदलना अति कठिन है। यथासमव उसको बदलने की 
चेष्ट भी नहीं करनी चाहिए | यह भी कहा जाता है कि कुटीर उद्योग का 
माल धरिया और महंगा होता है। कभी कभी और कहीं कहीं यह भी सुनने में 
आता है कि खहर पहिनने से बदन में फफोले पड़ जाएंगे | तथा हम इतना 
आगे बढ़ गए; हैं कि कोट, पैन्ट, याई और तत्सदश वेशभूषा का त्याग नहीं 
कर सकते | यह विचार मानव की मानसिक दासता के परिंचायक हैं.। मनुष्य 


( १३७ ) 


अपने विचारों को मनोबल द्वारा सूर्योदय होते होते बदल सकता है यदि 
मानव समाज के नेता--राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक--जों कुल 
जनसंख्या के शायद हज'रहवें भाग भी नहीं हैं जनता के समक्ष ऐसे 
परिवर्तन के जीते जागते उदाहरण न बन सकेंगे तो फिर कोन जन-अशांति 
और हिंसावइति व विप्लव की प्रबल लहरों को रोक सकेगा | राजनैतिक 
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्हों नेताओं ने व्याग हिया था और उनको देख कर 
जनसमुदाय ने उनसे भी अधिक कष्ट उठाए थे ओर बलिदान किए थे। अब 
फिर वैसे हीं त्याग की आवश्यकता है। यदि गुणी कहे जाने वाले ऊचे 
पदों पर आसीन अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, महंत, घर्म पंडित एसे त्यागमय 
जीवन को अपनाएंगे तो अधविकण्तित देशों को जनता शीघ्र ही आर्थिक, 
सामाजिक ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक ज्षेत्र में विकसित कहे जाने वाले देशों से 
गआ्रागे निकल जाएगी, छशाज की विकसित जनता अपने को अविकसित समझने 
लगेगी ओर स्वर्य भी सादे जीवन व विकेन्द्रित व्यवस्था की राह पर चलेगी | 
विकास 

ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए, सर विश्वेस्रैया ने यह सुझाव पेश 
किया था कि ग्रामीण जनता द्वारा ग्रामों के समूहगत ज्षेत्र के लिए. १०-१२ 
स्थानीय सदस्यों का चुनाव करके एक विकास समिति का निर्माण हो। 
समिति प्रति परिवार ४ से ८ आना इकट्ठा करे तथा इसके अतिरिक्त सरकारी 
अनुदान भी प्राप्त कर सके । यह समिति ऐसे उद्योगों के विकास तथा 
आवश्यकताओं की उन्नति के लिए. काय करेगी जिसके लिए सामूहिक प्रयत्न 
ग्रावश्यक है तथा जिनके संचालन ओर नियंत्रण के लिए वर्तमान समय में 
कोई विशेष सरकारी एजेन्सी न हो | वह समिति जनता को प्रोत्साहित करेगी 
कि वह व्यक्तिगत प्रयत्न या सामूहिक हिस्सेदार प्रणाली पर छोटी मात्रा के 
उद्योगों को संचालित करे। यह उत्तम और योग्य उद्योगों को संचालित करने . 
के लिए चुनाव में की गई प्रगति का रिकाड रखने में, तथा जनता को विद्युत- 
शक्ति, मशीन-यंत्र तथा अन्य समय बचाने वाले नियमों और साधनों के 
प्रयोग में जनता का पथ-प्रदशन करेगी | हम सुझाव देंगे कि ग्रामों में स्थापित 
पंचायतों की कार्य-प्रणाली को सुधार कर प्रोत्साहन दिया जाय | ग्रामीर्ठ 


( १३८ ) 


जनता द्वारा विकास-समिति के सदस्यों का चुनाव न करें बरन्‌ उपयुक्त 
क्षेत्रों के ग्राम पंचायत के हाथ में सदस्यों का चुनाव देना चाहिए। 
अनिवाय रूप से चार थआ्राना शुल्क को एकत्र करना भी पंचायत के हाथ में 
आना चाहिए. | इसके अतिरिक्त जनसंख्या के आधार पर पंचायत 
द्वारा ही विकास-समिति को अर्थ सहायता मिलनी चाहएु। यह सम्भव 
“होना चाहिए कि समिति विकास की प्रगति का विवरण रखे | परन्तु जहाँ तक 
समय की बचत करने की प्रणालियों ओर साधनों का सम्बन्ध है, कम से 
“कम इस प्रारम्मिक अवस्था में यह आशा की जानो चाहिए /कि जनता को 
शिक्षित करने के लिए सहायता दी जाय | अल्पकाल में इन समितियों के 
निर्माण के पूब यह आवश्यक होगा कि आआर्म|ण उद्योगों तथा ओद्योगिक 
वर्तमान छ्मताओं के विषय में पूर्ण रूप से पयवेज्षण किया जाय । 


अध्याय पाँच का परिशिष्ट 


उत्तर प्रदेश के कुटीर-उद्योगों की छची 
नीचे उत्तर प्रदेश कुटीर-उद्योग उपसमिति (१६४५) द्वारा तैयार रिपोट 
में वर्गीकृत उद्योगों को दिया गया है। हमारे सिद्धान्तों के अनुसार उद्योगों के 
दोनों समूह अत में कुटीर-उद्योगों की एक ही श्रणी में आते हैं। 
वे उद्योग जो यांत्रिक ओर शक्ति के प्रयोग के बिना ही दस्तकार के घरों 


में संचालित हैं :--- 
१--सूती,ऊनी ओर सिल्क के कपड़ा 
को तैयार करना 


२--लाख बनाना ( 59८9८ 
(०:॥02 ) 

३- दरी बनाना 

४--दरी का बुनना 

५१--रेशमी सूती और सुनहले 


तार ( ७०१0 ७॥86 ) 
६--सुनहले सूत का निर्माण 
७--धातु के बत्तन 
८--तेल निकलना 
६- शोरा साफ +रना (59]6072(7८ 
76९9779 
१०--पीतल पर पच्चीकारी ( /7४६ 
37255 92/2 ) 
११--कोड़े बनाना 
१२--काष्ठ-कला तथा नककाशी 
१३--सरेस. बनाना ( 0७]06 
3(8:८॥72 ) 
१४--सूती तथा सिल्क की छुपाई 


१५--केंची निर्माण 

१६--चमड़े का काम 

१७--टाटठ की पश्टियों की बुनाई 

श्य--संगमरम र और पत्थर का काम 

१६--सल्क बनाना 

२०--शीशे का राम 

२१--क्रिकेट के गेंद बनाना 

२२-काठां या जीन बनाना 

२३--रंगाई ([0ए7०72) 

२४--ताला बनाना 

२५--इस्पात के बस तथा तिजोरी 
बनाना 

२६--छुरी काँटा बनाना 

२७ - मिट्टी के बत्तन बनाना 

र२८--मोजा आदि की बुनाई 

२६--खाने और धूम्रपान के लिए, 
तम्बाकू 

३०--तारकशी 

३१--कर्शादे के लिए. स्वण-तार 
बनाना 


( १४० ) 


३२--लकड़ी तथा सींग की कंधी बनाना 
३३--खिलोने बनाना 

३४--बीड़ी बनाना 

२५--तम्बू बनाना 

२३६--लकड्ड़ी पर तारकर्शी 
२३७--नमदा बनाना 

इंप--सुगंधित वस्तुएं इत्यादि बनाना 
३६--हाथी के दाँत का काम 
४०--गोटा बनाना 

४१- थी बनाना 

४२--आभूषण बनाना 

४३--सोने तथा सिलवर के गहने बनाना 
४४---लाख की वस्तुएं बनान। 
४४५--सिरका बनाना ( ५7४8८४2७/४ ) 
४६-पतद्ध की डोर बनाना 

४७-ताँ बे की पत्तियाँ बनाना 

४प८-सोाने ओर चाँदों के पत्र बनाना 
४६-अनचार, चटनी 

१०-सुरमा 

५ १-तबला तथा अन्य भारतीय वाद्ययंत्र 
५१२-त्र श बनाना 

५३-आबनूस का काम 


५४-डलियाँ बनाना 

५५-रस्सी बनाना 

४४-मिट्टी की मूत्तियाँ 

५७-कागज के लुगदी के खिलौना 

( ?02[0867 +/2८76 ) 

७८-काँच के दानों और सलाइयों के परदे 

५६-रथ ओर बैलगाड़ी बनाना 

&०-मिठाई 

६१-थटिन बनाना 

६२-खाल भरना 

६३-कत्या बनाना 

६४-बीदार का काम (309+ ए०४४) 

६५-बनावटा फूल बनाना 

६६-मूं जकी चटाई रस्सी आदि बनना 

६७-माँस पत्थर का काम 
“-आतिशशजी बनाना 

६६-बेत ओर बॉस का काम 

७०-दले पातल के बतन बनाना 

७१-किताब की जिल्द बनाना 

७२-काड बोड और बक्स बनाना 

७३-तर्स्व.रों के फ्रेम बनाना 

७४-लेम्पशेड बनाना 


छोटे-मोटे-उद्योग 


इस सूची में ऐसे उद्योग आते हैं जो छोटे कारखानों के रूप में चलते 
हैं। इनमें यंत्र शक्ति लगाई जाय चाहे न लगाई जाय परन्तु इनमें मजंदूर 
मजदूरी के आधार पर रोजी कमाते हैं तथा किसी मशीन पर या किप्ती मिस्त्री 
या मालिक के अंतर्गत काम करते हैं। इस तरह इस सूची में सब्र प्रकार के 


( श४१ ) 


छोटी मात्रा: वाले शक्ति चालित कारखाने तथा करघे की बुनाई, दरी बनाने, 
शीशा आदि के लिए अशक्ति-चालित कारखाने आते हैं :--- 


१-- लोहा तथा इंजीनियरिंग का 

काम (त्रिजला के काम के साथ) 
२--चमदझ्ाय कमाना (7970772) 
३- साबुन 


४० स्याहा 
५--सिगरट तथा बांडी 
६-- पा सल 


७ - काड बाड़ बावस बनाना 
८- चबाने तथा धृम्रगान के लिए 


तम्बाकू 
६--काप्ठकला नक्काशी की 
मशीन 


१० प्रकाशन प्रेस 

११--ताला बन;ना 

१२--लोहे का काम (छोटा कारखाना) 

१३--कॉच की चूडियाँ 

१४--पीतल टदालना 

१५---जूता बनाना 

१६-- इत्र आदि 

१७--प्राणि जगत सम्बन्धी नमूने ओर 
स्लाइड बनाना 

१्८--लाख बनान। 

१६--पीते बनाना 

२०--बिजली के पंखे 

२१०»मसाला 

२२---पीतल के बतन पर पत्चीकारी 


२३--दवाई बनाना 

२४--चूना 

२५ - कत्या बनाना 

२६-- खपड़ा और टाइल (7५]८) 
२७--फेनायल आदि बनाना 

र८- मिठःई 

२६--कर्स।दा करना 

३०--क्रिकेट की गेंदब नाना 
३१---शक्कर बनाना 

३२--करधे को बुनाई के कारखाने 
३३- फरशपाश तथा दरो बनाना 
३४--शोरा 

२०--रसायन पदार्थ (एसिड) बनाना 
३६--वैज्ञानिक यन्त्र बनाना 
३७--फाउन्टेनपेन बनाना 
इ८--सेन्ट तथ) बाल के लिए तेल बनान 
२:--बिजली से पल्िश करना 
४०--तारकशी 

४१--पालिश करना 

४२--इस्पात से ट्रक बनाना 
४३--मोजा बनियाइन बुनना 
४४--बटठन बनाना 

४४-छुरीकाँ टे बनाना 
४६--केर्ची बनाना 
४७०--संगमर॒मर का काम 
४प्--जूते का फ्रीते बनाना 


( ४२ ) 


४६--तॉबे के पत्तर बनाना ५६--सिरका बनाना ( ४+८622&82 
५०--काठी या जीन बनाना क्‍2/272 ) 
५१--बतन बनाना ६०--दाल छाँटना 
५२--रंगाई ६१-- धातु को पिघलाना और पीठना 
५३---बीजगणित तथा रेखागणित ६२--सोने के तार बनाना 

आदि के यन्त्र बनाना ६३--ऊन की बुनाई 
५४--तम्बू बनाना ६४--सोने ओर चांदी के सामान 
१५--खाल भरना बनाना 
५६--अचार बनाना ६५--गोटे की बुनाई 
५७--तआिस्कुट बनाना ६६--टिन बनाना 


पू८--चावल कूटना ६७--घातु से. बतन बनाना 


छुठवाँ विच्छेद 
कृषि-गत-साख 

कृषिसाख तथा सहकारी साख सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्र नस (१६४२)*: 
ने आर्थिक विधान में उक स।ख का महत्व समझा था ओर तत्सम्बन्धी सुवि- 
घाश्रों के लिए सुझाव दिया था| भारत य योजना आयोग ने भी अपनी योजना 
में यह कहा है कि स्थानोय बचत एकत्र की जाये; विवेकपूण रूप से समय से 
पूर्व आवश्यक कृष साख की व्यवस्था की जाये जिससे कृषि ओर सम्बन्धित 
कुटोर तथा छोटो मात्रा के उद्योन पनपें, विश्वास व उमंग बढ़े; ओर सर्व 
मुखी ग्रामीण विकात हो | परन्तु यह विक,स व व्यवस्था के? हो १ * 

कृषि सम्बन्धी उधार की समस्या के भारत में ( और अन्यत्र भी ) दो 
पहलू हैं । प्रथम, यह समस्या उस उधार से सम्बन्धित है जो गत बर्षों' में लिया 
गया था ओर वह रकम जो उसके लिये वापस करना है। द्वित;य यह समस्या 
भविष्य के लिये सुधरे हुये उधार को सुविधाओं को दिशा में संक्रेत करती है । 

उधार खेता के लिये भा वेसा ही आवश्यक है जैसा व्यापार अथवा 
उद्योग के लिये | किसान उधार इसलिये चाहत! है कि उसे अपने जीवन की 
आवश्यक वस्तुओं, औजारों और खाद को खरंदने के लिये, भूमि सुधार के 
लिये, नित्य के काम के साधारण खच के लिये, बुरे सालों में उत्यादन के 
लिये, अच्छे वर्षों में विक्रय स्थगित करने के लिये और कमा-कभो सरकारी 
नियमों से, जो खेती की उपज और उसको बाजार के बारे में रहते हैं, बचाव 
के लिये रुपये की आवश्यकता पड़ता है| दूसरे शब्दों में किसान उद्योगपतियों 
की तरह उधार अ्रपनी आय बढ़ाने, अपनी कज चुकाने को शक्ति में सुधार 
करने ओर अपना रहन-सह्नन का स्तर ऊंचा करने के लिये चाहता है । | 

* दखिए इंडियन जरनल ऑफ एग्रीकलचरल इक्मामिक्स, खन्‍्ड ८ 
अंक २, पृष्ट ६२-६३ ! 

'२ योज्ञना आयोग के अनुमानानुसार पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु 
१०० करोड़ रुपया अन्यकालीन. ऋण, २४ करोड़ रुपया मध्यमकालीन ऋण 
तथा £ करोड़ का दीर्घकालीन ऋण चाहिए । 


( डं४ड ) 


मुख्य विशेषतायें 
ग्रामीण-उधार की कुछ अपनी विशेषतायें होती हैं क्‍यों कि खेती ओर 
ब्यापार एवं उद्योग में बड़ा अन्तर रहता है। खेती अन्य उद्योग आदि से इन 
दो अ्र्थो' में मिन्न है (१) प्रकृति और अवधि तथा /२) विनियुक्त पेजी पर 
आसत लाभ | खेती बहुत थऔेशा में मानसून को अस्त-व्यस्तता पर आधारित 
। ग्रय उद्यागो की माँति केवल यंत्रतत कच्च माल को एक सुनिश्चित 
गति से तैयार माल के रूप भें बदलने का सवाल नहीं रहता बस्तुर्यं बहुत 
अधिक नष्ट हाने वाली हैं ओर यह व्यवस्था सरज्ञता ओर शंघ्रता से नहीं 
बदली जा सकती । इस सत्य का भी ध्यान में रखना है कि कुछ ता स्वभाव 
ओर कुछ अनिश्चित आं के कारण किसान अपना उधार सम्बन्धा अःवश्यक- 
ताओं का समय से पहले अनुमान नहीं लगा पाता | 
कृषपि-गत ऋण तान प्रकार के हान चाहिए (१) चालू व्यव* दतु फसल 
'तेयार हने तक केलए; (२) बेल आर आजार के खरइ॒न स सन्द्रन्वत 
कुछ वष के लिए; ओर (१) भूमि खरीदने, भूमि में दीधकालीन सुधार आर 
कुआ खोदने आदि से सम्बन्धित लम्बी अब घ के लिए। इसके आअंतारक्त, 
आदश कृषि-गत-साख संस्था की विशेषताएं, निम्नाँकित होनी चाहिये ;--- 

(१) उधार किसाी भा समय आवलम्ब मल सक; 

(२) फसल की असफलता पर उधार के समय को बढ़ाया जा सकता है 


(३) उधार देने वाशी संस्था में पर्यात धन का व्यवस्था हो 
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मे स्भ्मी कृषि की वत्तुये अत्यधिक नष्टर्शाल नहीं होती | कुछ खाद्य 


पदार्थ भी निरतांतव क्षयशील नहीं कहे जा खकते ! यह तक करना सम्भव है 
कि कुछ ग्राचीन कोठारों में जा ओर अन्य अच्न सुरक्षित रक्खे जाते रहे हैं । 
किन्तु वे उपाय साधारण कृपक को प्राप्य नहीं है । यह भी कहा जा सकता 
हे कि किसान नई फसल आने पर पुराना अन्न नहीं रखता क्योकि उसकी 
संचयन शक्ति सीमित है। 

० चालू व्यय में न केवल फसल उयगाने वरन्‌ किसान-परिवार के पालन 
ओषण का भी व्यय गिना जाना चादिए | इस दृष्टिकोण से कतिपय क्रथित अनुत्पादक 
उपभोगार्थ लिया ऋण अल्पकाल्ीन क्ृषि-उत्पादन सम्बन्धी ऋण बन जायगा। 


( १४५ ) 


(४) उधार देने वाली सेस्या में उधार लेने वाले के विषय में पूर्ण तथ्यों 
का शीत्र जान लेने का ज्ञमता हो; 

(५) उधार के उचित उपयोग के लिय पर्बात नियन्त्रण रखा जा सके; 

(६) सारे रुपयों का कड़ाई के साथ उधार लेने वाले की उत्पत्ति को 
बच कर या जब रुपये उसके हाथ म॑ हों, वसूल करना; 

(9) ऋण के उचित स्वरूप ओर मात्रा के संबंध में राय दे सके | 
किसान को यह बताया जा सके कि वह कितना ऋण दीधंकालीन ले, कितना 
मध्यमकालीन तथा कितना अल्पकालीन : वह कोनसी वस्तु ऋण लेकर 
नकद खरीद और कौनसी किस्त पर तथा वह बढ़ते मूल्यों के समय कितना 
ऋण ले ओर गिरते भाव के समय कितना ऋण पाए | 

व्यापारिक बेंक ऐसे उधार देने को व्यवस्था नहीं करते। वे अपने 
रुपयों को अन्य औद्योगिक ओर व्यापारिक दिशाओं में लगाने में समथे होते 
हैं। यही नहीं, उनंके कार्य करने का टंग व्यापार ओर उद्योग की आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप बन गया | उनके असहयोग को भावना के मुख्य कारण हैं : 
उधार लेने वाली की सामथ्य के अनुमान की कठिनाई, उधार लेने वाले की 
किसी प्रकार का बन्धचक या अमानत और जमानत देने में असमर्थता, व्याज 
ओर पूजी का समय से वापस करने की अनिश्चित अवस्था, और यह मय 
कि अन्त में सारा उधार कभी न प्राप्त हो सकने वाले घन में परिवर्तित 
हा जायगा |* 





४ आमीण बेंक खोज समिति (१६९०) ने यह कहा था कि गांवों के पास 
ब्यापारिक बेंक खोली जाए | उसकी राय में अधिक व्यय, अधिक नकद कोप 
रखने की आवश्यकता, निधि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की कठिनाई 
तथा सुरक्षा हेतु विशेष अबंध की आवश्यकता के कारण व्यापारिक बेंक 
अपनी शाखाए' नहीं खोलतीं | अतः पोस्ट आफिस बढ़ाए जाय॑ तथा इंपीरियल 
बैंक हारा अधिक शाखाए' खुलवाई जाय॑ । एक सुकाव अनुसार सरकार सहकारी 
समितियों की आप्त सहलियतें व्यापारिक बेंक को दे; श्रमिक संबंधी , कानून में 
छूट दे दे तथा निधि भेजने की सुविधा, तो कुछ प्रगति दो सकती है । 
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कृषिगत वैत्तिक योग तीन प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मामलों में 
किसान की पूण आर्थिक असमर्थता के कारण सहायता के वापस होने की आशा 
बिलकुल नहीं की जा सकती। अन्य मामलों में एक ओश के वापसी 
की आशा की जा सकती है ओर वह भी यह सोच कर कि इस व्यवस्था द्वारा 
कजदार की वापस करने की शक्ति बढ़ेगी ही । अन्य मामलों में ऋण उपयुक्त 
ब्याज की रकम के साथ वापस होने की ञ्राशा रहती है । 

त॑सरे प्रकार के उधार का व्यवस्था की ओर अधिकाधिक जोर दिया 
जाता है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं वरन अन्य देशों में भी है | किन्तु 
यह एक ध्र व सत्य है कि अधिकांश कृपकों की स्थिति सुधारने के लिए, प्रथम 
' हो प्रकार की उधार व्यवस्था को भी अत्यन्त आवश्यकता है। प्रयम प्रकार 
के ऋण का एक उदाहरण बह ऋण है जो उत्तम बीज के लिये मिलता है । 
यदि वह बीज को अपने खेतों में प्रयोग करना स्वीकार कर ले। कंषकों 
को नबीन उत्तम बीज निःशुल्क दिया जा सकता है। बीजों के संग्रह 
के लिये गोदामों का निर्माण, उद्यादन और खाद के लिये दिया गया 
ऋण दूसरे प्रकार के ऋणों का उदाहरण है। इसके साथ ही साथ ऐसे 
ऋणों के एक ओअश का बापत नहों लेना चाहिये ! शेष भाग कई वर्षों में 
किश्त-बन्दी के रूप में अदा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा 
मुख्य बाजारों में संग्रह की सुविधाओं का प्राप्त होना, किसान को पूर्ति को 
मांग के अनुरूप संतुलित करने ओर इस प्रकार एक ऊँचा मूल्य प्राप्त करने में 
सहायक होता है। इस प्रकार आय बढ़ती है और कज चुकाने की शक्ति भी 
बढ़ती है । 

प्रथम दो प्रकार के उधारों को देने की व्यवस्था प्रायः सरकार की 
ओर से होनी चाहिये | स धारणतः 'साख” (ऋण) शब्द इस प्रकार के कज की 
आर इंगित करने वाला नहीं समझा जाता। जिसे ऋण समझा जाता है 
उस कुछ ब्याज के साथ चुकाया जाता है | इस पाठ में अब ऋण ग्रामीण- 
उधार का इस अर्थ में ही प्रयोग होगा। अस्ठ, इस प्रकार के ग्रामीण 
कज देने के लिये कुछ विशेष प्रकार की उधार-संस्थाओं की आवश्यकता है | 
यह यथा संभव स्थानीय होनी चाहिये । 


( १४७ ) 


उधार के साधन 

ग्रामीण-उधार प्रदान करने वाली संस्थाये निम्नाकित हैं:-- 

(१) ग्रामीण महाजन जिनमें जमींदार, किसान ओर पठानब् भी 
सम्मिलित हैं । 

(२ सहकारो समितियाँ जिनमें उधार-समितियाँ, भूमि बन्धक बैड, 
बाजार समितियाँ और उत्पादक समितियाँ भी सम्मिलित है | 

(३) बैड । 

(४) सरकार द्वारा प्रबन्धित ओर संचालित उधार-मंस्थाय॑ जिनमें भारतीय 
रिजब बेड भी सम्मिलित है। 

(५) राज्य | 

ये समस्त साधन आलोचना के विपय बन चुके हैं। फिर भी ये सभी 
पुनः सुधारे या पुनः निर्माण किये जाने चाहिये जिससे भविष्य में कृषि- 
साख सुलम हो सके | यह नहीं कहा जा सकता कि कितना कृबि-गत-उधार 
प्रदान करने की आवश्यकता है | विभिन्न प्रकार के साख की सीमाएं अनिश्चित 
हैं| इसके दो प्रमुस्च कारण हैं। प्रथम, उत्पादन-व्यय के बजट प्राप्य नहीं है | - 
द्वितोय, किसानो की ऋण का मात्रा का पता नहीं है 

यह आशा की जाती है कि किसानों के ऋण द्वितीय महायुद्ध आर 
बाद के ऊंचे भावों के कारण कम हो गए, हैं। यह सत्य है कि आँकड़ों के 
अभाव में बतमान आमीणु-कज के सम्बन्ध में काई पूण उत्तर सम्भव नहीं 

है| मद्रास में इस प्रकार की एक खाज हुई थी जिससे ऐसा पता चलता है 





4पठान केवल गमीण ज्षेत्र सें ही नहीं वरन शहर छेन्रों में भी एक 

बढ़ती हुई आफत हैँ ओर उनकी कणठोरत। से उच्च पदाधिकारी भरी परिचित 

हं। वे महाजन आर साहूकार को अपेद्धा अधिक शीघ्रता से उधार देने को 

प्रस्तुत रहते हैं । जब वे रुपये वसूल करने आते हैं डउप्त समय को छोड़ कर 

बहुत विनम्र आर मिलनसार होते हैं | यद् सत्य ह कि उनके ज्याज् की दर 

२ आना प्र० रुू० प्रति मास के अनुसार पहले डी काट ली जाती है| इसके 

साथ ही सांध यह भी ध्यान रखना है कि उनभों पूरे रुपये वापस नहीं 
मिलते | शायद आधे रुपये ही वसूल होते हैं | 


( श्षप ) 


कि जहाँ तक किसानों ओर भूमिहीन श्रमिकों का सम्बन्ध है, कज-मार 
बढ़ गया है। जमीन्दारों और बड़े-बड़े किसानों और उन लोगों में भी 
जिनके णस बेचने के लिये” फसल बच जाती है कज का भार घटने की ओर 
उन्मुख है | अस्ठ सन्‌ १६३६ की, स्थिति से तुलना करने पर अनुमानित 
पादेशिक और प्रति व्यक्ति का कज मार २०% घट है । यदि रुपये का 
निम्न मूल्य ध्यान में रकखा जाय तो कर्ज का वास्तविक भार मद्रास में प्रायः 
५६३६ की स्थिति का एक चोथाई है। 

यह एक अत्यन्त आकर्षक ओर उत्साहबधक स्थिति है | यदि 
शीघ्र ही तीन उपाय नहीं ग्रपनाये जाते तो यह हल्का भार एक भारी भ 
में परिवतित हो जायगा | प्रथम, कृषि का अवस्था अमाव के अवस्था नहीं 
रहनी चाहिये | द्वितीय, किसान महाजन के हाथ शिकार न वन जाय । 
ततीय, नवीन कर्ज ऐसे हों कि आमदनी से उन्‍हें चुकाया जा सके | 

किन्तु यह उपाय केवल उन्हीं वर्गों क लिये अधिक उपयोगी है जिनका, 


८ 


कर्ज-भार वास्तव में हल्का पड़ा है। जसा मद्रास; कुछे बू० पी०; गुजरात" 
बट कद कट 
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» जाँच के द्वारा मद्रास में प्रत्येक वर्ग पर कज का भार निम्नांकित ह-- 

बड़े जमीदार मध्य मत वर, के जम।० छु'टे जमी ० किसान भूमिहीन श्रमिक 
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के आधार पर अनुमानित आ्रदेशिक कर्ज २७२ करोड़ रुपये से २३ करोड़ 
रूपया हो गया है और गति ब्यक्ति कर्ज भार ७१ झुपये से घट कर ४०"८ 
रुपया हो गया है| यदि १६३६-४७ का अनुमानित उधार २७ करोड़ रुपये ! 
ने जोड़ा जाय तो पूरी रकम २७२ करोड़ से १६१ करोड़ घट गई कही 
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९ बुद्ध और आमीण कर्ज--गुजरात में, द्वारा एस ० बी० देसाई, इल्डियन 
'जर्बल आफ एकनामिक्स, खंड २६ जुलाई १8४७ इृष्ठ १०१... 


( १४६ ) 


और बंगाल१९ के अध्ययन से स्पप्ठ है, यद्यपि कज का अधिक हिस्सा 
मध्य वग और छोटे जमादारों के ही नाम हैं, जहाँ तक किसानों और कृषि- 
श्रमिकों का सम्बन्ध है उनका कज-सार बढ़ गया है| जहाँ तक इन दो 
वर्गा का सम्बन्ध है इनका ग्रामीण जनता में ६-६३ का अनुपात हैं ओर 
समस्या का हल साल-सुविवा में नहीं वरन्‌ रोजगारी सुविधाओं में निहित है। 
कृपिगत-ऋणः 

कृषिगत ऋण की समस्या तथा कृषि साख के महत्व राज्यों का ध्यान 
गत अ्रेतिम तीस वर्षा' से आकर्षित करते रहे हैं। तब से रचनात्मक आर 
नकारात्मक प्रयत्न ।कये गये हैँ और उनको क्रियात्मक रूप दिया जाता रहा है | 
सकारात्मक प्रयत्नों के अन्तगत सहकारो साख समितियाँ, इन स्पचतियां को 
अधिकाधिक सुविधाये, ग्रामीण महा जनों आर ऋणदाताओं से सुविधात्मक सम्बन्ध, 
मितव्ययिता की आदत डालना ओर तकादी उधार की सुविद्वाये' आता हैं। 
नकारात्मक प्रयत्नों के अन्तगत न्यायालयों को ऋण के मुकदमों का आद्योपांत 
मुनने का अधिकार दिया जाना, जो रकम अदा करनी है उसको कम करना 
ओर किश्तों में अदा करना, भूमि के हस्तान्तरण पर नियन्त्रण * ६ 





१९ “क्रषिगत जनद्षंख्या? द्वारा शस्तकुर रहमान, इन्डियन जर्नल आफ 
०कनामिक्स, खंड २६, जुलाई १६४६, पृष्ठ ५६ । 

४+ सिविल प्रोसीजर एक्ट और यूजूरियल ज्लोन एक्ट के सुधार के 
अन्तगंत अधिक ब्याज वाले ऋण कानून के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं था कि 
सभी मामल्षों बने जांच की जाये, आर न महाजनों की अधिक ब्याज की दर 
की ही परिभाषा की गईं। कुछ प्रदेशों में, जिनमें यू० पी० भी शामित्र 
है, महाजनी ऊँची ब्याज दर की परिसाषा काने का प्रयत्न क्रिया गया और 
संशोधित एक्ट के अनुसार यह अनिवाय कर दिया गया कि अदालत लेखा- 
जोखा की पूरी जाँच करे | 

४२ लेणड-एलाइनेशन ऐक्ट, इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट, रेगुलेशन आफ सेल्स 
ऐक्ट ओर टेम्प्रेरी रेगमुलेशन आफ एक्जीक्यूशन ऐक्ट के अन्तर्गत । पहले के 
अन्तर्गत गैर-किसाव भूमि नहीं पा स+ते जिसके परिणाम स्वरूप एक खेतिहर 
महाजनों के वर्गों का जन्म हुआ | 


 रै४७० ») 


ब्याज की दर और कज में कमी, * और महाजनों के व्यापार** पर नियन्त्रण 
गिने जा सकते हैं। 
ये उपाय न पर्यापत ही थे और न इनको उचित रूप से कार्यान्वित ही 
किया गया। साख-समितियाँ तो जान बुककर परिस्थितियों की एक गलत 
विवेचना पर आधारित होकर पनपीं | ग्रामों पर बढ़ते कज-भार का कारण 
सरकार की नीति और उसके परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई निधनता है। 
कुछ हद तक उधार देने वालों की वेईमानी और कजदारों की आदतें ओर 
रीति रिवाज भी बिगड़ी स्थिति के कारण हैं। 
कारण 
यह सत्य है कि साम्राज्यवादी शोपण की नीति ने हमारे उद्योग को कुचल 
दिया ओर हमें उस आर्थिक पुनसस्थापन का अवसर न दिया जो सम्भबतः 
पाश्चात्य आर्थिक व्यवस्था के कारण करना पड़ता | इसने हमें निधनता की 
ओर अग्रसर किया । इसके साथ ही साथ जहाँ पहले शासक उधार देने 
वालों के प्रति उदासीन से थे, त्रिग्शि न्याय व्यवस्था ने, जो केन्द्रीयकरण पर 
आधारित है और जो घटना स्थल से मीलों दूर रहते हुये भी डिग्री देती है, 
उधार देने वालों के लिए खेतिहर कजदारों की भूमि और सम्पत्ति पर अधि- 
कार जमाने का माग (यदि वह दोषी ठहरते हैं तो )** प्रशस्त कर दिया। 
$ ३ ऋण अदाएगी (रडस्पशन) एक्ट ओर ऋण-समझ्ोता (डेट कंसिलि- 
येशन ) एक्ट के अन्तर्गत । 
० ऋणदाता नियन्त्रण (कन्ट्रोल आफ मरी ल्लेन्डर्स) एक्ट के अन्तर्गत | 
इस बात का उल्लेख कर देना अत्यन्त आवश्यक दे कि इस ग्रकार के 
प्रादेशिक कानूनों में कोई एकता नहीं है । प्रत्येक प्रदेश में थे सभी एक्ट हैं भी 
नहीं, यथा, उत्तर प्रदेश में कोई ऋण-समझोता कानून नहीं है । अछी तक यहाँ 
समहाजनों पर नियन्त्रण रखने वाला कोई कानून नहीं है | वास्तविकता यह है कि 
१६३९ में जब कांग्रेस मन्त्रिमण्डञ्ञ ने इस्तीफा दिया था, तत्संबंधी सुधार 


विचाराथ प्रस्तुत था । 
४६७+ ञों न क। 
१५ डालिड कृत “पंजाब के किसान--कर्ज ओर सम्पन्नता मर” पुस्तक, 


पृष्ठ १७६-०१८० | 


( १४१ ) 
है 

पहले भूमि के हस्तान्तरण पर कोई निर्य॑त्रणु नहीं था | जब नियन्त्रण आयाः 
भी * तब एक कृपक-महाजनों का वर्ग बन गया और एक बेनामी व्यवस्था 
का सूत्रपात हुआ जिसके अन्तगत भूमि किसान के नाम पर खरादी जाती ओर 
उसका लाभ गैर-किसानों को मिलता | राज्य का कोई नियन्त्रण न तो व्याज 
दर पर, न वापस की जाने वाली रकम पर, ओर न लेखा-जोखा रखने पर 
था। ऋणी स्वयं कुछु न कर सका। जब तक कोई सुकदमसा न्यायालय में न 
लाया जाता न्याय लाचार था। इसी बीच ऊंचे करों, यातायात के सुधार और 
ऊँचे मूल्यों के कारण बढ़ते हुए भूमि-मूल्य ने अपढ़ किसान को निरन्तर उधार 
लेने ओर महाजन को स्वतन्त्रता के साथ (जब तक कि वह कजंदार की भूमि 
को न हथिया ले ) उधार दने की दिशा में प्ररित किया । 

लगान, किराया ओर राज्य द्वारा दिये गये कज्ञों !* को रकम को 
( जो स्वया अपर्यातत ओर गलत तरीकों पर दिए जाते थे ) राज्य ने कड़ाई 
. के साथ वसूल करके इस परिस्थिति को। ओर अधिक मयावह बनाने में 
सहायता की । । 

भूमि पर बढ़ती हुईं जनसंख्या का भार, अकाल, फसल की अनिश्चित. 





१३ देखिए भूमि बंधक कानून (लैन्ड एलाइनेशन एक्ट )। पंजाब से 
१६३८-३६ में वेनामी सौदों को कानुनन बन्द कर दिया गया था । साथ ही 
यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि कज देने के तीन वर्ष बाद ही महाजन भूमि: 
पर अधिकार कर सकते हैं । 

*० दीघंकालीन कर्ज १८८३ के भूमि सुधार-उधार एक्ट के अन्‍न्तर्गतः 
ओर अर्प-कालीन कर्ज कृषि-गत उधार एक्ट के अन्तर्गत (१८८४) दिए जाते 
थे। जो उधार दिए जाते हैं वह एक करोड़ से अधिक नहीं हैं ( देखिए । छ्ग्री 
कलचरल एक्ना|मिक्स सोसाइटी के चोथे अधिवेशन के कार्य विवरण प० १८६ से' 
१८८) । माँगे उधार की रकम में अनाप-शनाप कमी कर दी जाती और वह 
भी बड़ी देर से मिलतो दे । अवैधानिक घूसखोरी अत्यधिक बढ़ गई है और 
यू० पी० बेकिंग इन्क्कारी कमिटी के द्वारा अनुमानित वास्तविक व्याज दर कुछ: 
मामलों में २९% तक है। यू० पी० में सन्‌ १४३४ के सुधार के अन्तर्गत 
दीधकालीन ऋण पुराना कर्ज चुकाने के लिये भी दिए जा सकते हैं | 


( १४२ ) 


असफलता, अस्वस्थकर भोजन ( फलतः दयनीय स्वास्थ्य ) कृषि-गत कज भार 
के भयावह फलों को अधिक तीत्र करते हैं | परिस्थिति को जिगाड़ने वाली अन्य 
शक्तियाँ ये हैं :--दाशनिक दृष्टिकोण ( नक का मय ), पैतृक कज स्वीकार 
करने को रीति, समुकदमबाजी की आदत ओर सामाजिक व्यय | 

श्रत्यधिक ऊँचा व्याज दर, गलत लेखा, रसीदें न देना, कज लने बाल 
का सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर मनमानी रकम लिख 
लेना आदि शक्तियाँ महाजनों की सहायक हैं | 

उपाय 

यह जान कर संतोष हाता है कि सरकार न इस प्रकार का आभास 
दिया है कि वह कृपिगत कज ओर उधार की समस्या के हल की आवश्यकता 
को अनुभव करती है। शाहा कृपि कर्माशन, बेकिंग इन्क्वायरी कमेटियों आदि 
ने रचनात्मक सुझाव रक्‍्खे हैं। किन्तु गम्भीर प्रयक्ञ लोकप्रिय मंत्रिमएडल के 
आने तक नहीं हुये थे । इस वात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उनके 
तुरन्त पुृचगामियों ने उसी दिशा में काय करने की प्रवृत्ति दिखलाई । १६३०- 
३२ के आथिक मंदी के पश्चात्‌ , उन्होंने इनकम्बड स्टेट एक्ट! <, बिक्री निय- 
मन कानून ( रेगुलेशन एक्:)** सेल्स-खाता नियमन (रेगुलेशन आफ ए.काउन्ट्स 
एक्ट १९ अत्यधिक व्याजो ऋण (सुधार। कानून (यूजरियस लोन्स अमेन्‍्डमेन्ट 
एक्ट) अस्पायी कुर्की नियमन कानून (टेम्परेरी रगुलेशन आफ एक्जीक्यूई 





54 यू० पी० में यह ६६३४ म पास हुआ । 

* ५ थू० पी० में यह १६३४ में कानून-पुस्तक में लिखा गया था। 

5० सब प्रथम यह पंजाब में १६३० में बनाया गया। इसके अन्तर्गत 
नियमित हिसाब-कितदाब रखने और कर्जदार को प्रति-६ माह पर हिसाब किताब 
का ब्योरा दिया जाया करे | ऐसा न करने पर, अदालत कभी कभी थोड़ा और 
'कभी समस्त व्याज अस्वीकार कर सकती है, ओर अन्य खर्च भी | यू० पी० 
में ऐसा कोई एक्ट नहीं है | 

२९१ यू० पी० सरकार ने १४३४ में यूजूरियस लोन्‍्स ऐक्ट मे सुधार 
किया | 


एक्ट **), कृपिगत राहत कानून (एज्रीकल्चरल डेट रिलीफ एक्ट) ओर ऋण 
समभोता कानून (डेट कन्सिलियेशन ऐक्ट* ४) जैसे कानून बनाए । 
लोकप्रिय सरकार द्वारा कज-भार के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण नका- 

शापक कदम उठाये गये हैं वह ऋणु-चुकता कानून (ठेट रेडम्पशन एक्ट ', 
क्षिसाख नियमन कानून (रेगुलेशन आफ एग्रीऋल्चरल क्रेडिट एक्ट) ओर महा- 
जनी (नियमन रेगुलेशन आफ मनी लेंडिंग) एक्ट हैँ | प्रथम एक्ट ने कुल रक्रम, 
जो अदा करनी है, उसको पजी के कुछ प्रतिशत तक कम कर दिया, जमानती 
आर गेरजमानती ऋणी की अधिकतम व्याज दर निर्धारित की ओर 
अधिकतम सीमा रेखा नियत कर दा जहाँ तक भूमि ओर खेती का उत्पादन 
ऋण अदा करने के लिए दिया जा सकता है। सहकारी समितियाँ आर शेड्य लड 
बंक इस एक्ट के प्रस्तावां स मुक्त है । जब कि ऋणु-चुकता कानून ( यू० पी० 
£४० ) पिछुले'कज स सम्बन्धित है, कृत्रि-साख नियमन एक्ट ( यू० पी० ) 
भविष्य के उधार से सबंधित है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय एक्ट के अतगंत कृपि- 
उत्पादन का कवल एक [तेहाइ ऋण का अदायगी में लिया जा सकता है | जहाँ 
तक भूमि का सम्बन्ध है एक ऐसा भाग जिसका लगान २५०] से अधिक न हो 

अधिक से अ्रविक २० वध तक गिरव! के रूप में महाजन के अधिकार में रह 
सकता है। सहकार। समितियाँ ऋण-चुकता कानून के सहश इस एक्ट से 
मुक्त हं। अच्छा होत। कि भावी ऋण के लिए भी अधिकतम १०) व्याज 





5९ एक्ट १६३४ में यू० पी० में लागू हुआ | 

"३ ऐसा कोई एक्ट यू० पी० में नहीं है। सी० पी० में रूव प्रथम ऐसा 
एक्ट पास हुआ ( १६३३ में )। कर्ज देने बालों ओर कर्ज लेने वाले दोनों के 
प्रतिनिधियों से बने हुये ऋण समझोता बो्ड के जरिये स्वेच्छा से कर्ज़ कम 
करने का विधान किया । स्वेच्छा ओर राजी करने का ढंग विकास में सबसे 
बढ़ा वाधक रहा है। किन्तु इससे भी बड़ी बाधा यह रहों है कि शे+्र कर्ज 
की समाप्त करने की नीति राज्य ओर भूसि बन्धक बेंकों के द्वारा नहीं अपनायी 
गयी है । यद्वि ऐसा होता तो शेष ऋण कृषि कर्ज-दार से काफी रूस्बे समय में 
भी धीरे धीरे वसूल किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी 
बापसी पूजी से होती है, कं दार की भविष्य की आय या क्षमता से नहीं । 


( शप४ड ) 


दर नियत कर दी जाती और दम्दुपद का सिद्धान्त अपनाया जाय । इम 
दो कानूनों ने एक बार पुनः दो मूलभूत सिद्धान्तों को प्रमाणित किया है; 
(१) कजदार ऐसे बढ़ते हुये कज-भार से ग्रसित न हो जो ऐसे कारणों से 
बढ़ा हो जिन पर कि उसका कोई अधिकार न हो ; (२) वेइमानी करने वाले 
दरिडित किये जाने चाहिये; (३) देनी के सभी संबिदे ओर समझौते इस सामान्य 
ओर महत्वपूण नियम के अन्तर्गत हों कि एक सुसंगठित समाज, जिसमें 
जीवन-यापन की सुरक्षा हो, कायम किया जाय | 

तीसरे कानून द्वारा शेड्यूल्ड वंक और सहकारी समितियों को छोड़कर 
सभी ऋणदाताओं के लिए यह अनिवाय है कि वह प्रतिवर्ष एक लाइसेन्स लें । 
केबल लाइसेन्स प्राप्त लोग ही अपने कर्ज को अदा करने के लिये अदालत 
की मदद ले सकते हैँ। उनको कायदे से हिसाब-किताब रखना पड़ेगा, प्रत्येक 
वर्ष का हिसाब-किताव कजंदार को सूचित करना पड़ेगा, उचित फार्मों' पर 
रसीद देनी होगी ओर लाइसेन्स खारिज किये जाने का खतरा उठाना पड़ेगा, 
कुछ मामलों में (यथा, धोखेबाजी, जान बूककर भूल, अनुचित व्यवहार में) 
जुर्माना और केद तक का भय है। 

यह तीनों महत्वपूर्ण कानून समान रूप से अभी सारे भारत में नहीं 
अपनाये गये हैं। जिन प्रदेशों में यह लागू भी किये गये हैं वहाँ मी बहुत कुछ 
सुधार ओर परिवतन की आवश्यकता है। अस्तु, उत्तर प्रदेश का ऋण-चुकता 
कानून खेतिहर कजदारों के लिए, कई प्रकार के मुकदमे पैदा करता है | एक्ट 
ऐसा बनना चाहिए कि २० वष को अवधि के बाद खेत स्वतः किसान को 
वापस हो जाय । कृषि साख नियमन कानून केवज़ अपरोक्त रूप से किसान को 
प्राप्त होने वाले कज की सीमा निर्धास्ति करता है। जो भूमि को बन्धक 
नहीं रखते या विना स्वामित्व *४ के बन्धक रखते हैं उनका शाषण से बचाने 
के लिये ब्याज दर और रकम निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस 
प्रकार की व्यवस्था एक ऐसे एक्ट के अन्तर्गत की जा सकती है जो भविष्य में 
महाजनों को नियन्त्रित करने के लिये पास किया जाय | 
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२४जहाँ बन्धक भूमि का लगान और लास महाजन नहीं लेते । 


ना टागिलित नीली नी लिभिभ न भय स लक 


( १४४ ) 


इनके साथ ही साथ दिवालापन की सुविधाओं को किसानों को देने का 
प्रयत्न किया जा सकता है। इनसालवेन्सी एक्ड (१६२०) में इस प्रकार की 
व्यवस्था ५०० या इससे अधिक रुपयों के लिये, ऐसी दशा में लागू होती है जब्ब : 
कि इसको कार्यान्वित करने में विक्रय अधिकार पर कानू वी राक न हा। कुछ 
प्रदेशों में (बंगाल, खी० पी० और पंजाब में) दिवालियेपन की व्यवस्था १६३० 
में ही की गई थी । अन्य प्रदेशों में कुछ भी नहीं क्रिया गया, यद्यपि शाही कृषि 
कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि यह सुविधा ५ ००) से कम रकम के 
लिए, भी दी जाय ।** 


*४ यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कृषि वैत्तिक उपसमित्ति 
( जो गेडगिल समिति के नाम से असिद्ध है) जो भारत सरकार द्वारा १६४४ 
नियुक्त की गयी थी, निर्म्नाकित सुझाव दिए थे: -- 
(१) पुराने ऋण दो वर्ष के नियत समय में अवश्य ही व्यवस्थित हो ' 
जाने चाहिये | 
(२) महाजन एक निश्चित समय में अपना रुपया वसूल कर लें | 
उसके बाद उन्हें किसी प्रकार का हक नहीं होगा । 
(३) डसी प्रकार ऋणो अपनी सम्पत्ति और अपने उत्तरदाय्रित्व के सम्बन्ध 
में अपना वक्तव्य एक निश्चित तिथि तक पेश करें | 
(४) ऋण कम करने में दम्दुपद ([09770 60027) नियम लागू होना 
चाहिये | दुम्दुपद का अथ है कि कुन्न अदायगो मूलधन के दुगने से अधिक न 
होगी, ओर न व्याज की रकम पूँजी में सिलाई जा सकती है | इस सीमा के : 
अंदर ऋणी का ऋण उसकी वर्तमान साधारण अदायगी-च्षमता तक कम किया 
जा सकता है। महाजन की यह २० व तक ४४८ ब्याज लगा कर मिलती 
रहेगी । या फिर ऋणी की अचल सम्पत्ति का €०% देकर ऋण खारिज हो 
जायगा । 
(५) ऋण की उचित रकम हिसावब-किताब को ध्यान से निरीक्षण करने 
के बाद नियुत होनी चाहिये | 
(६) जब उचित ऋण-च्षमता अदायगी या अचल सम्पत्ति के ४०%, 
से एक लिखित अनुपात में अधिक हो तो कजदार दिवालिया घोषित किया जाय ! 


ने 
में 


( १५४६ ) 


भावी उपाय 

विभिन्न कानून में जो कृषिगत कज-मार और उधार से सम्बद्ध हैं गिछले 

कुछ वर्षों से क्रियाव्मक रूप में परिवतन किये गये हैं। हितीय महायुद्ध के 
कारण ऋणों को कम करने या नियंत्रित करने से सम्बन्धित कानूनों को लागू 
करने में बाधा पड़ी तब भी इसके पहले कि कुछु कदम इस दिशा में लिये जाय॑ 
यह आवश्यक है कि परिस्थिति का सिंहावलोकन कर लिया जाय,। प्रात्त अनुभव 

और वर्तमान ऋण परिस्थितियों को देखऋर नए, उपाय करने चाहिए । 

जैसा छि पूर्वाभास कराया जा चुका है सेद्धान्तिक तक ओर प्रारम्भिक 
अध्ययन इस बात का संकेत करते हैं कि मध्य बग ओर उच्च वबग के जमींदार 
श्रोर अच्छी व्थिति के किसानों का कज-भार पर्याप्त कम हुआ है। इन मामलों 
में बच कज का हिंसाव-किताब महाजन का अ्रमात्मक कायवाही पर नहीं छोड़ 
देना चाहिये। इन कर्जो का निम्नलिखित काई संस्था उठा ले, यथा, सरकार 
द्वारा संचालित एजेन्सियाँ (या अ्रच्छा हा) सहकारी संगठन (जैसे सहकारा भूमि 
बन्धक बैड" अथवा ग्रामीण बहुउह शीय सहकारी समितियां) | इसके साथ हीं 





(१) दिवाल्रिया की सम्पत्ति की यथाशीघ्र सरलताएूबंक व्यवस्था करनी 
चाहिये ! उससे रुपये खड़े करके यथासम्भव एक ही बार में मह जन को 
अदायगी कर देनी चाहिये | 

(८) हम समझते हैं कि प्रथम बार इस प्रकार की व्यवस्था केबल ऐसे ही 

- मामलों में होनी चाहिये जिन्होंने इसके लिये आवेदन पत्र दिया हे। इसके 
अलावा 'सरल” ओर 'शीघ्र' व्यवस्था का यह डर हैं कि ऋणी की सम्पत्ति के 
कम पेसे खड़े हों। यह इस बात को ओर भी पुष्ठ करता है कि 'कर्जदार को 
यह छूट हो कि वह अपने कर्ज को इस सिद्धान्त के अनुसार व्यवस्थित करावे 
'या न कराते | 

९६ कृषि वित्त उपसभिति के अनुसार सहकारी भूमि बन्धक बेकों को यह 

- प्रथम हक होगा कि वे कम किए ऋण स्वयं ले लें । अन्य सभी मामलों में ऋण- 
-भार सरकारी एजेन्सी द्वारा उठाया जाना चाहिये । यह उठाए ऋण २० बर्षों 
“में किश्तों में वसूल किया जाए । सरकारी एजेन्सी से समिति का तात्पय कृषि- 
'वैत्तिक निगम से था जिसकी स्थापना के लिए उसने सुझाव दिया था। 


( १४७ ) 


साथ प्रचार की ओर शिक्षा-प्रसार की भी अत्यधिक आवश्यकता है। यदि 
गांव वाले कानूनों की सुविधायें को जो उनको दी गई हैं समझ जायंगे तो हम 
उन्हें एक प्रभावशाली विरोध और महाजनों के सुधार के लिये उपयोग में ला 
सकते हैं | 

सवप्रझुख उपाय आचरण-साख तथा व्यक्तिगत-साख होन ग्रामीण, 
विशेषतः ग्रामीण श्रमिकां के लिये कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के राज- 
गारों का विकास करना है| इसके लिये ओर अन्य कृषि सम्बन्धी आवश्यक- 
ताश्नों के लिये उचित उधार -सम्बन्धी सुविधायें आवश्यक हैं। यह हमें पुनः 
भविष्य के उधार की एजेन्सी के प्रश्न पर वापस ले जाता है। औद्योगिक 
बैड इस उद्दश्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं, ऐसा पहले ही रुपष्ट किया जा चुका 
है। यह सत्य है कि तकावी की सुविधाओं का विस्तृत कर दिया गया है 
किन्तु यद्_विपत्ति-काल के ही लिये हैं। सामान्य उधार के लिये आलसी 
ओर जटिल सरकारी प्रणाली किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं बैठती | 

सरकारी बैड्डों का मामला अधिक ध्यान की अपेज्ञा रखता है। यह 
अन्य देशों में भो सफल हुये हैं ओर कम से कम एक योरोपीय देश 
(बलगेरिया) जहाँ की आथिक स्थिति भारतवर्ष की तरह की है वह सफल 
सिद्ध हो चुके हैं। परन्तु अन्य देशों में यह सफलता इतनी अधिक महत्व की 
नहीं है जैसे कि एक योरोपीय देश (बल्गेरिया) की है। सचमुच हमें ओर 
अधिक सबूतों की आवश्यकता है| कुछ भी हो यह तक रकक्‍्खा जा सकता है 
कि ये देश भारतवर्ष की तुलना में अत्यन्त छोटे हैं| दूसरे, बहुत सी सरकार 
द्वारा संचालित ओर सरकारी संस्थाय दीवकालान दृष्टिकोण से अवाछुनोय 
हैं| सरकारी स्वामित्व और प्रबन्ध सरकारी अफसरों से एक ऊँची कतंव्य- 
भावना और कम से कम नौकरशाही की बू की अपेक्षा करता है । इन शर्तों 
को पूरा करना कठिन है | 


संस्था या व्यक्ति 
सहकारी साख पर विचार करने से पून एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार 
कर लें : भविष्य में कृषि.साख की व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा होना उचित है 
अथवा संस्था द्वारा । काफी समय तक व्यक्ति (महाजन) की प्रधुखता बनी 


( एृषंक्‍ा ) 


'शहेगी । उसकी कायविधि में परिवर्तन लाने के लिए. उसमें मानसिक और 
'हृदय-परिवतन आवश्यक है। इसमें समय लगेगा। इस बीच किसान को 
वैत्तिक-सुविधा देने का कार्य अनिवायंतया संस्थाओ्रों के द्वारा करना होगा | अब 
हम केवल वित्त देने की ही बात नहीं सोचते वरन्‌ वह सस्ते मूल्य पर ६ ओर 
उसका सदुपयोग करने के लिए, किसान को प्रशिक्षणादि की भी सुविधा मिले । 


सहकारी साख 

इस ५६ लाख गांवों की भूमि में एक लाख से अधिक सहकारी उधार 
'समितियाँ हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि एक समिति ४ गांवों (जिनकी जन- 
संख्या प्राथ: ३००० व्यक्ति ओर जिनमें प्रायः ६०० परिवार होंगे) का भार 
लेगी, जो उचित नहीं है | पिछली सहकारी-उघार समितियाँ असफल रहों | 
ऐसा केवल प्रायः कहे जाने वाले कारणो" * से ही नहीं, वरन्‌ कुछ विशेष कुछ 
मूलभूत कारणों से हुआ | प्रथम जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि 
यह एक गलत विश्लेषण था कि कृषिगत-कज भार ओर उधघार की समस्या 
भारतीय कृषि की सत्र से महत्वपूणा समस्या है। हमारी सबसे प्रशुख समस्या 
उत्पादन और रोजी की थी, ओर अब भी हे | दूसरी वात यह है कि सहकारी 
समितियाँ गांव के आदमियों से केवल एक मात्र उधार हेतु सम्बन्ध रखती 
'थी जब कि महाजन किसान के जीवन के कई पहलुओं में आता है। हमारे 
सौभाग्य से हमारा दृष्टिकोण बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के पत्तु में होता जा 
रह है | तोसरी महत्वपूर्ण वात यह थी कि सहकारिता का विकास बिना पूर्ण 
विवेचन »र जनता में सहकारिता की शिक्षा के हुआ था। यह नहीं, अनुभव 
किया जा रहा है कि सहकारिता तब तक सफल नहों हं। सकती जब तक जो 
इसका प्रयोग करने वाले हैं वह इसका पूण अर्थ, प्रयोग ओर महत्व नहीं 

२७ कुछ दोष ये हें:--(१) असीमित उत्तरदायित्व (२) सदस्यों का 
अनुचित चुनाव (३) काय क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार (४) अपयांप्त पूजी 
(४) आन्तरिक झगड़े (६) सदस्यों में गन का अभाव (७) अनुत्पादक कार्य 
ओर उपभोग के लिये उचार (८) कुछ थोड़े से अपने पक्त वाले व्यक्तियों को ही 
उधार देना (६) ठीक समय पर अदायगी का न होना (३०) अपर्याप्त देख रेख । 
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समभते । अन्तिम कारण यह है कि यह आन्दोलन राज्य के द्वारा चलाया गया 
था जिसका देश विरोधी था | 
भविष्य में, अल्पकालीन कृषिगत उधार बहुउद्दशीय समितियों द्वारा प्रदान 
किया जाना छाहिये जो यथासंभव स्थानीय स्रोतों से पजी एकत्र करें| उनकी 
शेष साख आवश्यकतायें केन्द्रीय सहकारी बैड्ड, प्रादेशिक सहकारी बेड ओर 
रिजय बैड्ु द्वारा संतुष्ट की जानी चाहिये। समितियों द्वारा जो सेवाकार्य हो 
रहा है उसमें सुधार अवश्य होना चाहिये। कज के आवेदन पत्र की प्राप्ति और 
कज प्रदान के बीच के विलम्ब को जहाँ तक सम्भव हो कम कर देना चाहिये। 
यदि अल्पकाल में, नोंकरशाही की देर कम नहीं हो जाती, तो खेतिहर किसानों 
की आवश्यकताओं का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाय और एक सीमा 
तक अधिकारियों की पूव सम्मति ले लो जाया करे | तब जैसे ही कज के लिये 
आवेदन पत्र प्राप्त हागें, केन्द्रीय बैडू से रुपया थोड़े समय में निकाला जा 
सकेगा । गोदामों ओर बीज यहां का शीघ्र ही विकास होना चाहिये | रिजयब बैड 
आक इंडिया ने एक बिल का प्रस्ताव किया है जिसका लाइसेन्स प्राप्त गोदाम < 
की व्यवस्था की गई है | यह प्रशंसा के योग्य है | अनेक युद्ध पश्चात्‌ की योज- 
नाओं के अन्तगत, प्रादेशिक सरकारों ने गोदामों के निर्माण में योग दिया है। 
यांत्रिक तथा वेत्तिक सहायता देकर इस सम्बन्ध में मद्रास की निर्माण का आधा 
व्यय मुफ्त और शेष दीधकालीन कज के रूप में अत्यन्त कम ब्याज दर पर देने 
की योजना सर्वोत्तम है। जैसा कि यू० पी० में ६३ वीं घारा की सरकार के 
अन्तगंत प्रस्ताव हुआ था, प्रादेशिक सरकारें स्वय अपने व्यय पर गोदाम 
निर्माण करावें ओर सहकारी समितियों को बिना मूल्य दे दें। 
रिजव बैड आफ इण्डिया कुछ कृषिगत कज सम्बन्धी सुविधायें प्रौदे- 
शिक सहकारी बैड्डों का ओर उनके ढारा किसानों को देती है। १६४३ में 
रिजव बेंक आफ इरिडिया ने केन्द्रीय सहकारी बेंकों को फसली कृषि-काय और 


९८ कुछ वर्श' पहले रिजवे बेंक आफ इंडिया की धारा १० (४) (डी०) 
के शब्दों में उचित परिवतेन की मांग की गई थी। ( कृषि बिक्री संबंधी 
परिच्छेद देखिये) । यह अब हटा देनी चाहिये । अब तो यह मांग होनी चाहिये 
कि राज्य बीज-ग्रह ओर गोदाम के निर्माण के कार्य को बढ़ावें । 
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फसल की बिक्री हेतु उधार देने के लिए, वेत्तिक सहायता देने की एक. 
योजना कार्यान्वित की | इसके अन्तर्गत प्रादेशिक सहकारी बैंकों को कम 
द्र पर ऋण दिया जाता है। फसल की बिक्री के लिए जो प्रपत्र तथा 
बिल लिखे जायेंगे ओर जिनको प्रादेशिक सहकारी बँक बद्चा करेगो उन पर 
रिजव बैंक अपनी दर से एक प्रतिशत कमदर पर पुनः बच्चा कर देगी। 
१६४४-४५ से यह सुविधा ऐसे बिल और प्रपत्रों (जों सामथ्रिक क्षि सम्बन्धा 
कार्या' के व्यय की सहायता के लिये स्वीकृत होते हैं) के संब्रंध में भी दा 
जाती है। एक प्रयोगात्मक उपाय को दृष्टि से ब्रेंक-दर को १६%, कम 
दिया गया है। यह रिजव बेंक आफ इडिया के प्रशंसनीय काय हैं। अब 
यह सहकारी कार्यकर्ताओं का कत्तव्य है कि वे देखें कि केन्द्रीय सहकारी 
बेंक इन सुविधाओं का लाभ उठाये ओर प्रारम्मिक ग्राम समितियों को अधिक 
पूजी पहुँचाए। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रारम्मिक 
समितियाँ बहु सदृर्शाय होना चाहिये। 

कोआपरेटिव प्लानिंग कमिटी ने दो महत्वपूण सुझाव रक्‍्खे ये | प्रथम, 
'फसल? शब्द का पारेथापा रिजव बेंक आऊ इंडिया के लिये पुनः की जाय 
और इसमें पशु पदार्थ, जैसे, मलाई, थी, दूध, मक्खन, ऊन, शक्कर और बिनोला 
निकाला दवाई हुई रूई का मो सम्मिलित किया जाय । द्वितीय पुनः बच्चा का 
अधिकाधिक समय “£० दिन! और “£ महीनों? से बढ़ा कर १२ महीने कर 
दिया ज,य। इस १रिच्छेद के प्रारम्म में ही हमने भा ग्रामीण ज्षेत्रों में खेती 
के अतिरिक्त अन्य रोजगारों को आवश्यकता पर जोर दिया था। अस्तु, रिजव 
बैंक आफ इंडिया एक्ट का सुधार करने की आवश्यकता है जिससे वह प्रादेशिक 
बैंकों द्वारा ओद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित कराने में योग दे सके | 

कृषिवित्त निगम 

कृषिगत-उधार के सम्भावित साधनों भें राज्य-नियन्त्रित संस्थाओं का 
उल्लेख किया गया था। अभी तक यहाँ कोई ऐसी एजेन्सी नहीं थीं, 
यद्यपि कई प्रादेशिक सहकारी बेंकों के प्रबन्धक बोर्डों में सरकार नुमायन्दे 
होते हैं जो एक प्रकार से उनके कार्य का नियन्त्रण करते हैं। कऋषिवित्त उपसमिति 
ने राय दी थी कि प्रत्येक प्रदेश में स्वतंत्र कृषिवित्त निगम स्थापित किए जाये | 
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ये राज्य के द्वारा स्थापित किए जाय गे और उनकी देख रेख और निर्देशन भी 
सामान्यतः सरकार हो करेगी | कम से कम आधी पूजी राज्य द्वारा लगाई 
जायगी ओर शेष अन्य उधार देने वाली ऐसी संस्थाओं के लिये छोड़ दी! 
जायगी, जैसे संयुक्त पूर्जी वाले बेंक, सहकारी बैकु और बाजार सम्बन्धी 
संगठन | इस प्रकार के निगम सभी भाँति की दीघकालीन एवं ५ अल्पकालीन 
कृषिगत उधार का व्यवस्था करेंगे | कज देने से पहले आवेदक को वास्तविक 
पू जी ओर व्यक्तिगत व्यापार का विचार करना होगा** | निगम प्रत्येक स्वत 
कृषि उत्पादक से, जो कज के लिये प्रार्थना करता है, सम्बन्ध रक्खेगा। जह 
बढ़े किसानों से व्यवह्वत सीधा सम्बन्ध सोचा गया है यह जोर दिया गया कि 
छोटे किसानों को सहकारी समितियों और कज लेने वालों के संगठनों द्वारा 
सहायता प्रदान करने की यथासंभव चेष्टा की जाय। समिति यह स्वीकार 
करती है कि उधार लेने वालों का संगठन अनेक कठिनाइयों से भरा और 
अनेक शब्दों में उसने उत्तादक ऋण, विक्रय समितियों के लिये अपनी रुच्ति 
प्रक: को है। निगम स्थानीय एजेन्सियों और उप एजेन्सियों के द्वारा कार्य 
करेगा ओर स्पष्य्तः कमेटी का अधिकारियों, कर्मचारियों और मुख्तारों 
पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कमेटी ने यह कहा है कि कज चाहने वालों 
के संगठन उनके ऊपर एक निरीक्षक की तरह आश्श्यक हैं। कमेटी 
यह भी समझती है कि स्पष्टतः एक सरकारों निगम जो एजेन्सियों और 
उप एजेन्छहियों द्वारा कार्य करता है लोगों के आचरण को द्रव्य में नहीं बदल 
सकता जैसा कि सहकारी साख-समिति (और बह भी विशेषतः सीमित 
उत्तरदायित्व वाला ) करता हैं। कृषि-साख निगम से अपेक्षित लामों के मार्ग 
में यह एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ये निगम अधिकांश किसानों को ( जिनके: 
पास न जमीन जायदाद रहती है ऋर न व्यक्तिगत साख ) कोई लाभ न 
पहुँचा सकेगी | इसके अतिरिक्त निगम के छोटे अफूसर और कर्मचारियों की 
** समिति ने स्थान स्थान पर व्यक्तिगत साख' का प्रयोग किया है | 
इससे स्पष्टतु: उनका अर्थ चालू व्यक्तितत आय से है जो व्यक्तिगत व्यापार 
पर निर्भर है। व्यक्तितत-साख आचरण-साख ((28+4८६2/ (+८07४) से; 
जिसे सहकारी समितियां देती हैं, भिन्न है । 
१६ 
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करतूतों पर निगाह रखनी पड़ेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि समिति के 
सुझाव के अनुसार सरकारी सहायता के दो मुख्य रूप ० होगे :- (4) सरकारी 
धन का निःशुल्क उपयोग किया जा सकेगा तथा (३7) नियम के व्यवस्था, 
(निरीक्षण, संचालन आदि पदों के व्यय को स रकार वहन करेगी | 

निगम सहकारी समितियों के गैर सदस्यों को भी उधार देंग। ये 
उधार सहकारी समितियों के द्वारा ही दिए जायेंग और यह बात सहकारी 
सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ेगी। इसके अतिरिक्त वें कज लेनेवालों के समूहों 
को भी सीधे कजं देंगे । यह आशा की जाती है कि ये ऋणी-समूह धीरे धीरे 
सहकारी समिति का रूप ले लेंग | दूसरे शब्दों में वित्त निगम प्रादेशिक ओर 
पजला सहकारी ब+। की श्रेणी के हैं किन्तु वे ऐसे गर सदस्यों को भी उधार 
की सुधा दे सकेंगे जिनके पास वास्तविक पूजी और व्यक्तिगत साख हैं | 
हमारे विचार में केवल यही एक सुविधा है जो रुरकारी धन, निर्देशन, 
निरीक्षण ओर नियन्त्रण के मूल्य पर प्राप्त होंगी । हम समझते हैं कि अगर 
राज्य ओर अधिक साहसी बने ओर ऐसी हीं सुवियाये सहकारिता आन्दोलन 
को प्रदान करें ता अधक लाभ होंगा। हम यहाँ सहकारी योजना समिति 
के एक अन्तिम तक का भी उल्लेख कर दे:--एक क्ृषि-साख निगम, जो 
अपने संवा!लन में ऋण लेने वालों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता, 
महाजनों के हिंत में संचालित होगा | 


३० सहकारी योजना समिति के अन्य विरोध निम्नांकित हैं : - 

(क) इन सुझावों को क्रयान्मक रूप देने में समय लगेगा । 

(ख) कृषिवित्त निगम सें जो सहकारी समितियों द्वारा भी कार्य करेंगे 
आदेशिक सहकाले बेंकों का वह अनुभव नहोगा जो उन्होंने बहुत दिनों से 
कार्य करने पर प्राप्त कर लिया है ! 

(ग) गार्डागल कमेटी की चिन्तायें समाप्त हो जायंगी यदि ग्रादेशिक 
सरकार सहकारी समितियों की संख्या ओर कार्यो को बढ़ाने के लिये सहकारी 
योजना समिति के सुझाव मान लेंगी। राष्ट्रीय योजना समिक्ति ने अपनी 
ग्रामीण और बिक्री तथा वित्त संबंधी रिपोर्ट में कहा है राज्य से सहायता प्राप्त 
बैंक तथा सहकारी समितियों की आवश्यकता है। विशेषतः दीघकालीन साख 
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आमीण महाजन 

जहाँ तक ग्रामीण महाजनों का सम्बन्ध है रिजव बेंक का दृष्टिकोश यह 
है कि वे प्रथम अपना सुधार करें | जैसा कि देखा जा चुका है, कुछ प्रादेशिक 
सरकार इन महाजनों को सुधारने के लिए कानून बना रही हैं। महाजनों के 
कार्यो को नियन्त्रित करने वाले कानूनों का अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। 
तब भी अब रिजव बेंक को आगे कदम उठाना चाहिये और शेब्यल्ड बेंक के 
द्वारा कुछु साख सम्बन्धी सुविधाये महाजना के सेवा को प्रदान करनी चाहिए | 

प्रथम शेड्यूल्ड बक से यह कहा जा सकता है कि वे महाजनों द्वारा प्रस्तुत 
विनिमयपत्र ओर ग्रण॒पत्र के बच्चा दर कम करें। वे अपनी दर में जितनी 
छूट देंगी उतना ही छूट पर वे उन पत्रों की रिजत्र बेंक से बह्म करा सकता हैं | 
ये विनिमयपत्र और बिल फसल का बिक्री या मौसमी कृपि काय के लिए, 
होने चाहिए, | दूसरा सुविधा यह दीजा सकती है कि विनिमयपत्र और 
प्रणुपत्र केवल लाइसेन्स प्राप्त महाजनों द्वारा लिख ओर स्वीकत किए जा 
सकते हैं। यह भलीमाँति ज्ञात है कि >पिगत ऋण का अधिक भाग ऐसे 
विक्रेता भी होते हैँ | उनके काय में 
हे 


5५ 
|] कार्रा समितियाँ को 
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व्यक्तियों धारा दिया जाता है 
सुधार करने का सबसे अच्छा उपाय बदउद्देशीय 
प्रोत्साहित करना ओर दृढ़ बनाना है । 
दीघेकालीन साख्ख 

दीघकालीन साख की समस्या पर विचार करना अमी शेष्र ही है। 
यह सच है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर हमारें पास एक प्रकार से हैं 
ही नहीं :--- 

कृषिगत - ऋण का कितना आअश रेहन पर लिया गया है?! ऋण को 
चुकाने की क्षमता का दीघ्रकालीन ऋण से अनुपात क्‍या है? रेहन पर प्राप्त 





के लिये यह ठीक समझता गया कि सहकारो भूमिबन्धक बंका के अतिरिक्त सरकश्री 
या सरकार से सहायता ग्रांधप बेंक खोले जायें। अल्पकालीन ऋण के लिये 
उन्होंने यह कहा कि खेत में खड़ी ओर कटी फसलों को गिरवी रखकर ऋ्य्णा 
दिया जाय तथा गोदाम (४४४०व०००००७४८) बनाये जाय जिनके द्वारा दी हुई. 


ससीदों को यिरबी रखकर भी ऋण मिल सके | 
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ऋणों का कितना ओश प्रति वर्ष चुकाया जाता है! रेहन का ऋण इन विभिन्न 
(१) इस तरह के साख साधनों, यया, व्यक्ति, व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियाँ 
तथा सरकार और (२) ऋण लेने वालों के वर्ग में--किस तरह वितरित है 
ऐसा कहा जा सकता है कि इन प्रश्नों का ओचित्य ऐसी दशा में है 
जहाँ पर कृषि एक लामप्रद व्यवसाय है तथा साख के एक बड़े भाग 
की पूर्ति प्रत्येक साधन द्वारा होती है | मारत में कृषि-साख का 
ग्रधिकांश (रेहन की साख समेत) व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। सन्‌ 
१६४५-४६ में सहकारी भूमि बंधक ऋण की मात्रा केवल ३३ करोड़ 
रुपए थी | सहकारी भूमिबन्धक बेंकों द्वारा पुराने ऋणों की अदाएगी के लिए 
सहायता देने की नीति की आलोचना हो चुकी है। पुराने ऋणों को कम 
दर पर पलटने की नीति वांछुनंय है। विशेषतया यदि कानून द्वारा 
ऋणों की बाध्य रूप से कमी ओर भुगतान करना पड़े तो यह उचित होगा 
कि भूमिबन्धक बैंक घटे हुए ऋण!। को अपने हाथों में लें ! इन्हें वसूल करने 
के लिए खेत से होने बाली कमाई पर उनका अधिकार सर्व प्रथम हो । 
आजकल ता भूमि सुधार, कुआँ खोदने आदि उत्पादक कार्यों' के लिए भूप्रि 
बंधक बंकों से किसानों का ऋण मिलना चाहिए | परन्तु भूमि की क्षमता पर 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए. तथा यह भी देखना च,हिए कि कजदार 
कहाँ तक ऋण-घन अदा करने की क्षमता रखता है। यदि कज चुकाने की 
क्षमता के अनुपात से अधिक ऋण दिया जायगा तो ऋण अदा नहीं किया 
जा सकता। इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। संभव है कि कज दार 
भूमि के सुधार तथा डबरोशक्ति के हास पर कम ध्यान दे। वह ऐसी फसल 
योजना चालू कर सकता है जिससे भूमि का अनुचित प्रयोग हो । इसलिए 
अमरोका के कुछ भूमित्रन्धक बैंकों में यह नियम है कि रेहननामा में 
यह स्पष्ट कर देते हैं कि भूमि में कोनसी फल योजना चलाई जा 
सकती है। भारत में यह वांछुनीय प्रतीत होता है कि भूमिचन्‍्धक् बेंक द्वारा 
इस प्रकार की भूमि विकास योजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाए. जैसे 
खेतों की चकबन्दी, मेंड़ बनाना, खुदाई, कुए, खोदने तथा मूल्यवान कृषि 
मशीनों का क्रय | ््््िि के जुट की. आह 
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भूमिबन्धक बैंक का भारतीय इतिहास विशेष रूप से मद्रास के 
आन्दोलन का इतिहास है| इसके पश्चात्‌ इसका अनुकरण बम्बई, स० प्र० 
तथा पंजाब में हुआ। रेहन-कोष को संचित करने के लिए नकद घन 
जमा करने के स्थान पर बान्ड तथा डिबेन्चर की प्रणाली अधिक वांछुनीय 
हैं। फिर भी केवल मद्रास तथा बम्बई में ही डिबेन्चर प्रणाली को प्रयोग में 
लाया गया है ॥ अन्य प्रदेशों म॑ं नकद धन-जमा प्रणाली पर ही काम हुआ है। 

अच्छी भावना तथा विश्वास! की कमी से अधिक कठिनाई उत्पन्न हुईं 
है। भूमिबन्धक बंकों के संघ न होने तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा इन बेंकों 
के मूलधन तथा सूद के व्सूली की गारंटी न करने की नीति के कारण, 
भूमित्रन्धक समितियों को धनाभाव की कठिनाई का सामना करना पढ़ा है । 
यत्रेपि उधार के समंकों से यह पता चला है ४ संचित घन की मात्रा दिए. गए 
ऋण से अधिक थी | रिजब बैड्ड द्वारा भा रूढ़िवादी कड़ी नीति का व्यवहार 
में पालन किया गया है । यह सच है कि आपत्तिकाल में ही आवश्यकतानुसार 
केन्द्रीय बैडू सामान्य तथा सक्रिय सहायता प्रदान करते हैं। भारत में ऐशी 
स्थिति द।ध काल से वतंमान रही है तथा ऐसा प्रतीत होता था कि रिजब बैड इस 
आपत्तिकाल के अन्तगत एक और आपत्तिकाल की प्रतीक्षा करता रहा | यह 
बुलेटिनों तथा विज्ञप्तियां में निर्धारित परामश तथा नियमों के बाहर अधिक 
आगे बढ़ सकता था। यह प्रादेशिक सरकारों को आदेश दे सकता था कि वे 
डिबेन्चर के मूलधन तथा ब्याज की गारंटी करें | रिजव बैड स्वयं रिजव 
बैड एके के १७ (४) उपधारा के अनुसार ऐसे इडिबेन्चरों की गारंटी 
अमानत के रूप में दे सकता था। समय समय पर यह स्पष्ट करने के लिए 
प्रयास किया जाता रहा हैकि डिबेन्चरों की विक्रय-ज्षमता इस पर निर्भर 
रहती है कि उनका आधार कहाँ तक सुदृढ़ है तथा जनता के बीच उनकी 
साख कितनी है। परन्तु इस समय अन्य नई शक्तियों के अतिरिक्त प्रादेशिक 
सरकार तथा रिज़व बैड द्वारा प्रात सहायता अधिक लाभप्रद होगी । 

राजकीय बेह्ू 


रिजव बैंक तथा प्रादेशिक सरकारों की असफलता के कारण जनता 


। 
| 
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द्वारा अधिक माँगें हो रही हैँ। यह सुझाव पेश किया जाता है कि सरकार 
सहकारी विभागों के द्वारा दीघंकालीन वित्त प्रदान करे। कृषिबित्त उपसमिति 
(80 ४४८प६प४३ 799270८८ $प०-(:०077777628) चाहती है कि सरकार 
द्वारा भूमिबन्धक बैल को आर्थिक सहायता दी जाय | ** सरकार संबंधी 
रेहन अथ व्यवस्था सरलता से कर सकती है। जहाँ पर सहकारी भूमिबंधक 
बैंक है तया सुचारु रूप से काम कर रही है, यह वांछुनीय है इसको प्रोत्साहन 
दिया जाय | इससे एक कदम आगे भी बढ़ा जा सकता है। चुंकि जन- 
तंत्रात्मक नियंत्रण सरकारी निय त्रण से अधिक वांछुनीय है, दीघकालीन 
ऋण कम से कम दस वर्ष पुरानी तथा अरे ओर बरेर श्रेणीकी 
साख समितियों द्वारा दी जा सकती है। हम यह सुझाव देंगे कि सरकार 
द्वारा गारंटी की माँग पूरी होनी चाहिए. तथा प्रादेशिक सहकारी बैकों के 
डिबंचरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न उठाया जा 
सकता है : दीघंकालीन साख के लिए क्या एक दूसरी संस्था का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, ! मैं सोचता हूँ नहीं | जहाँ पर एक प्रादेशिक बैंक बतमान 
है वह एक अन्य विशेष विभाग खं'लकर दीधकार्लीन साख के का्य-भार 

३२९१ समिति ने लिखा है कि उनको वतमान समय में प्राप्त सरकारी 
सद्दायता जारी रहनी चाहिये तथा जहाँ आवश्यक हो इस दिश। में उदारता 
की नीति पर चलना चाहिये । सरकार द्वारा भूमिबंधक बेंकों को इतनी आ्िक 
सहायता दी जानी चाहिए कि वे किसानों को ४४ से या उसके कम दर पर 
आऋगा दे सके | 

३२ सामान्य रूप से, एक समिति को “अ! श्रेणो में तब रखा जाता है 
जब वह सचमुच अच्छी है; सहकारिता सिद्धांत के आधार पर काम करती है; 
जिसकी आर्थिक दशा सुदृढ़ है अर्थात्‌ केवल वार्पिक लेखा जाँच के अतिरिक्त 
बाहरी सहायता नहीं चाहती तथा जो अन्य सहकारी समितियों के लिए 


आदर्श है । 
३२३९ बह समिति 'ब' श्रेणी में आती है जो कि सामान्यतः सुदृढ़ अवस्था 


में है ओर अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेती है | परन्तु सहकारिता भाव 
तथा शिक्षा के क्षेन्न में यह अपूर्ण हो सकती है | 
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को उचित रूप से वहन' कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था प्राथमिक 
समितियों में भी होनी चाहिए। ऐसा करने से संचालन की कठिनाई भी 
कम रहेगी । 

भूमिबन्धक बेंक का लक्ष्य यह है कि वह कम व्याज की दर पर आर 
प्रदान करे | यह लक्ष्य-प्राप्ति दो बातों पर विशेष निमर है; (3) उधार की 
दर तथा () उघार लेनेऔर ऋण देने की दरों में कानूनी अन्तर। यद्यणि 
मद्रास में घन का संचय २"७५% दर पर किया गया है, ऋण देने की दर 
लगमग ६% है क्योंकि सरकार द्वारा नर्धारित अंतर ३४ है। यदि भूमि- 
बन्धक बेंक सफलतापूवक काम कर रहे हैं, यदि उनका लाभ पर्याप्त है तथा 
यदि बेंक निर्धारित अंतर कमी करने को माँग करते हैं तो अंतर कम करने की 
स्वीकृति मिलनी चाहिए । आजकल जब सस्ती मुद्रा-नोति वतंमान है, रेहन- 
साख पर प्राप्त सूद की दर ४८ होनी चाहिए ।* ४ 

ऋणों की स्वीकृति में जो अनावश्यक विलम्व होता है उसको भी कम 
करना चाहिए। जब ऋण के लिए जमीन का रेहन प्राप्त हो तो यह 
अनावश्यक है कि दो सदत्ध्यों का जमानत माँगा जाय | परन्तु इन जमानतों से 
यह लाभ है कि सहकारी समिति के दो सदस्प ऋणो पर निगाह रखेंगे | 
यदि दो जभानतें प्राप्त करने में कठिनाई हो तो यह समझना चाहिए कि 
सहकारी-संबंध दढीले हैं | तब उच्च जीवन स्तर, आन्दालन सहकारो तथ॥ 
शिक्षा ओर अन्य प्रकार सेसहकारी संबंध को गहरा करने के लिए 
प्रयस्न किए, जाने चाहिए। यह वांछुनोय नहीं है कि ऋण-लेने वाले के 
के लिए ही समिति की सदस्यता सीमित रक्‍खों जाय | यह अच्छी 
नीति नहीं हे कि किसी सदस्य के ऋण के भ्रुगतान के पश्चात्‌ उसकी 
सदस्यता समाप्त कर दी जाय। यदि ऋण न लेने वाले समिति में वर्तमान 
रहें तो शासन सुचारु रूप से नियंत्रित रहता है। इसी प्रकार यह उचित नहीं 
कि पहले साल के अन्त में ही ऋण की किश्तों की मांग की जाय, भले ही दिए 
गए ऋण के उपयोग से शीघ्र कुछ समय बाद ( वर्षो बाद ) आय प्राप्त हो | 
गम मर मिय मी कि की से लत 2 पाक सआ० 8 हक इक पल कट 2 सिक३ लक ज फेर पिया मकर 


-% क्ृषि-वित्त डफ्समिति ने स्वीकार किया कि किसानोंको दीर्घकालील: 
भूमिबंधक ऋण ४% से अधिक सूद के दर पर नहीं दिया जाना चाहिए । 
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भूमिबन्धक बैड विकास तथा सुधार के लिए दीव्रकालीन ऋण देने में सकल नहीं 
हुये हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के विकास के लिए वित्त ही पर्याप्त 
नहीं है| किसान को कृषि-कला विषयक नए, ज्ञान से मी परिचित कराना चाहिए, तथा 
उसको क्ृषि-विकास और ग्रह-निर्माण की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसलिए 
जबतक कि विभिन्न विकास विभाग, यथा, कृषि, पशु-चि किप्सा, जन-निम ण॒ तथा 
सहकारी विभाग मलकर योजनाओं की रूप-रेखा का >र्माण नहीं करंगे 
तथा विभिन्न लाभप्रद विभागों का सम्मिलित प्रयत्न न होगा ग्रामीण जनता 
दीवकालीन अर्थ-सहायता से लाम प्राप्त न कर सकेगो। यदि सहकारी दुग्ध 
शालाएँ, उत्पादन समितियाँ आदि भूमि, मकान तथा मशीनरी रेहन में 
दे सकें तो उनकी दीघरकालीन ऋण देने का कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 
कृषि और पूँजी-निर्माण 
कृषि साख की आवश्यकता घटाने तथा उसकी सुविधा बढाने के लिए 
कृषि के ज्षेत्र में अधिक पूजी-निर्माण होना वांछुनीय है। युद्धकाल में ओर 
उसके बाद भी यह कहा गया कि प्राथमिक ज्षेत्र ( 0:7727ए $6८४0५ ) में 
राष्ट्रीय आय का अधिक प्रतिशत है| यह भी कहा गया कि कृषकों की बचत 
चढ़ गई है ओर पूर्जी-बृद्धि की दृष्टि से इस बचत को विनियोग हेतु प्राप्त 
करना चाहिए । लोकतंत्रीय शासन में इस बचत का किसी प्रकार से अनिवार्य 
या बाध्यता से नहीं एकत्र करना चाहते | 
पूजी-निर्माण की प्रगति का अध्ययन करने और उसको बढ़ाने के लिए, 
हइपाय करना कठिन है। डाक्टर नारायण स्वामी नायड्डू के मद्रास संबंधी 
निष्कर्ष का समर्थन ग्रामीण बेंविंग खोज समिति ने भी किया था अर्थात्‌ कृषि- 
अमिक ओर किसान की हालत बुरी है ओर बड़े किसान ओर जमींदार पर्याप्त 
बचत कर रहे हैं। पिछुले पांच वर्षों में यह परिस्थिति भी नहीं शेष रही है। 
विभिन्न प्रदेशों में जमींदारी उन्मूलन कार्यों ने इन “बड़ों? की बचत-च्षमता पर 
कुठाराघात किया है। हमारे योजना-आयोग तथा प्रादेशिक राज्यों की प्रद्वत्ति 
“खेत के अधिकतम क्षेत्र” को निधोरित करने की है। इससे देहातों में 
विपमता घटेगी। विष्रमता घटने पर बचत-क्षुमता भी घटेगी। निम्न वर्ग के 
लोगों की, जो उच्च आर्थिक-स्तर पर आएंगे, उपभोग-प्रवृत्ति (080/707%60ए 
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६0 ८008$0776 ) अधिक होगो। अतः उनकी अधिक आय से बचत नहीं 
बढ़ेगी | बचत इंड्धि का एक ही सर्वोत्तम हल यह है कि कृषक स्वेच्छा से बचत 
करें | यह तभी हो सकता है जब उनके चतुर्दिक वातावरण के लोग तथा 
नेतागण अपने उदाहरण द्वारा कृषकों को उपभोग-प्रत्त्ति कम रखने के लिए, 
प्ररित करे | क्योंकि गरीब मनुष्य की तेजा से लाभ करने की इच्छा तीत्र हाती 
है अतः अधिक ब्याज द्र पर पोस्ट आफिस के बचत सार्टीफिकेण तथा लागरी 
उपाय स्वरूप सुझाए जा सकते हैं| इसके अतिरिक्त यदि उनके ही गांवों को 
लाभ पहुचाने वाली योजनाओं के लिए ऋण लिए, जाएं तब भी सफलता अधिक 
मिलती है | मद्रास में मनिमुथर तथा अमरावथी योजनाओं के लिए स्थानीय 
दाताओं से अझ-वश्यकता से अधिक ऋण प्राप्त हो चुका है। योजना आयोग इस 
घटना से परिचित है ओर इस सिद्धांत को ध्यान में रखता है। 

तब्र भी यह ध्यान रहे कि गरीबी तथा ठहर-कर फसल बेचने की क्षमता 
के अभाव में कृषकों का दशमाश ही ऐसा निकलेगा जो बचत कर सकता है । 
अतः पू जी-निर्माण-इद्धि हेतु कृषि की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, तथा कृषि के 
भावों का उपयुक्त स्थायीकरण करना चाहिए । 


अन्तराष्ट्रीय क्रषि साख कान्फ्रेंस 

अध्याथ के आरम्म में उक्त कान्क्र न्‍्स का उल्लेख किया गया था। 
उसके कुछ सुझाव विचारपूण हैं। कान्क्रन्स के -अनुसार शैक्षिक वातावरण 
सुधारने के लिए प्राइमरी शिक्षा में कृषि साख सम्बन्धी पाठ रखने, कृषि साख से 
सम्बन्धित व्यक्तियों का ज्षेत्रीय त्रिनिमय तथा ज्षेत्रीय कान्क न्‍्स समय समय 
पर की जाय | द्वितीय, अज्ञात संकर्य के समय तथा दस या अधिक वर्षीय 
ऋण हेतु अतर्राष्ट्रीय पुनर्तिमाण तथा विकास ब्रैकु ओर निर्यात-आयात 
चैक द्वारा अविकसित देश के राज्यों को ऋण मिलना चाहिए. | तृतीय, देश में 
कृषि पदार्थों पर लगाए, जाने वाले निर्यात-कर ओर चुंगी का एक अश 
कृषि-विकास हेतु अलग किया जाए, | चतुर्थ, दीव तथा मध्यमकालीन ऋणों 
के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए वित्त-निगम स्थापित किए. जाये ओर 
राज्य को मध्यस्थ बना कर वे विदेशों से पूजी प्रात्त करे। पंचम, साख 
समितियों और बैड्डों में प्राइवेट संस्थाएं अपनी पू'जी लगाएं, इस हेतु व्यवस्था 
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करनी चाहिए | ( यथा, राज्य ग्रामीण स्कूलों आदि की पूजी के सुरक्षा की 
जिम्मेदारी स्वय उठा ले ) | षष्ठम, कृपकों के भूमि-अधिकार बढ़ा दिए. जाये, 
उनकी चल-पू'जी की रजिस्ट्री करने का तथा संकलन ग्रह (ज72/८४०ए०७०) 
की व्यवस्था की जाय। सप्तम, निरीक्षित साख संस्याएं (5प[०:०१86०0 
(.7८04६ [05:7609//073) स्थापित की जाये क्‍योंकि निरीक्षित-साख द्वारा 
कृषि-उत्पादन में सुधार अ्रवश्य होता हे । 


परिच्छेद सात 
५ 
आदश भूमि व्यवस्था 


आदश भूमि व्यवस्था कैसी हो जिसके अन्तर्गत किसानों को भूमि: 
पर खेती करने की स्वीकृति दी जाए, ! प्रारम्भ में ही यह समझ लेना 
चाहिए, कि अथैशासत्र के लक्ष्य हैं अधिक निश्चयात्मकता, अधिक क्षमता, 
अधिक आमदनी तथा अधिक समता | इसके अतिरिक्त कुछु लोग इसकी माँग 
कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में किसानों तथा गैर किसानों के योग में एक 
ही अनुपात से घट्बढ़ होनी चाहिए, या कम से कम किसान भूमि का 
ग्रधिकतम उत्पादन-उपयोग कर सके | परन्तु यह वतंमान अर्थव्यवस्था में 
सम्मव नहीं है क्योंकि हम अधिक से अधिक ओद्ोोगीकरण का नीति पर 
निरन्तर चल रहे हैं | चाहे जितना भी मशोनीकरण के पक्ष में कहा जाय -- 
कृषि के मशीनीकरण के संबन्ध में भी--कई देशां में इसके प्रयोग का अनुभव 
यह बतलाता है कि यह नीति कृषि को प्रवैगिक स्थिरता (2ए7%॥77० 
808000ए ) कम प्रदान करती है ।ग्रामीण-क्षेत्र तथा नगर-्त्तेत्रां के बकास 
के बीच समय के अतिरिक्त चार अन्य निम्नांकित प्रतिकूल कारण हैं; -- 

प्रथम, ऐसे किसान जो कि अपेक्षतया अन्य लोगों से कुशल और अच्छे 
हैं तथा जो कि ग्रामीण क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं शहरों में अग्ाघ रूप से 
आकर रहने लगते हैं। इस दिशा में यह कहा जा सकता है कि भारत में. 
इसकी माँग है कि शिक्षित लोगों को गाँव में जमीन पर बताया जाय | 
कम से कम वे पढ़े लिखे लोग जो गाँव से आते हैं फिर गाँव में लोगकर अपने 
जीवन का भावी काय क्रम बनाएँ | शहरों क' तड़क-भड़क वाला जीवन हो 
विशेष आकषण पेदा करता है। कम से कम भारत में यही अवस्था है| 
दीघकाल के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जाने वाले इस जन+- 
प्रवाह को रोकना ठीक नहीं | सचमुच ही ऐसी धारणा है कि दीत्रकाल में 
नगरों की जनता पतनशील हो जाती है तथा यह गाँव से आया हुआ जन- 
प्रवाह ही शहर की -जनता में नवीन . रक्त का:संचार करता है।. भारत में 
इसकी अ्रत्यधिक आवश्यकता है कि शिक्षित लोग:ग्रामीण पुननिमाण में अधिक 
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,  -माग लें | अंत में ग्रामीण जनता को शिक्षित करना ही पड़ेगा तथा जब वहाँ 
- भी सुख के साधन प्रस्तुत होने लगेंगे तो लोगों का शहरों के प्रति असाधारण 
ओर अस्वाभाविक आकधण कम हो जायगा । 
द्वितीय, कृषक-स्वामित्व ( किसानों का जमीन पर अधिकार ) भूमि पर 
“कम होता जा रहा है क्योंकि समाज का धनी वर्ग विशेषकर नगर निवासी 
तथा गेर-क्रिसान महाजन-द्वारा जमीन अधिकृत होती जा रही है। अमरीका 
ऐसे देश में यह धनी वर्ग शहर में अत्यधिक धनोगजन करते हैं परन्तु भारत 
' में लोग गाँव से कुछ घन के साथ शहर आते हैं। इसका प्रधान कारण यह 
है कि किसानों को--जन्म से ही असमान घन-प्राप्ति तेथा शिक्षा और 
प्रशिक्षण की असमान सुविधा के कारणु-उन्नति के लिए समान अवसर नहीं 
मिलता । जो व्यक्ति अधिक अच्छा दशा में पैदा हुए और पत्ते हैं, सामान्यतः 
वे केवल अच्छी तरह रोजगार ही नहीं प्राप्त करते हैं परन्तु वे अधिऋ पैसा भी 
 बचाते हैं| यद्यपि यह सच है कि एक दी हुई निश्चित आमदनी में से आमीण 
अपेच्तृतया अपने शहरी भाई से अधिक पैसा बचत के रूप में जमा कर सकता 
है, परन्तु दानों की आमदनी की मात्रा में अधिक अन्तर के कारण परिणाम 
उलदा होता है। आमदनी में अधिक असमानता का परिणाम असमान बचत 
भी होती है | जैसा कि सं० रा० अ» में देखा जा चुका है अधिक बचत वाले 
मनुष्य शीघ्रता से अधिक जमीन खरीदते हैं | फाम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन 
(7 म080. 56८प४ए औत77872007 ) का अनुभव है कि जहां 
चार वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद लगभग ३०,००० किसान भूमि के 
: स्वामी हो पाते हैं, इस बीच लगभग ३३०,००० किसान ( अन्न के हिस्सेदारों 
को छोड़कर ) भूमि के साधारण स्वामित्व से भ बचित हो जाते हैं। ब्रिटेन में 
- भी किसान अपने को धनी व्यापारिक वग के समक्ष भूस्वामिल्व प्राप्त करने के 
. प्रतियोगिता में असमथ पाकर आपामी के अश्वामित्व की स्थिति को हो स्वीकार 
कर लेता है | तृतीय, गाँव के क्षेत्रों में सरकारी या गेर-सरकारोा प्रवन्धक, 
“निरीक्षक या कमंचारी ( कारिन्दे, गुमाश्ते तथा प्यादे ) किसानों पर अत्या- 
वार कर उनका शोषण करते हैं | इन लोगों का विशेष स्वार्थ केवल उनके 
' वेतन से (जो साधारणतया निश्चित होता है ) तथा जो .कुछ भी वे 


है. आज. .) 


किसी तरह रैयत से प्राप्त कर सके, उससे होता है। उनसे ऐसी आशा नहीं की 
जा सकती क्रि वे ग्रामों की खुशहाली के दृष्टिकोण से काम करेंगे। 

चतुर्थ, क्रिपतान एक साधारण तथा शान्त जीवन के पत्षपाती हैं परन्तु . 
शहर के लोग कभी कमी विशेष उद्देश्यों के लि2 ग्राम में जाते हैं, यथा, (१) 
अवकाश-काल तथा मनोरंजन के लिए ग्रामीण ज्षेत्रों में जाना (२) कारखानों 
के लिए, अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए जाना तथा (३) प्रचार के लिए ग्राम-- 
प्रमणु करना। इसका परिणाम यह हो सकता है हि शहर वालो के इस हस्तत्षे। 
तथा सम्पक से किसानों की दशा में व्यतिक्रम पैदा हो | ब्रिटेन के देहाती 
किसान ओर जम दार का अनुभव है कि ये आग्रतुक अपने पीछे ग्रामीणों में 
असंतापष की भावना, विशेषकर अपनी कम मजदूरी, लम्बे तथा भारी काम के 
धन्टे, निम्न जीवन-स्तर के कारण तथा अत में उनकी बतेमान जीवन-दशा के 
प्रति एक क्रान्ति की भावना पैदा कर जाते हैं। मारतीय प्रदेशों,में कुछ 
दिलचस्पी लेने वाले राजनैतिक दलों के प्रचार के कारण यह असंतोप बढ़ता 
जा रहा है । 

दूसरे शब्दों में, यदि कृपि का एक व्यापारिक कार्य का रूप दिया: 
जाय--मशीन-प्रणःली के उत्पादन का यही दृष्टिकोण ह्ैै--तो क्रषि के 
विकास की कम सम्भावना है क्‍योंकि जीवन-दिशा को सुदृढ़, स्थिर तथा 
'विकासोन्सुख नीति पर आधारित रखना चाहिए | यह भावना सं० रा० अ० में 
भी बढ़ रही है। वहाँ यह अनुभव किया जाने लगा है कि छोटी मात्रा की 
कृषि से घरेलू तथा सामुदायिक वातावरण पेदा होता है। इससे क्रपि में 
सामान्यतः पारिवारिक स्नेह की भावना अध्यवसाय के लिए प्रेरणा देती है 
तथा छोटी मात्रा की कृषि करने वाला किसान परिवार उपभोग के लिए अ्रन्न 
तथा अन्य फसलों का उत्पादन लगव के साथ करता है। यह प्रयत्न 
किया जाना चाहिए कि किसानों को इस तरह प्रोत्साहित क्रिया जाय कि वे 
कृषि को सब तरफ से हार जाने पर अतिम रोजगार के रूप में न लें, बल्कि 
उसे इस रूप में लें कि इसी क्षेत्र में उन्हें स्थायी रूप से जीवनयापन, के लिए. 
काय करना है। कि किसान अपने श्रम तथा पूजी से--जिसके . कारण 
किसान को ऊँंषि में व्यक्तिगत ममत्व के साथ काम करना पड़ता है--कामः 
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करने का अवसर मिल इसके लिए छोटी-मात्रा की कृषि उपयुक्त है| इसका 
मतलब यह कदापि नहीं है कि जोतें अनाथिक हो | 


किसान तथा सरकार 


सरकार तथा किसान के बीच केसा संबंध होना चाहिए, ? क्या सूमि 
'का स्वामी सरकार है ! कदापि नहीं, क्योंकि सरकार का जन्म मनुष्य से पहिलले 
हीं हुआ | परन्तु आज की सरकार केवल व्यक्ति की खुरज्षा मात्र के लिए 
ढीं है ओर न तो अन्य किसी के द्वारा की गई किसान की उपज की क्षति 
रोकने के लिए, है । सरक'र समाज में अधिक समानता तथा ज्ञमता लाने के 
लिए भी है | फल स्वरूप सरकार का सेबंध केवल शासन-व्यय को चलाने के 
लिए कर प्राप्त करने मात्र से नहीं है बल्कि राष्ट्रीय साधनों तथा आमदनी के 
पुनवितरणु से भी हैं। इस उद्दश्य को प्राप्ति के लिए वह किसान तथा मध्यस्थों 
द्वारा प्रात अधिकारों । भूमि विषयक ) का पुनः वितरित कर सकता है। 
सरकार का काम इहुबा वेतन प्राप्त कमचारियों के द्वारा ही होता है । 
यह कुछ अस्वामाविक सा है कि स्थायी वेतन पाने वाले कर्मचार, अपने काय- 
क्षेत्र में ऐसे पारिवारिक स्नेह से काम करेंगे जिससे कि किसानीं के हित की 
रहा हो । अस्द यह वांछुनीय प्रतीत होता है कि किसानों के ऊपर कुछ अधि- 
'कार प्राप्त एक संस्था होनी चाहिए. | इन अधिकार! को एक ऐसा रूप दिया 
जाय कि परिणाम छ्वह्य लाभा का वितरण कितवानां के समृद्धि के 
'अनुपात से हा! इस तरह को संध्या या तो व्यक्ति के रूप में ही सकती है, यथा, 
जमींदार, ताल्लुकेदार, मुखिया तथा मालशुजार या समितियों के रूप में, यथा; 
पंचायत, किसान समा, गांव सभा, समाज सहकारां समिति आदि । 
इन दानों में से कोनसा माग अच्छा है? किसी समिति में व्यक्ति की 
अपेक्षा बहुत से लोगां का बुद्धि सम्मिलित रूप से काम करती है । एक समिति 
किसी भी काय का संचालन विस्तृत आधार पर करती है। उसमें किसी एक का 
स्वार्थ नहीं रहता | प्रथम मार्ग भी एक अथ में दूसरे पक्ष से अधिक लाभप्रद 
है। जहाँ पर किसी दिशा में प्रारम्मिक कदम उठाना हो या किसी नवीन 
ययोजना के लिए. उत्साह की आवश्यकता हो वहाँ पर एक समिति हिचकिचाहट 
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तथा संकोच कर सकती है, परन्तु एक व्यक्ति सारा उत्तरदायित्व अपने सिर 
पर लेकर जोलिम उठाते हुए. श्र अग्रसर हो सकता है। व्यक्ति के साथ 
खतरा यह है कि वह श'घ्र ही अपने दृष्धिकोश में व्यक्तिवादी बन सकता है 
तथा केवल धन प्राप्ति की प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। इस तरह वह केवल 
किसानों के हितों की हा अवहेलना नहीं करेगा परन्तु वह अपने दीघकालीन 
हितों की भी उपेक्षा कर सकता है | सामान्यतया एक समिति को व्यक्ति की 
अपेद्य अधिक मान्यता दो जानी चाहिए । 


मध्यस्थ संस्था को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हाने चाहिए. ! यह संस्या 
लगान वसूल करने तथा सरकार को कर चुकाने के लिए उत्तरदायी समभ्की 
जा सकती है| लगान का कुछ अंश इस संस्था को मिलना चाहिए, कि बह 
लगान वसूली के व्यय का पूरा कर सके तथा आम में कुछ विकासोन्सुख 
योजनाएँ संचालित कर सके | यदि किसानों पर पिछला लगान बाकी हा तथा 
वे जमीन का ( यथा, अकृप्रिगत प्रयोग में ) उच्चित प्रयोग न करें ता उसे 
किसानों को वबेदवल करने का अधिकार प्राप्त हाना चाहिए | समिति यह निरी- 
क्षण करे कि किसान केवल एक मोसम या दा के अतिरिक्त जमीन को 
असामी को न उठा दे | परन्तु यदि कोई अस्थायी कठिनाई या विपत्ति आ पड़े 
तो एक दो फसल के लिए खेत उठाने (5४००६) का अनुमति दे दी जाय | 
नाबालिग, विधवा, पागल, शिक्षार्थी तथा कैदी आदि की अवस्था में जमोन को 
आसामी को देने की स्वीकृति मिलनी चाहिए | 


संस्था की यह अधिकार हाना चाहिए कि वह ऐसी जमीन को जो 
समाप्त कर दी गई हो या बेदखली से प्राप्त है पुनः वितरित कर सके | जब 
कोई भूमि बिके या उठे ता अन्य हिस्सेदारां तथा पड़ोसी किसानों को उसे 
ग्राप्त करने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए । उत्तराधिकार संबंधी कानून 
के नियन्त्रण का प्रबंध भी इसो संस्था के हाथ में रहना चाहिए | इस संस्था! 
पर यह भी प्लवार होना चाहिए कि- वह कृषि संबंधी मूल्यों तथा फसल का 


अवस्था के अनुसार लगान निर्णीत करने में तथा आवश्यकतानुसार फसल 
योजना संचालित करने में भी सरकार को सहायता प्रदान करे | 
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किसानों का अधिकार 

किसानों की क्या अधिकार मिलना चाहिए ? भूस्वामित्व में स्थिरता 

तथा न्यायपूर्ण लगान का होना वांछुनीय है। पारिवारिक स्नेह के बाद, 
भूस्वामित्व की स्थिरता का ही स्थान है। यह एक स्थायी' सुदृढ़ किसानवर्ग की 
ऐसो सुरक्षा में सहायक है जिसका होना एक सुदृढ़ स्थिरता तथा एक उच्च 
स्तर की नैतिकता को बनाए. रखने के लिए वांछुतोय है। किसान को पैत्रिक 
अधिकार प्रदान कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु देश में उत्तरा- 
घिकारों। के कानून बन जाने पर अबांछुनीय परिणाम्र हो सकते हैं। यदि 
ज्येष्ठाघिकार (?/770250६प:8), प्रथम क्रय के अधिकार या एक विशेष 
क्षेत्रफल के नीचे खेत का विभाजन के कारण छोटा होने से रोकने के लिए किसी 
कृषि प्रणाली को प्रयोग में लाना कठिन हा तो आजीवन-किसानी की प्रणाली 
को चालू करना चाहिए | सामान्यतः यह पाया गया है कि इस प्रणाली का भी 
किसान द्वारा भूमि-सुध।र नीति पर वही प्रभाव पड़ता है जो कि उत्तराबिकार 
प्राप्त आसामी अनुभव करता है, बशत यह आश्वासन निश्चित रूप से दिया जाय 
कि किसी दूसरे को भूमि देने से पहले इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि 
किसान की मृत्यु के बाद उसके एक या अधिक उत्तराधिकारी सामूहिक रूप से 
मिलकर खेती चालू रख सके | परन्तु हमारी राय में जोतों के विभाजन पर यह 
रोक लगायी जा सकती है किवे एके निश्चित निम्नतम सांमा से नोचे नहीाँ बाँटी 
जा सकेंगी | प्रत्येक दशा में यदि आसामी को बदला जाय तो जिस आसाम! से: 
जमीन ली जाय तो उसको उसके द्वारा उस खेत में किए गए सुधार के बदले 
में मुआवजा ( हर्जाना ) प्रदान किया जाना चाहिए | जमीन को रेहन द्वारा. 
हस्तान्तरिंत करने या आसामी का उठाने क। स्वीकृते देना अवरांछुनांव है| 
जमीन-विक्रय का अधिकार भूमि की गतिशीलता के लिए, उचित हैं। नहीं तो 
इसके अभाव में असाभियों में वृद्धि होगी तथा खेतों का ज्षेत्रफल घटता जायगा ! 
किसान को भी इस जमीन के हस्तान्तरित करने के अधिकारों के लिए विंवित 
नहीं होना चाहिए: उसे कृषि को जीवन का एक स्थायी, क्षेत्र बनाना 
चाहिए। फसलों के ढेर फेर के अतिरिक्त ओर किसी ,कारणवश खेत खाली न पड़ा' 
रहे इस हेतु एक दो फसल के लिए समिति द्वारा उचित दर पर भूमि पर आसामीः 


( १७७ ) 


लगाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए. | इस विचार से कि किसान दीघकाल के 
लिए आवश्यक पेंत्री प्राप्त कर सके एक सहझारी भूमि-बन्वक-बैडू हारा भूमि 
को रेहन करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए | यदि महाजनों के पास भूमि को 
रहन करने का अधिकार दिया जाता है तो वह केवज्ञ १० या १३ साल के 
लिए, भूमि को प्रयोग में लाने के लिए हो + । 
न्यायपूर्ण लगान 

न्यायप्र्ण लगान होने के लिए. आवश्यक है क्रि एक लम्बी अ्रवधि के 
लिए लगान स्थायी हा, यथा, २० से ३० बष के लिए, | इसका निणय उत्पादन 
के व्यय, जीवन-बापन व्यय तथा क्ृपि-मूर्यों की गतिविधि का अध्ययन करक्रे 
करना चाहिए | उत्पादन-व्यय के अन्तगत हमें मिट्टी के बनावट तथा प्रकृति, 
सिंचाई की सुविधाएँ, कृषि पजी में हास तथा किसानों द्वारा उत्पादक ऋणों की 
ब्याज-दर को लेना चाहिए | अल्पकाल में लगान और वाषिक मूल्य के बीच 
संतुलित संबंध होना चाहिए। यह वांछनीय है कि उत्पदन के शेश के रूप 
में ही लगान का निश्चित किया जाय जिससे कि क्ृपि-मूल्यों का व्यक्तिक्रम तथा 
परिवतंन लगान के भार का प्रभावित न कर सके | मुख्य बुराई यह है कि 
सरकार को एक स्थायी निश्चित कर निषि प्राप्त करने में निश्चयात्मक रूप से 
विश्वास नहों रहेगा । परन्तु इस जोखिम को उठाना वांछुनीय है | हमारी राय 
है कि जितना भूतकाल में परिवतन हुआ है उससे मविष्य में अधिक उतार- 
चढ़ाव नहीं होगा । फसल लगान में बिगड़ जाने पर कमी तथा कुछ काल के 
ज्िए लगान बन्दी कर दी जाता है। इससे जा धादय हाता है उसकी अपेक्षा 
कृषि पदाथ के रूप में लगान लेने से अधिंक खच नहीं बैठगा। इसके 
अतिरिक्त एक लाभ यह रहेगा कि हम खुला बाजार नीति (09७0 
॥08/ 6: 0[0272£07) को क्ृषि-मूल्यों के परिवतन का रोकने के लिए, 
प्रयोग में ला सकेंगे ओर सहकारी बाजार-समितियों द्वारा गोदामों सें अन्न-संचय 
किया जा सकेगा । 








* भूमि को केवल प्रयोग क. लाने वाले रेहन के अन्तर्गत, रेहनदार का 
अधिकार जसीन पर एक निश्चित काल के लिए होता है | इसके बाद भूमि 
पुनः रेहन लिखने वाले को मिल जाती है । 

१२ 


( शरैजपण ) 


क्योंकि लक्ष्य यह है कि किसानो को प्रोत्साहित किया जाय कि वे भूमि पर 
अपने श्रम से खेती करें, यह आशा है किसानों की दशा में इतनी असमानता न 
होगी जिससे कि क्रमागत वधधमान कर-प्रणाली (2+08:258ए० 5७४०7) 
काम में लायी जाय | अल्प-काल के दृष्टिकोण से, यदि भूमि-कर का वितरण 
ऐसा दे कि कर-भार किसान पर अधिक तथा मध्यस्थों पर कम पड़ता ही, तो 
नीति ऐसी होनी चाहिए कि किसान का कर-भार । दोनों लगान तथा मालगुजारी) 
से सामान्यतः मुक्त किया जा सके तथा कृषि-आय-कर ओर मृत्यु-कर भी 
'ज्गाकर इस कमी को पूरा कर लेना चाहिये। 

ऊपर जो कुछु भी +हा गया है उसके बावजूद और देशों में प्रचलित 
विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था को दृष्टि में रखकर यह कहा जा सकता है 
कि फिर भी देश में भावी भूमि-व्यवस्था ओर वितरण प्रणाली को स्थान समय, 
राष्ट्र के विशेष सामाजिक तथा नैतिक रुतरों तथा जनता के स्वभाव और 
घनत्व के अनुसार परिवानत करना पड़ेगा | यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
छोटी मात्रा के कृषि के लिए एक विशेष त्षेत्रफल का खेत होना चाहिए; । किसी 
भी जिले में विभिन्न आकार के खेतों की आवश्यकता होगी, यथा, कुछ यह- 
निर्माण तथा बड़े उद्यानों के लिए, तथा कुछ इतनी छोटी जोतों के लिए 
कि सामान्यतः ऐसे व्यक्ति, जिनका मुख्य धंधा कुछ दूसरा ही है, भी खेती 
कर कसे | 


हमारी सांस्कृतिक दशा 

इस संब्रध में ध्यान रहे कि भारत जैसे देश में दूध दही पीते हैं, गोमांस 
नहीं खाते | चीन जापान में गाय बैल देखने को नहीं मिलते | योरप, अमरीका, 
रूस में गाय का दूध पीते हैं। ब्रैलादि मांस के रुप में व्यक्तियों के पेट में 
पहुँचते हैं | उन्हें हल गाड़ी आदि नहीं लींचना पड़ता। भारत जैसे देश के 
गोमांस का रिवाज न होने के कारण बैलों के उपयोग का प्रश्न उठता है। अतः 
खेत के सामान्य ज्षेत्र ऐसे हैं कि न केवल ग्रहस्थी वरन गाय बैलों का 
काम चल सके । ह 

यह भी समझना उचित है कि किसी देश में भूमि व्यवस्था अतिम ध्येय 


( १७६ ) 


नहों है। वह साधन मात्र है। यदि हम आर्थिक ओर सामाजिक विपमता * 
धद्यना ओर लोकतंत्र का विकास करना चाहते हैं, तो यह ध्यान रहे कि केवल 
भू-अधिक' र छीन कर छोाटों का देने से काम नहीं चलेगा । गांवों में कुछ लोग 
आधिक दृष्ठि से सम्पन्न होते हैं : वे अधिकांश भूमि पर अधिकार रखते थे, वे 
दूसरों को समवब-समय पर नोकर रखते हैं, रुपया उधार देते हैं, उपज भी 
खरादते हैं। एसी स्थिति में केवल भू-अधिकार छीन लेने से क्या उन मुट्ठी भर 
लोगों की शक्ति घट जायगी ओर क्या वहुसेख्यक छुटे गरीब किसानों को राहत 
मिलेगी ! नहीं | अतः अन्य समस्याओ्रों को मी साथ-साथ हल करना चाहिए.। 
कई प्रकार से अन्य विष्मताएं दूव्ती हैं । समान व्यस्क मताधिकार से गरीबों 
को ग्रात्साहन मिलता है। जमींदारी उन्मूलन, वेगार बंदा और अन्य साधनों 
से पर्यात आय होना भी देहातों के निम्न श्रेणी की गरीब जनता की विवशताएं 
कम करती हैं। परन्तु इसके साथ ग्रामीणों का सामान्य ओर टेकनिकल शिक्षा 
अवश्य मिलनी चाहिए | 





२कहीं-कहीं इस बात का “सामाजिक न्याय” कहकर संकेत करते हैं £ 
योजना आयोग ने भी ऐसा किया है। सामाजिक न्याय के निम्नांकित लक्षण 
हैं (+) आय विषमता कस हो (१37) संपत्ति-बिष्मता कम हो (97) जाति 
विषमता कम ही (7+ए) अवसर की संमानता बढ़े । स्पष्ट है कि केवल जमींदारी 
उल्मूलन और भू-पुनवितरण से ही सामाजिक-न्याय नहीं प्राप्त हो जायगा । 


आठवाँ पशच्छेद 
जमींदारी उन्मूलन के बाद 


उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६४६ में धारा सभा ने जमोंदारी उन्मूनन सद्घान्त 
का स्वाकृत किया । तत्पश्चात्‌ जमींदारी उन्मूलन समिति को रिपार्: लिखी गई 
और एक हंवे अरसे को घारा सभा तथा अदालतो कायवाही के वाद उत्तर- 
प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भृमि सुधार कानून पारित हक | 

ऐतिहासिक दृष्टि से जमांदार और मध्यस्था के पक्ष में निम्नाक्रित 
तक थे :-- 

४“ थैथा राजा तथा जरमींदार। अफूसर पतित और अन्नम थे: जमींदार 
भी तदनुरूप थे | 

२- जर्मीदार राज्य के प्रति स्वामिभक्ति रहे हैं और रहेंगे । 

३-- सेवा आर परमाथवाद पर जोर न होने के कारण तत्कालीन 
सरकार ओर पाश्चात्य व्यक्तिवाद के प्रवाह में कोइ मी व्यक्ति उसी राह पर 
चलता जिस पर जमोंदार | 

४- सिंचाई, उपयुक्त जात, उत्पादन, यंत्र उपयोग आदि के बारे से 
जमींदार पर काई कानूनी जिम्मेदारी नहीं थो अन्यथा ज़मींदार इस ओर से 
लापरवाह न रहते | 

५--जमींदारी उन्मूलन जैसे परिवर्तन के लिए, ग्रामों में आवश्यक शिक्षा 
दृष्टिकोश ओर छ्ुमता नहीं है । 

६--हुघुली योजनाओं के लिए मालगुज़ारी बढ़ाना चाहिए और 
जमींदारी उन्मूचन के कम में सरकार अभी न पड़े | 

७-शिक्षा--विशेषतः ग्रोढ़-शिक्षा-प्रसार द्वारा ग्राम पंचायतों और 
बहुभुखी सहकारी समितियों की ज्ञगमता और शक्ति बढ़ेगी। इससे जमींदारों के 
अवांछुनीय काय नियंत्रित होंगे 

परंतु ग्राम-समुदाय का विकास ओर भम प्रणाली देश की सरकार से 
संबंधित रही है। आधुनिक जनमत जमोंदारी प्रणाली का अंत करने के पक्ष में 
था। सामंतवादी ज़ीवन के आदो जमींदारों के ढंग बदलने में संदेह था। 


( श्थू१ ) 


मरकारी कर्मचारियों की ज्ञमता मी संदेहपूए थी | सन्‌ १८६३-२६४६ के बीच 
उनर-प्रदेश में कुल लगान में ४५४८ की इंद्धि हुई, मालगुजारा में १५४ की 
ओर मध्यस्थों की आय में ७०४ की | लगान का भार १२-२ करोड़ रुपए से 
बढ़ कर १८२ करोड़ रुपया हा गया | मालगुजारी ओर लगान का अनुणत 
४०५ ( १७६३) से गिर कर २६५८ रह गया ओर सरकार को केबल 
६६ करोड़ रुपये की मालगुजारी मिली । आमूल परिवतन द्वारा हो मालगुजाएरी 
आय को बढ़ायः जा सकता था । ग्रामों से सामाजिक अन्याय दूर करने और 
कृपि-उद्यादकता वृद्धि करनेके लिए. सरकार ओर किसानों के बीच के सभी 
मध्यस्थो को हटाना उचित प्रतीत होता था । 


जमींदारी उन्मूलन को प्रगति 

मंसूर तथा ट्रेकाचान को छोड़ कर सभी अ' तथा “ब' वग वाले राज्यों 
ने मू-मध्यस्थो के उन्मूलन संबंधी कानून बना लिए, हैं । मैसूर में “इनाम” 
अधिकारों का उन्मूलन विधेयक्र विचाराधीन है। ट्रेकाचोन में किसानों को 
खतो करने का स्थायी अधिकार तो है ही : अत्र ऐसी व्यवस्थ! की जा रही है 
कि वे मुआवजा दे कर स्वामित्व भी प्राप्त कर सके | स? वग के राज्यों में से 
विन्ध्य-प्रदेश तथा भोपाल में जमोंदारी उन्मूलन एक्ट बन चुके हैं ओर दिल्‍ली 
तथा हिमांचल प्रदेश में उनके प्रारूप वन चुके हैं । 

मद्रास में सब प्रथम एक्ट पास हुआ था ओर वहाँ अधिकांश जमांदारियों 
पर सरकारों अधिकार हो गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में समी 
जमींदारियां ले ली गई हैं। विहार में ५०,००० रुपए से अधिक वार्षिक आय 
वाली जमींदारियों का उन्मूलन किया जा चुका है। उड़ीसा में कुछ मामलों 
का छोड़ कर शेष सभी स्थायी बन्दोवस्त खतम कर दिये गये हैं और अस्थाई 
बन्दोबस्त वाली अधिकांश जमींदारियां भी | यद्यपि आसाम में सन्‌ १६५४१ 
में कानून बना था परंतु अभी तक वह कार्यान्वित नहीं किया जा सका है | 
बंबई में थोड़े से मध्यस्थ-अधिकार थे जिनका अंत हो. चुका है। पंजाब 
में काश्वकार स्वामी बन गए हैं और उनसे किश्तों में मुआवजा वसूल 
किया जा रहा है| हेद्राबाद ओर सोराष्ट्र में क्रशः १६४६ व १६५१ में 


( एैर ) 


सभी जागीरें छीन ली गई । मध्य भारत ओर राजस्थान में भी जागीरों का 
अंत हो गया | पेप्सू में कानून द्वारा स्वामित्व किसानों को दे दिया गया | 
उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 
उत्तर प्रदेश में सोलह प्रकार के भू-अधिकारी थे। मोरूसी और 
दखीलकार किसान बहुमत में थे जिनका पता निम्नांकित सन्‌ १६४५-४६ के 


खेत-वितरण से चलता है ;--- भूमि ( लाख एकड़ में ) 

स्थायी म-अधिकारी ००२ 
निश्चित दर वाले ७" १ 

विशेष दर वाले अवधी किसान ००्प्र 
बेदखल जमींदार-किसान द्३ 
दखीलकार किसान १२३ 

मोरूर्सी किसान १६४*४ 

गेर द्खीलकार किसान २*६ 


उत्तर प्रदेशाय जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून के अंतगत केवल 
चार प्रकार के भू-अधिकारी बचे जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ठ है ;-- 


। प्रतिशत 
संख्या | भूमि 


७७४ ० या ० 


पुराने । नवीन 
१. (१) सीर (२) खुदकाश्त (३) । १. भूमिघर 
मध्यस्थ बाग वाला (४) अवध का 
स्थायी अधिकारी ([,255०८) (५) 
निश्चित दर वाला किसान तथा निःशुल्क 
लगान वाला (5) दखीलकार, मौरूसी 
॥ 
। 





तथा स्थायी बन्दोबस्त वाले वे किसान 
जो जोत को हस्तांतरित कर सकते हैं। 





है ए 





२. (१) विशेष संविदे वाला अवधी | २. सीरधर 
किसान (२) बेदखल जमींदार-किसान ' 
(३) अन्य स्थायी बन्दोबस्त वाले, 
दखीलकार तथा मौरूसी किसान, (४) 
कि लगान वाला किसान (४) बांग 
वा 


६८.१५८। ७३.३८ 





( श्थ३ ) 


प्रतिशत 
पुराने । वीन क्या | भूमि 
उसने ड संख्या | भूमि 
प्टराकनकजेर स्ललक्षर तक | 5: ऋण | इस्उट्र 


ज्ड्ट् 





उप-असामी (२) भूमि बंधक रखने 
वाला (३) चरागाह ओर सिंधाड़े के 
खेत के गैर दखीलकार (४) तौंगिया | 
खेवी के गैर दखलीलकार (५) परिवतनीय | 
(७587£828) भूमि के किसान 
४. (१) सार के असामी (२) उप- 
असामी (३) अन्य 

अधिकांश दखीलकार तथा मौरूसी किसान सीरघर बने ओर उन्होंने ही 
अधिकतर दस गुना लगान जमा करके भूमिघारी अधिकार प्राप्त किए हैं । 

यहां यह बता देना अनुचित न होगा कि उच्तर प्रदेश में भूमिघर को पूर्ण 
मोौरूसी तथा हस्तांतरण अधिकार हैं | वे भूमि का कुछ भां उपयोग कर | के 
बेदखल नहीं किए. जा सकते | सीरधर को मौरुूसी हक है परन्तु वह भूमि को 
हस्तांतरित नहीं कर सकता | असामी तथा सःरघर भूमि को केवल खेता, बाग 
या पशुपालन के काम में ला सकते हैं | सीरघर जमीन का बठवारा कर सकते 
हैं, असामी नहीं | दोनों बेदखल किए. जा सकते हैं। भूमिधर ओर सीरधर 
सरकार को मालगुजारी देते हैं। असामी और अधिवासी लगान देते हैं। दो 
साल तक खेती न करें, या लगान बाकी रहे या पद्ठा खतम हो जाए और 
भू-अधिकारी स्वयं खेती करना चाहे तो असामी बेदखल किया जा सकता है । 
भूमि-अधिकार हस्तांतरित होने पर भी असामी का पद्मा खतम हा जाता है। 
गांव भर की मालगुजारी अदा करने के लिए. भूमिधर ओर सीरघर व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक दोनों तरह से जिम्मेदार हैं| भूमिधर का लगान ४० वष तक 
अपरिवतनीय है | असामी ओर अधिवासी का लगान भी साधारणतया नहीं 
बदला जा सकता और यदि वह पहले से निश्चित नहीं है तो मौरूसी दर का 
१६ भाग होगा । सभी अपने खेतों में सुधार कर स 5ते हैं, तथा ऋषि-हीन लोगों 
को अपने घरों, पेड़ व कंए, पर पूररो अधिकार मिल गया है। 


। 





अन्‍्कन्न्‍>न++ 


४. अधिवासी * 
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* थह वर्ग अस्थायी है ओर शीघ्र खतम हो जाएगा ! 


( *८४ ) 


. कोई व्यक्ति अदल-बदल याक्रत् करके अपनी भूमि तीस एकड़ से 
अधिक नहीं कर सकता | ३< एकड़ से कम ज्षेत्र वाली भूमि का विभाजन नहीं 
किया जा सकता है। राज्य सरकार अलामप्रद जात ([772८07077८ 
म्र007708) का ज्षेत्र घोषित करेगी | किसी गांव-समाज के ज्षेत्र में ऐसी जोतों 
पर अधिकार रखने वाले दो तिहाई भूमिधर और सीरधर, जिनके पास ऐसी 
जोतों का दा-तिहाई अंश हो, आवेदन पत्र दे तो एक सहकारी खेती समिति 
स्थापित की जायगी जिसको सभी ऐसी जोतें अनिवाय रूप से हस्तांतरित हो 
जायेगी | बदले में भु-अधिकारियों को मुआवजा मिल्तेगा। वैसे त॑स एकड़ से 
अधिक भूमि पर अधिकार रखने वाले कोई भी दस भूमिधर ओर सीरधर 
सहकारो कृषि समिति स्थापित कर सकते हैं| समिति बन जाने पर सभी 
सदस्यों की भूमि सहकारी समिति के अधिकार में चली जाएगा ओर जब्र तक 
समिति का दिवाला न निकले, भूमि वापस नहीं होगी । 

लगान का आधार वैज्ञानिक किया जायगा। वह आंसत अतिरिक्त उपज 
का एक निश्चित प्रतिशत होगा जिसे राज्य निश्चित करेगा | लगांन गांव सभा 
के द्वारा एकत्र किया जा सकता है* | 
जमींदारी उन्मूलन की महत्वपूर्ण समस्याएं 
संक्षेप में जो कानून बने हैं उनके चार मुख्य गुण हैं;-(१) मू- 
व्यवस्था सरल हो गई है, (२) राज्य ऋर किसान के मध्य निकट सम्बन्ध 
... ९ उक्त वानून के छुछ उदलेखनीय दोष:-- (() ३० एकड़ की ससा 
चकबनदी कार्य में बाघा डाल सकठो है। (7/) अ-क्ृबि पेशों ओर साख सुविधा 
की अनुपत्थिति में ३: एक से कम ज्षेत्र वाले खेत के एक से अधिक उत्तरा- 
घिकारी क्या करेंगे और किस प्रकार अपने हिस्ने का मुआवजा पाएंगे (7) जो 
लोग अन्य काम करते हैं और आंशिक समय सें खेती करते हैं क्षेत्र के हिसाब 
से डनक्री जोत अ-लाभप्रदं॑ होगी | तब उनके खेत छीन लेना या सहकारी 
कृषि समिति को हस्तांतंरित करना कहाँ तक वांदनीय है? (!ए) सहकारी 
'क्षि समिति बन जाने पर वैयक्तिक खेती करने के इच्छुकों को कैसे खेत 
मिल्गे ? इससे कृषि सें श्रम की गतिशोलता कम हो जाएी (९) कानून में 
शाड्दिक दोष होने से भुकइमेबाजी, बेदखली आदि के मामले बढ़ गए हैं | 


( श्थ॑४ ) 


स्थापित हुआ है, (३) राज्य की आय में वृद्धि हुई है तथा (४) वर्ग, क्षेत्र ओर 
देश में एकरूपता की दृष्टि से उपयुक्त प्रतन्ध व्यवस्था की गई है। मुआवजे 
की दर, पुनसस्थापन अनुदान तथा वह नियम जिनके अंतर्गत किसान स्वामित्व 
प्राप्त कर ख्षकत हैं प्रदेश प्रदेश में भिन्न हैं। इन कानूनों के बनने से ही 
वांछुनीय सुधार नहीं हो जायगा। अब सफल परिवतंन तीन शक्तियों पर 
विशेष निमर दे :--(0) कितनी तीत्रता और क्षमता से नवीन प्रबंध-व्यवस्था 
स्थापित की जाती है, (7) किस क्षमता से प्रबंध-व्यवस्था काम करती हैं तथा 
((]) नवीन व्यवस्था-संस्थाओं ओर जनता के मध्य कितना सहयोग स्थापित 
होता है | इस हेतु यह अ्रति आवश्यक है कि राजनैतिक पार्ियां--कम से कम 
कांग्रेस--अपने संगठन, साधन और कायकर्ताओं को सहायता सन केवल 
उन्मुलन कानूनों को तेजी से कार्यान्व्रित करने म॑ मदद दें वरन-ममि सबंधी 
कानून के प्रभावों का आंकन भी करें | इस काय में विश्वविद्यालय भा सहायता 
पहुँचा सकते हैं | योजना आयोग ने ऐसे अध्ययन का आवश्यकता महसूस की 
है तथा रिसच् प्रोग्राम समिति ने हैदराबाद, बम्बई. महाराष्ट्र व कर्नाटक ज्षेत्रों 
में ऐसे अध्ययन करवाने का आयोजन भी किया है | भारत सरकार द्वारा की 
गई “कृषि-अमिक खाज? (8 0+४०णापफतीं 7.8090फप८४ सििवणा॥ण) में 
एकत्रित तथ्यों के विश्लेषण द्वारा भी दृमि व्यवस्था के प्रभावों का अधिक ज्ञान 
मिल सकता है। योजना आयोग ने इस हेतु भी अनुदान दिया है। प्रादेशिक 
प्रयत्नों का समन्वय करने, विवादग्रस्त समस्याओं के संबंध में माग-निर्देशन 
करने, कानूनों को कार्यान्वित कराने तथा प्रगति अध्ययन के लिए केन्द्रीय 
मू[म सुधार संगठन स्थापित हुआ है । 


मुआवजे क्‍ 
जमींदारी उन्मूलन के अंतगत जो मुआवजे दिए. गए, हैं उनके विषय में 
विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है, परंतु किसानों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त 
करने के लिए जो निधि देनी पड़ती है वह विचारणीय है। यह तो स्पष्ट सा 
प्रतीत होता है कि मध्यस्थों को .सरकार से जितनी निधि मिलेगी उतनी ही 
निधि किसानों से वसूल करने का प्रयत्न किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगान 


(  ध्थ६ ) 


का दस गुना* जमा कर के “सीरघर” “भमिधर” बन सकता हे ; “श्रांध- 
व|सी७ भी अपने भूमिपति की स्वीकृति लेकर राज्य को लगान का पंद्रह गुना 
देकर भूमिधर बन सकता है | परंतु क्या किसान आवश्यक रकम को इकट्ठा 
कर सकते हैं ! क्या उनके पास इतनी निधि है? इसका कोई अनुमान नहीं 
लंगाया गया है। न यही अनुमान लगाया गया है कि कितने किसान इस 
प्रकार ( उदाहरणार्थ ) उत्तर प्रदेश में ममिधारी अधिकार प्राप्त करेंगे? | 
यदि किसानों के पास धन की कमी है तो राज्य को उन्हें किसी प्रकार खास 
सुविधा देनो चाहिए । वह उन्हें मूमि-बंघधक ऋण दे दे और फिर दीघकाल में 
लगान ऋ साथ ऋण की किस्त मी वसूल कर ले। यदि आज कोई किसान 
किसी प्रकार दस गुना लगान जमा भी कर दे तो यह आशंका हो सकती है 
कि उसके पास भूमि-सुधार कार्यों के लिए धन न बचे। किसानों को भूमि- 
स्वामित्व प्राप्त करने के लिए इस प्रकार सहायता देने में राज्य के कंधों पर 
वैत्तिक तथा प्रबंध संबंधी बोक बढ़ जाएगा | परंतु अन्य उत्तम उपाय भी तो 
नहा दिखाई पड़ता | 
लगान 

जमींदारी उन्मूलन संबंधी दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है लगान की | सरकार 
किसानों से वही लगान वसूल कर रही है जो वे जमींदार को देते थे | केवल उन 
किसानों का जो दस ( बारह या पंद्रह ) गुना लगान जमा करके ममिघर 
बनते हैं, साधारणतया उस लगान का आधा देना पड़ेगा जो वे पहले दते थे । 
किसानों में मौरूसी और दखीलकार किसानों की संख्या अधिक है ओर उन्हें 





२ यदि वह चार किश्तों में यह रकम जमा करे तो प्रति छुः सास पर 
खलगान का तिगुना देना पड़ेगा । अतः लगान का बारह गुना देना पड़ेगा । इस 
प्रकार किसाप को लगभग २२५ का ब्याज पड़ेगा जो कि सरकारी मापदंड 
से ही अनुचित है । पर तु राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। 

» उत्तर प्रदेश में दस गुना देकर जो क्रिसानत भूमिधर बने हैं उनकी 
संख्या ३६ लाख है। इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन निधि में ३३ करोड़ 
से कुछ अधिक रुपया एकत्र हुआ है जब कि सरकार को लगभग १४० करोड़ 
रुपया मुआवजे में देना दोगा । 


( श्य७ ) 


वही रकम देनी है जो वे पहले दते थे। किसानों को इस बात का ज्ञोभ दै 
विशेषतः छोटे किसानों को जिनके खेत में खाने पहिनने भर की फसल होती 
है | जहां पहले जमींदार फल पर या समय पर लगान वसूल करने की कोई 
कड़ी कारवाई नहीं करता था वहां अब फसल के बनने बिगढ़ने का ध्यान छोड़ 
सरकार लगान वसूली कड़ाई से करती है ओर यह निश्चयपू्वक नहों कहा 
जा सकता है कि भ्रष्ठाचार के कारण लगान से कुछु अधिक रकम नहीं वसूल 
की जाती | अतः यह अति आवश्यक है कि कोई रास्ता निकाल कर छोटे 
गरीब किसानों को ( दर असल अलाभप्रद खेती वाले किसानों को ) लगान 
में छूट दी जाय | केन्द्रीय सरकार इस ओर अ्रब प्रवत्नशील तो मालूम 
पड़ती है । 
समृद्धि ओर उत्पादकता 

जमींदारी उन्मूलन संबंधी तीसरी समस्या यह है कि इसका किसान कीः 
समृद्धि ओर भमि की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में विधि 
पूवक किए. अध्ययन का अभाव है । फिर भा व्यक्तिगत जानकारी के अ,धार 
पर यह कहा जा सकता है कि जमींदारी उन्मूलन के कारण प्रति एकड़ उपज 
में तो वृद्धि नहों हुई है । तब भी युद्धोत्तरकालीन-परिस्थितिवश बड़े किसानों: 
की हालत पहले से अच्छी है। अब जो अध्ययन आयोजित किये गये हैं 
उनसे अधिक तथ्य मालूम पड़ेंगे । यदि किसान को साख, बीज, खाद, जल" 
तथा तिक्री सुवित अधिक मिले »र उनमें प्रसार कार्य किये जायें तो अवश्य 
उत्पत्ति बढ़ जाये 

भू-व्यवस्था प्रणात्री 

एक अन्य समस्या भूमि-व्यवस्था का कार्य करने वाली प्रणाली से 
संबंधित है| उत्तर प्रदेश में आबादी ओर किसानों की भूमि को छोड़ कर शेष 
सभी जमीन सदा के लिए “गांव समाज” की है। गांव समाज के क्षेत्रः 
( सकिल ) में रहने वाले सभी व्यस्क इसके सदस्य हैं। जिस ज़मीन से सीरघर 
ओर असामी बेदखल किए. जायें ग्रे अथवा जिस भूमि का उत्तराधिकारी न होगा 
अथवा जिस जमीन को सीरधर ओर असामी छोड़ेंगे वह भी गांव समाज की 
होगी | गांव समाज की ओर से भूमि का निरीक्षण तथा संचालन-कार्य “गोँब 


( श्थूण ) 


पंचायत करेगी जो प्रत्येक गांव समाज के लिए एक भूमि-व्यवस्था समिति 
बनायेगी | गांव समाज के ज्षेत्र से जो सदस्य गांव पंचायत में चुने जायेगे 
वही उस ज्षेत्र की भूमि व्यवस्था समित के सदस्य होंगे | विकेन्द्रित व्यवस्था 
की दृष्टि स॒ प्रबंध बहुत अच्छा है परंतु अल्पकाल में कानूनी व्यवस्था का ज्ञान 
न होने से मालगुजारा कमचारियों का सक्रिय तथा रचनात्मक सहयोग अति 
वांछुनीय है । इस सहयोग को व्यवहार में सफल बनाने के लिए जन-हित 
राजनेतिक संस्थाओं कों जागरूक तथा प्रयत्नशील होना चाहिए | सेद्धान्तिक 

ष्टि से ऐसी व्यवस्था अन्य राज्यों म॑ं भी होनी चाहिए तथा लगान मी इन्हीं 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा वसूल करने की शनेः शने; व्यवस्था की जानी चाहिए | 
वतमान समय में पंचाय-ं क साख और क्षमता कम है, अत: वे लगान वसूली 
सफलता पूव क नहों कर सकतीं | उत्तर प्रदेश में तो पंचायतों द्वारा एक ह 
तक सफलतापूवक् लगान वसूली का प्रयोग किया गया है और उसका प्रसार 
किया जा रहा हैं | । 


कानून के श।ब्दिक दोष 

जमींदारी उन्मूलन ओर भूमि सुधार संबंधी कानूनों में ड्रअ्र्थी शाब्दिक 
दोप हैं। कहीं कहीं वे जग्लि भी हैँ। इन काचूनो का राष्ट्रपति को स्व॑कृति-प्राप्ति 
में भी पर्या् समय लग जाता है। फलतः न केवल रुष्ट्रपति की स्वीकृति से 
पूव जमींदार और मध्यस्थ छिसानों को वेद्खल करते हैं बरन्‌ विभिन्न प्रकार 
की मुक्दमेबाजी से करिस।न का परेशान करते हैं। किसान सोच सकता है कि 
“जमींद रो का हटाने का अजीव कानून बना है| जमींदारों की उद्दंढता बढ़ 
गई है, लगान कड़ाई * वसूल किया जाता है और लगान पूर्वबत बना है। 
सिंचाई की दरें बढ़ गई हैं मुकदमों का व्यय भी बढ़ गया है। “महाजन से 
ऋण नहीं मिलता और न सरकारी विकास योजना के अंतगत ही लाभ 
पहुँचता है ।” अतः ग्रामीण का दृष्टि कोण निराशा ओर ।वरोध का है। इस 
स्थिति का सुधार करने के लिए प्रसार काय, साख सुविधा, [सम्मिलित 
कषि-काय तथा अ-कृषि उद्यागों का विकास अ्रति बांछुनौय -है । परंतु इस पर भी 
खेत विहीन खतिहर- श्रमिकों की समस्या हल नहीं होगी । 


( श्थू£६ं ) 


भूदान आंदोलन 

जमींदारी उन्मूलन कार्या का ध्येय यही तो है कि ([) सध्यस्थ हट जाय 
ओर भूमि किसान की हो तथा (7) खता करने के लिए लालायित लोगों 
( यया, कृषि श्रमिक--विशेषत: हरिजन ) को भी चेत मिल जायें। परंतु 
खेत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से भी इस दूसरी समस्या का हल 
संभव नहों है | अ्प्र ल सन्‌ १६५१ में स्वेच्छा से खेत-विहीन लोगो के लिए 
खेत (भूमि) दान देने का कार्य आरंभ हुआ । श्री विनोबा भावे को पोचमपलली 
गांव में हरिजनों में बांदने के लिए. १०० एकड़ भूमि दान में मिली | वहां 
हरिजनों ने काम की कठिनाई ओर कमी के कारण बिनोवा जी से भूमि दिलवाने 
की प्राथना की थी। फिर तो “मू-दान यज्ञ” शनेः शर्नें: फैल चला । 

स्वेच्छा से मूमि-दान द्वारा खंत-विहीन परंट खेती करने को लालायित 
लोगों का भूमि देने का राजनेतिक, सामाजिक तथा नंतिक महत्व स्पष्ट है| यह 
आदिक ज्षेत्र में अहिंसक क्रांति है। यह पूण तो नहों है, तथापि जिन्हें दान में 
आई भूम वितरित की जयगी उन्हें स्वतंत्र आय का एक साधन मिल 
जायगा । पाँच करोड़ कृपक मज़दूर हैं। भूदान यज्ञ का *येव सन्‌ १६४७ तक 
प्रत्येक के ज्ञिए एक एकड़ भूमि प्राप्त करना है। यदि ऐसा हूं। सका तो कृषक 
मज़दूरों के पास अपनी भूमि हो जायगी। वह सूमि उबरा ही होगी, 
इधका दावा नहीं किया जा सकता | कहावत है, “मरा बछिया ब्राह्मण के हाथ” | 
यह माल्यूम नहीं है कि भूमि-दान में जो भूमि प्राप्त हुई है उसकी उ्बरता की 
दृष्टि से किस प्रकार वितरण है | मानव-प्रकृति को ध्यान में रख कर यही 
सोचा जा सकता है कि संभवत; अधिकांश मूमि कम उबर होगी | परंतु वह 
भूमि तो है । 

उस भूमि से कुछ पैदा करना भूमि प्रा करने वालों का कर्तव्य है। 
भूमि किसको और कितनी प्रास्त होगी यह भू-दान समितियों पर निमर है 
मान लीजिए. कि वह खंतविहीन लोगों को ही मिलेगी | इनके पास खंती हेतु 
अन्य साधन और सुविधायें कहां तक हैं। जिनके पास हल, बैल, बीज, वित्तादि 
नहीं है उन्हें ये किस प्रकार प्राप्त हो यह भू-दान के बाद की समस्या है। यह 
कहा जा सकता है कि यदि भू-दान की भूमि अपने स्वामियों के पास ही रहती 


( १६० ) 


तो अधिक कृषि-उत्पादन होता परंतु दो कारणों से यह नितांत सत्य नहों है | 
प्रथम, पूर्व-स्तामियों के लिये भूमि का अधिकांशतः कम उबरा होना | द्वितीय, 
प्रत्येक भूमि पति किसान भूमि में प्राकषंक ( [76275/76 ; खेती करके 
अधिकतम नवत्पादन करने को चेष्टा करेगा। यदि वह खेत-विहीन तर्था खेत 
के लिए. लालायित है वह हाथ पर हाथ रख कर न बैठा रहेगा । 

भूमि सुपात्र के हाथ में जाय इस हेतु भू-वितरण समितियां बनी हैं जो 
गांव वालों के समक्ष भूमि-वितरण करते हैं। इस संबंध में निम्न-श्रेणी, गरोबी, 
खेत-विर्ह।नता, खेती करने का सामथ्य और भूमि प्राप्त करने उसका प्रबंध 
करने की इच्छा” का विचार करते हैं | भूमि वितरण से पहले यथासंभव पूर्व॑- 
स्वामी का या राजकीय सहायता द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न 
किया जाता है। 

भूमि-दान में कानूनी समस्याएं भी निहित रहते हैं। कहीं कहों ( यथा, 
उत्तर प्रदेश में ) जमींदार व किसान भूमि दान नहीं कर सकते | अतः ऐसी 
समस्याओं को हल करने के लिए, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथां उत्तर 
प्रदेश में भूदान कानून बने हैं| उत्तर प्रदेश के भूदान कानून (१६५३) के 
अतग त भूदान घोषणा की लिखित सूचना तहसीलदार को देते हैं जो तीस दिन 
की मोहलत देकर विरोध आमंत्रित करता है। भूदान कर्ता, विरोधी ओर ग्राम 
'पंचायत के सामने विरोध पर विचार किया जाता है । विरोध निमूल' सिद्ध 
होने पर तहसीलदार भूदान को वैध घोषित करता है। राज्य द्वारा निषिद्ध, यांव 
भर के सामूहिक काम में आने वाली तथा बिना सभी हकदारों की स्वीकृति के 
उनकी सामूहिक भूमि का अंश भूदान में नहीं दी जा सकती। भूदान काय की 
व्यवस्था करने के लिए, एक प्रादेशिक भूदान यज्ञ समिति है जिसका सभापति 
आी विनोबा भावे सरकार की स्वीकृति से नियुक्त करते हैं। गांव में दान की 
भूमि का वितरण-काय करने के लिए. लेखपाल, कानूनगो आदि सरकारी 
अधिकारियों, ग्राम समाज तथा पंचों का सहयोग अनिवाय है। भूदान आंदोलन 
क्री सफलता स्थानीय सहयोग ओर साहस पर ही निम र है। 

भूदान आंदोलन का ६ करोड़ का ध्येय पूरा होगा, यह - दुविधाजनक 
है। सन्‌ १६५१-४३ में लगभग ३० लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई है अर्थात्‌ ध्येय 


( १६१ ) 


का सालह॒वां भाग । इसमें से केवल ४०-५० हजार एकड़ भूमि वितरित की गई 
है | ध्वेब की पूर्ति हो भी सकती है। इसका भविष्य उसी प्रकार अनिश्चित है 
जिस प्रकार “भारत छोड़ा? आन्दोलन का मविष्य | निराशा की स्पष्ट कलक 
न होने के कारणु सफलता की आशा अनिवाय है | भूदान आंदोलन एक 
रक ( पूणा नहीं ) कदम है | इससे अहिंसा, शांति, विश्वास, भक्ति, प्रेम 
तथा सवा की भावना को दृद्धि होती है ओर देश के आर्थिक जीवन के 
पुनर्निर्माण के लिए राज्य का काय-माग प्रशस्त और सुलभ हो उठा है | यह 
स्थायी नहीं है, यद्यपि इसके पीछे छिपी मावनाएं अवश्य स्थायी और 
साव्मौभिक हैं । 
भूमि का अधिकतम परिमाण 


योजना आयोग, भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा अर्थैशात्री भूमि के 
अधिकतम परिमाण के संबंध में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। सामाजिक न्याय 
करने की उत्कंठा और राजनेतिक आंदोलनों से बचने की इच्छा ही इसके 
मुख्य कारण हैं। उदाहरण स्वरूप हम यह बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश 
जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून के अतर्गंत पांच बीघा ( पक्का ) 
क्षेत्र वाली भूमि का विभाजन नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति तीस एकड़ 
से अधिक भूमि खरीद नहीं सकता । परन्तु सोचिए कि भूमि के अधिकतम 
परिमाण को निर्धारित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता क्या है १ समाज 
की दृष्टि से () भूमि का दीघकालीन संतुलित सर्वोत्तम उपयोग किया जाना 
चाहिए. तथा ॥94) उनको भी भूमि मिलनी चाहिए जो भूमि के लिए लालायित 
हैं तथा भूमि पर हीं श्रमिक रूप में काम भी करते हैं। निस्संदेह साधारणतया 
भूमि का यह हस्तांतरण निःशुल्क नहीं होना चाहिए. । जब और जहां भी 
भूमि का सर्वोत्तम उपयोग नहीं होता तथा कृषि-अमिक और कृषक वह अनुमव 
करते हैं कि वे अति शोषित हैं अथवा धन देकर भी भूमि नहीं पाते, तब भूमि 
के हस्तांतरण को सुलभ करने के लिए भूमि-व्यवस्था में सुधार किया जाता है 
और भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है। . 

भूतकालीन परिस्थितियों वश भारत में ऐसी स्थिति है कि हरिजन तथा 
अन्य भूमिविहीन कृषक तथा क्ृषि-श्रमिक भूमि की विषमता का अत करने की 
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मांग करते हैं। वे अब अपनी अवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। अपनी निम्न आर्थिक 
स्थिति में वे अब यह सहन नहीं कर पाते कि किसी के पास इतनी जमीन हो 
कि वह उसे अच्छी तरह जोतने बोने में असमर्थ हों और कोई स्वस्थ तथा हाथ 
पैरों से मजबूत होते हुए. भी भूमि-हीन हा । यहां पर हम यह मान लेते हैं कि 
ऐसी भावना वाले लोग यह जानते हैं कि वे खेती के अन्य आवश्यक साधनों 
को जुदा लेंगे | यह संमत्र है कि ऐसे लोग भी हैं जो असमर्थ होते हुए भी 
भूमि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इनका पता लगा कर इनको अक्ृषि ज्षेत्रों 
में जीविका-उपाजन हेतु मोड़ देना चाहिए । इसके अतिरिक्त यदि अकृषि 
आदधिक कार्यों का विकास किया जा सके ता खेत ओर खेती की इच्छा ओर 
सामथ्य रखने वाले कतिपय व्यक्ति मी अक्ृषि त्षेत्रों में स्वत: चले जाएंगे | 
असमर्थों' को दूसरी ओर मोड़ता ओर स्थानीय अकृषपि क्यों का विकास 
करने की समस्याञ्रों को हल करने के लिए. स्थानीय सहयोग ओर साहस की 
विशेष आवश्यकता है। केन्द्रीय योजना संस्थाएं इनको प्रोत्साहित और 
सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। 
इसने यह मान लिया है कि भूमि को मांग करने वाले भूमि का उपयोग 
करने के लिए. समय हैं। यथाथैतः देश में उत्पादन को कमा देखते हुए, यह 
बांछनीय प्रतीत हाता है कि जिन्हें भूमि दी जाय वे उन लोग को अपेक्षा 
जिनसे भूमि छीनी जाय अधिक ऋृषि-पदार्थ पैदा करें | यदि भूमि के बतमान 
“स्वामी और कथित किसान” किसी. भूमि-अश का कोई उस्योग हो नहीं कर 
रहे हैं तो यह कहना ठीक है कि भूमि-विहीन भूमि के इच्छुक व्यक्ति उस 
भूमि का उत्तम उपयोग करेंगे। जहां भूमि-स्वामी भूमि का उपयग करने की 
सामथ्य' रखते हैं ओर उसका उत्तम उपयोग भी कर रहे हैं वहां उनको भूमि 
के किसी अश को हस्तांतरित कर देने से मूमि-उपयोग की क्षमता घट जाने की 
आशंका प्रबल हो उठती है | जमींदारी ओर भू मध्यस्थ उन्मूलन प्रवाह के 
कारण जमींदार और मध्यस्थ स्वय खेती करने का प्रकत्न ऋर रहे हैं ओर 
दि वें खेती के इच्छुक हैं तो उनक्नी खेतों करने को क्षमता अपेक्षाकुत 
अधिक होगी । 
यह भी विचारणीय है कि क्‍या उन मध्यवर्गीव कृषकों से भी जो अपर्नी 
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मि से अपनी यहस्थी ( बच्चों और अआश्रितों ) का भरण-पोषण शिक्षा दीक्षा 
कर लेते हैं, अधिकतम सीमा से अधिक मृमि छीन ली जाय | हमार विचार में 
यह अवांलर्नाय है | अच्छा हो यदि सरकार यह रोक लगा दे कि हिना विशेष 
सरकारी स्वीकृति के कोई / उदाहरणार्थ ) तीख एकड़ से अधिक भूमि नहीं 
प्राप्त कर सकता तथा यदि सरकार यह समझे कि तीस एकड़ से अदरक भूमि 
में खेती करने वाल। कोई व्यक्ति कम क्षमता पूण खेती कर रहा है तो वह 
उसके खेतो का स्वयं अधिकार में ले ते | द्वितीय महायुद्ध काल में कुछ प्रदेशों में 
ऐसे कानून बनाए गए थे | अस्तु, सरकार के जमींदारी उन्मूलन सबनन्‍्धी 
कानून को क्षमता-पूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए और सृमि-विषमता को दूर 
करने की अति शींघ्रता नहीं करनी चाहिए । 
अनुपस्थित भू-स्वामी और उत्पादन क्षमता 
हमारे जमींदारी उन्मूलन कानूनों के पीछे यह मत छिपा है कि जिसका 
खेत हा वही अपने श्रम, पजी, व्यवस्था तथा साहस द्वारा खेती करे | इससे एक 
महत्वपूर्ण आशिक प्रश्न उठता है। क्या अनुपस्थित सूमिपति, अनुपस्थित 
पू जीपति, अनुपस्थित मकान-मालिक, अनुपस्थित मानप्तिक कायकर्ता ओर 
सलाहकार सभी अवांछुनीय हैं ? यदि ऐसा है तो मुझे आपकी सलाह नहीं लेनी 
जहिए, मुझे आपके मकान में नहीं रहना चाहिए, मुझे आपकी पूजी ओर 
बचत काम में नहीं जाना चाहिए, मुझे आपकी भूमि में खेती नहीं करनी 
चाहिए | इसे दूसरे रूप में देखिए. | त॥, आपको कोई बचत नहीं करनी 
चाहिए | तब आपको भविष्य के लिए बचत को बेझ्ड में नहीं रखना चाहिए ॥ 
तब आपको किसी नल॒कूप खोदाने और मकान बनाने की भी क्‍या आवश्यकता 
है ! तब अर्थशासत्र की पुस्तक से “साथन की गतिशीलता” ओर “अ्रम 
विभाजन” की समस्याएं हटा देनी चाहिए और धमंशास्त्र से परोपकार वृत्ति 
की भी बात | 
क्षण भर को मान लीजिए, कि “प्रत्येक से सामर्थ के अनुसार काम लो 
ओर प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार माल दो” का सिद्धांत ठीक है। तब 
राष्ट्रीय आय,में आपका जो योग होगा, आपका डउपमोग उससे कम हुआ तो 
आपके “योग का एक ओश दूसरे के काम आएगा: उसका हस्तांतरण होगा । 
9५ | 
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जब तक आप अधिक सामथ्यंवान बने रहेंगे, आपके श्रम का फल दूसरों को 
मिलता रहेगा | परन्तु आपकी सामथ्य बनी रहे ( संभव है! तो उसमें वृद्धि 
हो ) इस हेतु आपको दूसरों का अपेक्षा आवश्यकता पूर्ति के अध्कि साधन 
और प्रोत्साहन देना पड़ेगा | आपका अन्य कम सामथ्यवानों की अपेक्षा अपने 
श्रम का आंब्क पुरस्कार मिलेगा | तब कया आप यह स्वतंत्रता न चाहेंगे कि 
आप उस पुरस्कार का उपभोग करें या बचत । स्वभात्र से हा मानव अपने 
बाल-बच्चा के 'लिए विशेष प्रबन्ध करना चाहता है ओर सब प्रकार का 
आश्वासन रहते हुए. भी अनिश्चित ओर अज्ञात आपत्तिकाल के लिए कुछ 
बचत करना चाहता है| संसार के ज्ञातव्य इतिहास में व्यक्तिगत प्रयत्न, उद्योग 
आर उपभ्गेग का प्रमुख स्थान रहा है। पशु-पक्षी जगत में भो ऐसा ही अधिक- 
तर पाया जाता है | अतः यह उचित ही जान पड़ता है कि व्यक्ति को अपनी 
बचत करने का अवसर दिया जाय | वह उसे किसी मी रूप में रखे | यदि कुछ 
पुरस्कार के लोभ में वह अपनी बचत अस्थायी रूप से दूसरों का दे दे तो लोक- 
कल्याण की संभावना बढ़ जाएगी । वे लाग, जो अधिक बचत नहीं कर सकते 
अथवा बचत को एक विशेष रूप ( यथा भूमि का रूप ) नहीं द सकते, दूसरों 
की बचत का किराए, पर लेकर अपनी उत्पादकता, राष्ट्रीय आय में अपना योग, 
अपनी क्रय शक्ति ओर रहन-सहन का स्तर उच्च कर सकेंगे। इस ६ष्टिकोणु 
से अनुप/स्थत साधन-स्वामियों का हे ना वांछु्नीय ही। नहीं वरन्‌ अनिवाय है। 
अतः एक ह॒द तक अनुपस्थित भू-स्वामियों का होना भी अनिवाय है । 
क्‍ अंतराष्ट्रीय ग्रगति 

संसार के विभिन्न देशों में राज्य द्वारा जमींदार्रु-उन्मूलन और बिचवइए- 
उन्मूलन नीति कार्यान्वित की जा रही है। आकसित--विशेषत: दक्षिरणी पूर्वी 
एशियाई देशों म॑ यह #मझ्का जाता है कि ऐसा करने से कृषि की उत्पादकता, 
वृत्ति ओर देश का उत्पादन बढ़ जाएगा | भारत का उदाहरण ले ले तो 
स्थिति समझ में आरा जाएगी। जहां जातें अति छोटे हैं वहां कृषि-सुधार हेतु 
यह आवश्यक है कि अमिक दूसरे पेशों में लगाए, जाएं । श्रम के दृष्टिकोण से 
खेती अत्यधिक प्राकषक ( ॥70679778 ) हो उठी है। अर्बा उत्तम बीज 
यंत्र, खाद आदि के दृष्णिकोण से ही प्राकृपक खेती की संभावना है। श्रमिकों 
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के क्ृषि-उद्योग से हटने के लिए ग्रर्मण ज्षेत्रों में ग्रार्मण कच्चे माल उपयोग 
ऋरने वाली फैक्टरियां निर्मित करनी चाहिए | इस दिशा में मरम्मत और 
झुशल श्रनिकों की कर्मी रोड़ा बनेगी | बदि ग्रार्मीण आवश्यकताओं और मांग 
के अनुरूप वस्तु निमिति की जाएं तो वस्तु को विक्की का समस्या उठेगी ही 
हीं | यदि उत्पादन काय संबंधी खोज, सहकारी उत्पादन व्यवस्था और कदीर 
तथा छोटी मात्रा की उत्पादन इकाइयों पर विशे०-जोर दिया जाब तभी अर्थ- 
विकसित देशों की ्रार्मीण ज्षेत्रों के सामाजिक अन्याव पूण स्थिति इल हो 
गी । जमोंदारी उन्मूलन भी एक सहायक कदम है परंतु यह पर्याप्त नहीं है | 


। 


नवाँ परिच्छेद 
जोत की समस्या 


एक ऐसा भी समय था जब्न कि किसानो को खुशहाल बनाने के लिए 
उन्हें समझा-बुझाकर खेतो की चकबन्दी का प्रश्न प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका 
था। अत आजकल सहकारी तथा सामूहिक कृषि पर अधिक जोर और 
प्रकाश डाला जा रहा है | इसका कारण यह है कि हमार प्रवृति उन 
योजनाओं की ओर दोंड़ने की पड़ गई है जो अन्यत्र सफल हो चकी हों, चाहे 
उनकी सफलता किसी भी अवस्था या कारण से हुई हो। हमें निष्पक्ष रहना 
चाहिए | यह कहना पर्याप्त है कि जोत की समस्या संबन्धी सिद्धान्त! में काफी 
सतझभेद है तथा यह उचित है कवि इस समस्या को व्याख्या क्रमपूण निष्पक्षता 
से की जाए। । 

छोटे तथा छितरे जोत की हानियाँ 

यदि यह मान लिया जाय कि जात का अर्थ एक व्यक्ति ( या परिवार ) 
द्वारा कृपित कुल कृषि ज्षेत्र से हैं तो भारत में जोत विपयक दो कमियाँ हैं| 
प्रथम, उनका क्षेत्रफल बहुत कम है | द्विताय,जोतें छितरी हैं। केवल भारत में 
ही छोटी जोत नहों हैं | विदेशों में भी ये पाई जाती हैं। हों लैन्ड में एक तिहाई 
जोतें, वेलजियम में दा तिहाई जोतें तथा फ्रान्स में एक चौथाई जोतें २६ 
एकड़ से भी कम दी हैं। परन्तु उन स्थ नों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं| इन छोटी- 
छोटी जोत के ज्षेत्रों में किसानों का घुख्य पेशा कृषि नहीं है । चूँकि सामान्यतः 
भारत में किसानों की जिन्दगी बसर के लिए कृषि ही एक मात्र साधन है, जोत 
की समस्या एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऊपर वर्णित दोनों कमियों 
के कारण जोत पर उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। प्रथम, जोत को घटाते-बयते 
ऐसी सीमा आती है जिसके बाद निश्चित पूजी कम नहीं की जा सकती 
है। खेती का व्यय भी कमी के अनुपात से कम नहीं हो पाता । द्वितीय, 
संगठन पर भी प्रमाव पड़ता है। नहर से या कुआ खोदकर सिंचाई कैसे की 
जाय १ छोटी जोत तथा छितरे खेतों की स्थिति के कारण किसान की आर्थिक 
क्मता अपर्यास हो सकती है तथा पड़ोस के किसान सहयोग के लिए. अनिच्छुक 


€ १६७ ) 
तथा असमर्थ हा सकते हैं | तूर्ताब, उन्नत प्रद्चार की कृउ-प्रणुन्नियां का प्रय॑ 
थी सम्मव नहीं हो सकता । चठुथ, विभिन्न खेतों की सानविक तथः उचित दे 
माल मुश्किल हो सकती है | उत्पादन में अधिक व्यय के अतिरिक्त जोतों के 
क्रारण भूमि, समय तथा शक्ति नष्ठ होता है। सूमम का दा प्रतिशत भाग 
केवल खेतां की सोमा के लिए सेडें के रूप में व्यर्थ जाता है | इसका प्रयोग 
नो आर के खेतां के लिये पानी की पूत्ति के लिए भी नहीं किया जाता है । 
वह भो सम्भव है कि छितरे हाने के कारण प्रत्वेक खेत में कृषि न की जा 
सके | एक खेत से दसरे तक जाने में बहत समय बरव हैं तथा 


सरिक कगड़ों आर मुकदमाबाजी में भी कम शक्तितथा पैसा नष्ट नहीं 
हाता हद | 


९) -॥५ 


सामाजिक अन्याय 

उम्वक्त दोप ज्ञमतापू्ण ड्पादन तथा आय के सदृययोग से संबंधित 
इनके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनाय है कि प्रति कृपक इतनी भूमि होनी च। 
कि न कबल प्रति एकड़ उपत्र संतोीपजनक हो वरन्‌ कृषि संबंधधत श्रम-शक्त्ि 
5पञ्र साधारण जीवन-स्तर के लिए पर्वात हो।| एक थन से कम अनाज की 
डतत्ति वाली जातों का प्रतिशत मद्रास में ७४, बंगाल और बंबई में ५० तथा 
उत्तर प्रदेश में ४०४८ तक कुछ कम है | पंजाब में प्रति जोत औसत अन्नाव्पत्ति 
३ टन से कुछु कम तथा मद्रास, बंगाल और उत्तरप्रदेश में लगभग २ टन है। 
यह तो निम्नतम पोषण के लिए भी अपयांत है | सामाजिक न्याय का दृष्टि से 
यह अति अ्रवांछुनीय है | 

पक्त की दलीलों की समीक्षा 

छोटे तथा छितरे हुये खेता के पन्ष में निम्नांकित तक दिए जाते हैं :-- 
खेत खेत को मिट्टी भिन्न होतो है, पिंचाई की कप्री से हर प्रकार का खेत 
रखना उचित है तथा ग्रामीण ज्षेत्रां में अशात्मक रोजगार मिलता है। परन्तु 


' तलन्‍ंकननानमननननानानणनकनननानानन था, 


* खेतों की सब मेंड़ों को पूर्णोदया हटा देता भी अज्ांडुवीय है । ड० 
प्र० के पश्चिमी जिलों में किसानों ने धीरे धीरे पड़ोस के खेतों की मेड़ों के 
कुछ हिस्सों को काटकर अपने खेतों में मिला लिया है। इसलिए खेतों की 


सीमाए लुप्त हो गई हैं जिससे खेत में भूसि का कटठान प्रारम्भ हो गया है । 


( रधथ ) 


भारत में मिट्टी की विभिन्नता ऐसी अधिक नहीं है कि जोतों को एक एकद से 
कम कर दिया जाय | इसका यह भा अर्थ नहीं कि खेतों के छितरे होने की 
स्वक्ृोति दी जानी चाहिए | सिंचाई विघवक कठिनाइयों के कारण ही उपज 
अनिश्चित होती है तथा इनका दूर करने का यत्न किया जाना चाहिए 
आर केवल खेतों के ज्ञेत्रकल तथा स्थिति को सिंचाई विषयक साधनों के अनुरूप 
व्यवस्थित नहीं करना चाहिए । अंत में, यदि किसान अपना पूरा दिन काम में 
न लगा सकता हो तो उसको ऐसा शिक्षा मिलनो चाहिए कि वह इस अवकाश- 
काल को या तो अधिक घनोपाजन में (या मनोरंजन करने में ) लगावे 
परन्तु केवल खेतों को छितरे स्थिति में नष्ट न करे | इसलिए जोत के ज्षेत्रफल 
को बढ़ाने तथा तितर-त्ितिर की स्थिति को बरठाने की समस्या हल करनी 
ही है।* 
मूल कारण और निदान 
उपचार से पूव बह जानना आवश्यक है कि रोग के मून कारण क्या 
हैं| मूलतः तीन कारण उल्लेखनीय हैं; ($) जनसंख्या का कृषि-भृमि पर 
अत्यधिक भार (8) भू-स्वामित्व का विषय वितरण तथा (334) राज्य की 
आधिक नीति | एक, दो या तोनों ही कारण क्रियाशील हो सकते हैं। तीसरा 
कारण पराधीन देशों में विशेष लागू हाता है। आंधिक जनसंख्य-भार से 
भमि विभाजन होता है और देश के कानून-- जिशेषतः उत्तराधिकार कानून--- 
इस परिस्थिति को बिगाड़ने में योग देते हैं। अधिक भमि-विभाजन से जोतें अना- 
थिंक हो उठती हैं ओर कज़ की अदाएगी में बड़े मू-स्वामियों और महाजनों के 
हाथ में पहुँच जाती हैं | इस प्रकार भूमि की विषम वितरण अधिक विषम हा 


हायुद्ध के पूर्व, रिजरव बेंक आफ इन्डिया के जाँच द्वारा यह प्रकट 
हुआ कि पंजाब, उ० प्र० तथा म० प्र० में जोर के साथ चकबन्दी का काम हो 
रहा है। स्थायी भूमि व्यवस्था वाले प्रदेशों ने भू-प्रणाली को जठिलता तथा भूमि 
पर अधिकार विषयक रिकाड के अभाव के कारण चकबन्दी: के लिए. अपनी 
असमर्थता प्रकट की । आसाम तथा मद्रास सरकार ने इस समस्या. का वर्तमान 
होना भी स्वीकार न किया | अन्य अदेश भूमि तथा भूमि अधिकार विषयक 
आवश्यक समंक एकत्रित कर चकबन्दी का काम प्रारम्भ करने वाले थे | 


( श्ृ६ ) 
है 


जाता है| परिस्यिति को सुधारने के लिए मूल कारणों को दूर करना चाहिए ।' 
अर्मीदारों उन्मलन ओर भाम-सुवार कानून द्वारा भ-स्वा।मन्व का वितरण ता 
कम विषम बनाया जा रहा है। भूमि की लालसा को पूरा करने के लिए 
अधिकतम जीत की सं.माएं, निर्धारित को जा रही हैं आर मू-दान आंदोलन 
जारी है| उत्तादन क्षमता वृद्धि की दृष्टि से एक ओर चकबंद।, सहकारा कृषि 
तथा सामहिक कृषि के प्रयोग किए जा रहे हैं ओर दसरी ओर जोत के विभा- 
जन की निम्नतम सीमा निधोरित की जा रहा है| मृत कारण अथोत्‌ जन- 
संख्या का कृषि पर भार का उपचार अभी करना शेप है। अत्तु | हम अब 
कुछ प्रचलित उपायों पर प्रकाश डालेंगे | 
चकवबन्दी 

चकबनदी करना ओर साथ ही केवल उत्तराधिकार, ऋण तथा दान 
द्वारा ही नहां बल्कि भूमि को उप असामी को देने के कारण हं'ने बाले भूमि 
के विभाजन का रोकने के लिए कदम उठाना हा समस्या का उचित उपचार 
होगा। भूमि उन्हीं को मित्तननी चाहिए जो इसके लिए अत्यधिक याग्य हों तथा 
जिनमें कृषि के जिए रुचि हा | यदि उत्तराधिकार के क नून में ज्येष्ठाधिकार 
की प्रणाला संचालित कर इस दिशा में क्रान्तिकारी-परिवतन किया जाय तो 
समस्या का हल कुछ सीमा तक हो सकता है। पर इसके कारण यह कठिनाई 
उपस्थित होगी कि अन्य उत्तराधिकारियों को उनका भाग देने के लिए. कोष 
कहाँ से लाया जाय तथा उनके जावन यापन के लिए क्या साधन प्रस्तुत किए 
जाय ? यदि भूनि-विभाजन को भी एक निश्चित न्यूनतम सीमा के बाद रोक 
दिया जायगा तो यह कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं ! फिर भी ऐसा किया जाना 
बांछुन.य है | यह प्रयत्न किया जाना चाहिए. कि किसान जोत के उप 
विभाजन तथा बंटवारे का हानियों से अवगत हो सके | यद्यपि यह निस्सन्देह 
उत्तराधिकार के नियमों के प्रयाग को सामित करता है फिर भी यदि उत्तरा- 


ीचलनल्‍िलना ते 


रे कहे प्रश्शों में एक निश्चित ज्षेत्रफल के नोचे जोत के उपविभाजन ५२ 
अवरोध लगाया जा चुका हे :--ज़ालियर, बड़ोदा, सद्गास | ड० प्र० के जमीं- 
दारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून १६४६ में ३६ एकड़ से कम जोत का, 
विभाजन नहीं हो सकता ह । 





( २०० ) ॥॒ 


धिकार के कानून बदल दिए. जाये तो लोगों की भावनाओं को कम ठेस लगने 
की सम्भावना है [साथ-साथ यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जो खेती में 
कम दिलचस्पी रखता हो बह खेती करने के विचार को त्याग दे | ग्रामीण 
पंचायत द्वारा इस उद्दे श्य की प्राप्ति की जा सकती है। जहाँ भूमि द्वारा दान 
हस्तांतरित की जाय, पंचायत शिक्षाव्मक तथा नियामक काम कर सकती है। 
वाह भूमि का दान से या विक्रय से ( उत्तराधिकारियों का भाग या महाजन 
का ऋण चुकाने के लिए, किया गया विक्रय भी ) हस्तान्तरित किया जाय या 
भूमि का बंदखली द्वारा प्राप्त कर दुआरा वितरित किया जाय, यह बांछुनीय 
है कि पड़ासा खेतां के किसानो को भूमि-क्रय का अवसर पहले दिया जाय | 
इसका अर्थ यह होगा कि जोत के क्षेल्‍+फल में परिवतन होगा परन्तु प्रति 
जात खेती का संड्या में तथा खेतों के तितर-बित३ की स्थिति में अढ़ाव का 
कम सम्मावना हागी | जीत का नियन्त्रण तथा अवरोध-काय पंचायत के हाथ में 
दिया जा सकता है | 

अब तक हमने समस्वा के हल के नकारात्मक पहलू पर हा विचार 
किया है। जहाँ तक सक्रिय रचनात्मक प्रणाली का सम्बन्ध है, प्रादेशिक 
सरकार, जो किसानों का समझा कर चकबन्दी के काम को चला रही थी, 
सन्‌ १६३० से यह समझ चुकी कि यह प्रणाली बहुत प्रभावात्पादक नहीं है। 
इसलिए, कुछ प्रदेशों में आंशिक अन्वाय चकबन्दी के लिए. कानून बनाए 
गए४ | पघिद्धान्त यह हे कि यदि गाँव की भूमि ब्के कुछ भारा पर स्वामित्व 
रखने वाले मालिक किसानों का निश्चित प्रतिशत वग सरकार तक चकबन्दी 
के लिए, प्रार्थना-पत्र भेजता है तो सम्पूण गाँव के लिए सरकार द्वारा चकबन्दी 
योजना बनाई और लागू की जायगी। कानून द्वारा चकबअन्‍्दी का गति 
बढ़ जायगी क्योकि भू. मालिकों के एक छुंदे बग का आसानी से इस दिशा में 
सममका-बुकाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे ग्रार्मणों के भू-प्रेम, कुछ 
मालिक द्वारा उत्पन्न बाधाएँ, दलगत भावनाएँ तथा नाबालिग, विधवा और 
अनुपस्थित मालिकों के अधिकार सम्बन्धी अड़चने आ्रादि की कठिनाइयाँ 








न्‍सकनिगायन समन 333. -2ननकलन-तान 


» मध्य प्रदेश (१६ २८), : उत्तर अरेश (६३६४ , बढ़ोदा (१६२०), 
पंजाब (१६३६) । द 
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एक हद तक दूर की जा सकती हैं। गाँव में छाट भू आंधिकारेयां का संपूर्ण 
भ-अधिकारियों में जो अनुपात हाता है वह उनकी भूमि का कुल भूमि से 
अनपात नहीं होता। बथा, पंजाब २५ भू स्वामी के पास केवल 
१२९ २५१ भूमि थी (१६३६), इसलिए चकबन्दी के लिए आवश्यक प्राथियां 
द्वारा अधिकृत भूमि का प्रतिशत उनको आनुपातिक संख्या से कम कर देना 


चकबन्दी की धीमी गति 
फर भी भूमि के अप्ृूण लेखाजाखा ( १८८०४58 ), पयवेन्षण द्वारा 
उसका पूण करन का कठिनाई आर व्यय, उल्लका भूमि कर प्रणाली तथा 
किसानों को चकबन्दी क लिए तेयार करन की कठिनाई प्रशिक्षित क्षमतावान 





कर्मचारियों की कमी आदि के कारण चकबन्दी की गति धीमी हो जाता है* । 


ना जनम स+ल०>नल-नन-म का जाने. न --मक--+ल न नाक 4ककनक जन “रागनी अलेनतालीकन-«»न-+«०3+फलक 





>> बन गनलीशिनननम-ीयणीण.. डा 


जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि-सुधार एक्ट, ड० प्र०, १६४६ के 
श्रन्तगत प्रत्येक सहकारी फाम का यह कत्त व्य है कि वह अपने अधिकृत भूमि 
की चकबन्दी के लिए कदम उठाए | ओर १० भूमिथ्रर या सीरधर जो कम से 
कम <० एकड़ भूमि को रखते हों एक सहकारी कृति समिति का निर्माण कर 
सकते हैं | जहाँ तक अनारथिक जोत का संबंध है अनाथिक जोत वाले 3३ भूमि- 
घर या सीरधर जिनके प|स सम्पूर्ण अनाधिक जोतों का 3 क्षेत्र हो सहकारी फार्म 
के लिए आवेदन पत्र देना पड़ेगा | उ० प्र० चकबन्दी एक्ट, १६३६ के अन्तर्गत 
बन्दी तभी होती जब खेतिहर भूमि के + कृतक इसकी माँग करते | इसी 
तरह यह वांछनीय है कि जमींदारी उन्मूलन कानून में भी पर्याप्त सुधार होना 
चाहिए कि यदि श्रनाथिक जोत वाले भूमिवर या सीरघर जिनका जोत उस विशेष 
क्षेत्र के कुल अनाथिक जोत के 5 के बराबर हो, एक सहकारी फाम की माँग 
कर सकते हैं | मुख्य ध्यान में रखने लायक दांत यह ह कि किसी सहकारी 
फार्म के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र का आलुपातिक संबंध खेतिहर अना्थिक 
जोतों के कुल क्षेत्र से होना चाहिए ओर कुल कुयि क्षेत्र से नहीं | 
* यह कहा जाता है कि १६२३-४६ के बीच पू० पंजाब में १३ लाख 
पकड़ भूमि की चकबन्दी लमभग १६०० समितियों द्वारा लगभग १०६० ६२ आ० 
प्रति एकड़ के दर से हो चुकी है । उ० श्र० में लगभग दो दशक में ७६० 





हे 


बाध्य-चकबन्दी 

अधिक चछ्षमतापूण उत्पादन के हिंत में यह उचित है कि चक््ंदी का 
काय कानून द्वारा अनिवाये रूप से किया जाए। अत: बंबई (१६४७), पंजाब 
(१६४८), पेप्सू तथा उत्तर प्रदेश में ऐसी अनिवाय चकबंदी की व्यवस्था की 
गई है | उत्तर प्रदेश के चकरंदी अधिनियम, १६५३, के अंतगत राज्य सरकार 
किसी भी .जेले में चकबंदी कर सकती है, परन्तु यह काय ग्राम व्यवस्था समितियों 
के सहयाग से पूरा किया जाएगा। कम जोत वालों को आजादी के पास जमीन 
मिलेगी | दूसरों के भी घर और किए भूमि-सुधारों का ध्यान रखा जाएगा | 
सवा छुः एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले खेत के यथासंभव टुकड़े न किए जायेंगे | 
जिसका जिस ब्लाक में » भूमि है उसे यथासंभव उसी ब्लाक में भूमि दी 
जायगा | एक ही कुठुम्ब के लोगों को पास-पास जोत देने का प्रयत्न किया 
जायगा । परन्तु यथेष्ट आंकड़ों के अमाव में चकबंदो काय का शीघ्र पूरा हाना 
संप्व नहीं है । अस्तु । 

यदि हम एक दिन में ही सारी भूमि की चकब्नन्दां करने में सफल हो 
जावे फिर भी जोतें छोटी रहेंगी । जात के ६०५४८ से भो अधिक भाग ५ एकड़ 
से भो कम होगा। इसलिए, केवल चकबन्दी ही अपर्यात होगी। कुछु अन्य 





समितियों द्वारा ११ आना प्रति एकड़ के दर से लगभग १'७०६ लाख एकड़ भूमि 
की चकबन्दी ६ईं | म० अ० में १६२८-३० के बीच लगभग ११.३ लाख एकड़ 
भूसि ४ आ० प्रति एकड़ के दर से चकबन्दी की गई । तीनों ग्रदर्शों में खेतों की 
संख्या घटकर क्रमशः ह, हर तथा ढ हो गई | १० बर्षा' में २० मद्घासी 
सर्मितयों ने १४७६३ एकड़ भूमि की चकबन्दी की । कुल ३० वर्ष में लगभग 
३० लाख एक्ड भूसि की चकबन्दी हुई । क्‍ 

० झाबादी को छोड़कर गांव की भूमि चार प्रकार के ब्लाक में बांटी 
जायगीः (3) चावल वाली (7/) अन्य एक फसली (१77) मुख्य तथा दो फसली 
तथा (१ए) नदी द्वारा प्रभावित | गांव में जमीनों के जितने ब्लाक होंगे इतने से 
अधिक जोत के टुकड़े किसी भू-अधिकारी को: नहीं दिया जायगा | , 

प्रादेशिक सरकार इस कार्य को सुल्तानपुर और मुज्फ्फरनगर के जिलों 
की एक-एक तहसील में आरंभ कर रही है | ( मई, १६४४ ) 


(२० 


) 


प्रकार के सम्मावित रास्तों पर विचार करना वांडुनीय है। सहकारी ऋषि 
उनमें से एक है : सामूहिक कृषि दूसरी | 
सामहिक कृषि 

रूस में सामूहिक-कृषि संस्थापित हो चुकी है। परन्तु समृहिक्र कृषि 
( कोल्खोज 4<0]:0802 ) जनता द्वारा स्वत: स्वेच्छापूवक निर्मित संस्था 
नहीं है | प्रत्यक्ष: इसक॑! प्रबंध समिति जनतंत्रास्मक ढंग से निर्बाचित होती हैं. 
परन्तु वस्तुतः प्रबंध-समिति के ऊपर निरंतर सरकारी व्यक्ति रहता है जो 
सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन तथा मूल्य नीति पर अक्षरशः चलती है । 
सामूहिक फाम के सदस्य कृषि के किसे एक भाग में मशीन के समान निर्जोव 
या विशेषज्ञ मजदूर की तरह काम करते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से निर्णय और 
साहस नहीं कर सकते | वे अपने व्यक्तित्व का लो देते हैं। उनका यह निश्च- 
यात्मक रूप से ज्ञात नहीं रहता कि अगले साल वे कहाँ आर किस खेत पर 
काम करंगे। वे नहीं जानते कि यदि वे किसा भूमि के किसा भाग पर स्थायी 
सुधार करते हैं। ता उनके परिश्रम का फल उस विशेष व्ष के बाद उनका 
मिलेगा | स.मृहिक कृषि यांत्रिक कृषि का रूप ले लेतो है | दीबरकालीन दृष्टि- - 
कोण से कृषि का विकास जीवन-यापन के एक सामान्य भाग के रूप में होना 
चाहिए | यांत्रिक कृषि इस उद्देश्य का नहीं प्रात कर सकती । 

सहकारी-कृषि 

भारत में अब भी (१ खेती के लिए (२) तथा अल्यकाल में बड़ा 
मात्रा पर कृपि के लिए अधिक भूनि की आवश्यकता है। दीघकालीन दृष्टि सेः 
आज की अपेक्षा बड़ी जोतों की आवश्यकता है। सहकारी कृषि उपाय एक 
है: | इसकी व्याख्या वतमान जोतों और नए खेतों दोनो को ध्यान में रख 
करना चाहिए । 


हद 





< इस पद के अर्थ की सर्विस्तार व्याख्या इस अध्याय की परिशिष्ट में है । 
यहां यह बता दें कि कांग्रेसीय भूमि सुधार समिति, तथा योजना आयोग 
दारा सहकाये कृषि का समर्थन किया गया हैं, म० प्र० की सरकार ने यॉँत्रिक . 
कृषि तथा सहकारी कृषि की सम्भावना और ज्षेत्र-विदयक जाँच के लिए एक क्ृषि- 
नीति-समिति का संस्थापित (१६४६) में की थी | म० प्र० में चाँदा से २० मील 


( २०४ 9 


हां तक कृषि भूमि का सम्बन्ध है आसामियों को इसके लिए तैयार कर 

बड़ी मात्रा की कृषि के लिए भूमि का एकत्रीकरणु करे या वे सहकारी-कृषि 
के लिए अपनी भूमि-स्वामित्व का त्याग करे या मू-स्वामित्व के बदले में 
मिंति के हिस्से ले लें। गल्पकाल में प्राकपक कृषि प्रणाली को ही प्रोत्साहन 
देना चाहिए क्योंकि बड़ी मात्रा की कृषि सहायक न होगी | एक बात ओर है ; 
क्योंकि ग्रार्मख ज्षेत्रों में कृषि मजदरों की कमी बढ़ रही है किसान इस बात पर 
सहमत हो सकते हूँ क्रि मशीन प्रयोग के लिए सहकारी समितियों का निर्माण 


किक [40७] 


किया जाय जिससे कि सामय्रिक मौसमी मजदूरों को माँग घटाई जा सके* | 








दूर पर बिहार में ३००० एकड़ भूमसिपर १०० विस्थापित परिवारों की बसाने के 
लिए सहकारी कृषि विययक प्रयोग हो रहा है। मद्रास सरकार ने & बस्तियों में 
जिनमें +०३६३६ एकड़ भूमि है तथा लगभग ४२६५ एकड़ भूमि जोती जा चुकी 
हैं फोज से निकाले हुए कम्मचारियों को बसाया है । बस्बई ने पंचवर्षीय योजना 
के अंतर्गत २१ लाख रुपया खर्च कर सम्पूर्ण प्रदेश में सहकारी कृषि समितियाँ 
का संस्थापय कर रही है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जोत की चकबन्दी, 
उन्नत कृषि प्रण/ली तथा बाजार विषयक और कुटी तथा छोटी मात्रा के उद्योगों 
के विकास द्वारा कसानें के उत्पादन ओर लाभ को बढ़ाया जाय । मैसूर न उत्तरी 
बंगलोर ताहलुके में भूमि उपनिवेशीकरण के लिए सहकारी योजना बनाई है तथा 
मल्लावजो तालुके में आदिकरनाटक के भूविदीन परिवारों को इली प्रकार बसा 
रही है | 3० प्र० में जमींदारों उन्मूलन कानून में सहकारी कृषि के लिए विधान 
बनाया हैं ; काँसी जिले के दो गाँवों में सहकारी सामूहिक कृषि का प्रयोग हो 
रहा है | 

* बंढई सरकार ने ये सुविधाए' देने का बचन दिया है (१) ऐसे जमींदारों 
को जो सम्मिलित कृषि के लिए जमीन का एकनत्रीकरण करें एक साल के लगान 
की छूठ तथा थदि आवश्यक हो तो तीन वर्ष के लिए बीज, खाद ओर यंत्र 
खरोदने वे: लिए आरधिक सहायता दना, (२) झूक्यचान यंत्र के क्रम के लिए ३६४ 
“ब्याज को दर ले ऋण ना, (३) गोद/म के निम|ण के -जिए आथिक सहायता, 
(४) बेकार भूमि के विकास के लिए ऋण दुना यदि विकास का काम कृषि-विभाग 
के हाथ में हो : नहीं ता २९४ आर्थिक सहायता तथा अवशेप ल्लागत का ०३; 


(५ २०५ ) 


समस्या का उत्तम दूसरा हल यह होगा कि बीज, खाद तथा यन्त्रों को पूत्ति 
करने के लिए सहकारों कृप्रि-समितियों ( या सहकारी उन्नत कृषि समितियों ) 
का निर्माण किया जाय | ऐसे प्रदेशों म॑ं जहाँ पर जमींदारों तथा सामंतवाद 
के उन्मूलन द्वारा लगान प्रणाली में *रिवतन हो रहा है, पुनर्वांसन के लिए. 
सरकारों आर्थिक सहायता तथा अन्य सुबधाएं ( यथा उ० प्र० में ) उन 
किसानो का दी जाय जो कि सइकारी समिति के सदस्य हैं | 

नए खेती पर सहकारा कृपि-समितिया द्वारा सहकारा कृपि-प्रणाली का 
प्रद्शन॒ कर उसके लाभ किसानों के समक्ष प्रस्तुक किया जाना चाहिए। 
बेदखली द्वारा प्राप्त मूसि को यथासेमव सहकारा समितियों का देने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिए | 

यथासम्मव प्रत्येक सहकारा समिति का लगभग १०० एकड़ भमि पर 
आखसामी के रूप म॑ मोरूसो अधिकार प्राप्त हाना चाहिए । सरकार यन्त्रों क क्रय 
के लिए तथा खद॒स्यां का प्रात्साहन देने के लिए अशात्मक रूप म॑ आथिक 
सहायता दे सकती है | लगान, सिचाई का मूल्य तथा अन्य व्यव कई वर्षा तक 
छाड़े जा सकते हैं| जमीन का आंशिक रूप स उठाने, रेहन करने तथा डप- 
विभाजन करने का अधिकार इस शत पर समिति को दिया जा सकता है कि 
खेत का विभाजन न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल से कम न हो | जमीन का रेहन 
केवल किसी सहकारी संस्था के पास किय। जाए, ओर समिति के सदस्यों को 
ऐसे अधिकार नहीं प्रदान किए. जाने चाहिए । 

आरंभ में समिति सदस्यों का मजदूरी देकर कृषि का काम स्वयं करा 
सकती है तथा मजदूरा के व्यय का बदाकर प्रात लाभ का वितरण सदस्यों द्वारा 
अजित मजदूरी के अनुपात से किया जा सकता है। बाद में समिति म्‌मि के 
पॉच-पॉँच एकड़ के टुकड़े बनाकर सदस्यों को निजी खेती के लिए, दे सकती 
है | तत्पश्चात समिंत क्रय या अन्य प्रकार से आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर 
सकती है | पंचायत का भी सहयोग लेकर समिति सदस्यों का उत्पादन के ज्षेत्र 
दीघकालीन ऋण के रूप में ३३% व्याज की दर से देना तथा (&) विशेष 
सहायताए' भैथा, पिछुड़ी जातियों या पिछड़े में निर्मित समितियों के पूँजी धन 
में वृद्धि के लिए ४००० रुपए को सहायता करना । 
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में पत्र प्रदशन कर सकती है। निस्सन्देह सरकार अर्थ, ध्यवस्था तथा प्रव॑ध 
वेघवक महत्वपूण काय कर सकतो है परन्तु शिक्षित उदार तथा ग्राम के 
शिक्षित बुबक-दल का सहावता से प्रगति द्रतगामी हो सकता है । 

इस तरह हमारा मत है कि जात का ज़ुूेत्र अवश्य बढ़ाया जाय तथा 
उनके छितर बितरे होने जी दशा को ब्रञ्यया जाय | सहकारिता के आधार पर 
सम्मिलित कृषि प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इसके रास्ते म॑ बहुत सी 
कठिनाइयाँ हैं । जमींदारी उन्मूलन के बाद सहकारी कृषि प्रणाली के लिए 
अधिक संभावना है। फिर भा यह परिलक्तित है कि जात को मात्रा को बढ़ाने 
के लिए सविस्तार प्रयत्न किया जाना चाहिए तथा इसके लिए अधिक अंश 
में अनिवायता लागू करनी चाहिए । पूरेग्राम के लिए. उपज योजना 
केद्रीमूत की जानी चाहिए तथा उपज काचकबन्दी ( अर्थात्‌ पास पास के 
खेतों में एक हं। फसल पैदा करना ) रो प्रोत्साहन देना चाहिए | 

अथ की कठिनाई तथा जात बढ़ जाने के कारण गाँव में बेकारों को 
अन्य राजगार देने का समस्या वतमान हा! रहेगी। दीघर तथा अल्पकालीन 
बैंक प्रणाली तथा ग्रामीण उद्यागों--सहायक और कुटीर -के विकास इसका 
हल हो सकता है| सहकारी कृषि-समितियों या स्वतंत्र सहकारी उत्पादन-समि- 
तियो के अन्‍्तगत ग्रार्मण उद्योगों को स्थापित तथा विकसित करना संभव 
है। कुछ लागों के मत से यह सब आयोजन चकबन्दी से पहले हो जाना 
चाहिए पर यह सच नहों है | 


अधिकतम जोत 

कुछ समय से भूमि विहीन किसानों ओर खेतिहर-मज़दूरों को भी भूमि 
देने का विचार प्रबल हो रहा है | यदि उन्हें, विशेषतः यदि खेतिहर मज़दरों 
को भूमि नहीं मिल्लेगी तो संमव-राजनेतिक आंदोलनों की आशंका से सरकार 
सिहर उठी है। दक्षिण भारत म॑ ऐसा संकेत मिला था | अतः बड़ी बड़ी जोतों 
को तोड़ना, जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और प्रम तथा 
अहिंसा द्वारा भू-दान मांगना--ये सब उसे राजनैतिक गड़बड़ी के भय के 
परिणाम हैं । 
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ख्य आशिक पहलू हैँ । प्रथम, जिन खेतिहर मज़दरों को 
के पास प्राकपंक या उत्तम खेती करने के लिए अन्य साधन, 
पूजी मूल्य का आश्वासन आर रुढ़िवादा जीवन बदलने के लिए 
शिुक्धा मिले अन्यथा प्रति एकड़ उपज गिरने का डर रहेगा | परंतु इस तक में 
झाशा का किरण यह हं कि प्रत्येक किसान अपनी भूमि से अधिकतम उपज की 
भरप्र चेष्य करता है। हवितीव, जोतों के छोटा है| जाने के कारण खेती के 
आधुनिक ढंग आर यंत्रा का प्रयाग न हा सकेगा। यदि अधिकतम जोत की 
सामा ३० एकड़ रखा जाए , जैसा उत्तर प्रदेश में है) तो शायद ८% 
भूमि पुनवितरण के लिए, उपलब्ध होगों | परंतु योजना आयोग ने लिखा है 
कि नई-तोड़ी भूमि और वतमान जोतां के संद्रंध में यह सीमा नहीं लागू हो । 
संयुक्त परिवार और उत्तराध्रिकार-कर के लागू होने के कारण उठनवाली 
परिस्थिति में मी यह सीमा नहीं लागू को जाए | तत्न ता शायद ४% भमि भी 
पुनर्वितरण के लिए नहीं प्राप्त हंगी । 
कांग्रेस भूमि सुधार सनिति 

कांग्र त्त भूमि सुधार समित ने आथिक जंत! के परिमापा की 
दो कसोथियां बताई थोंः--(3) किसान का जीवन स्तर साधारणुतया उपयुक्त 
हो (/) सामान्य मात्रा की गहस्था ओर कम से कम एक बैल की जोड़ी को 
खेत पर काम मिल सके । समिति ने कहा था कि उपयुक्ततम (और अधिकतम) 
जोत इसकी तिशुनी समझी जाए | 


# पे 

है 

, जे 
है 

त हर 


योजना आयोग 

यह भी ज्ञातव्य है कि योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
ओतिम संस्करण में ही “अधिकतम सीमा” के पतक्तु में निशय किया था परंतु 
उन्होंने कोई सीमा नहीं निर्धारित की । उन्होंने गहस्थ-जोत ([72077[ए 74+४7) 
की परिमाषा यह दी है--“ऐसी जोत जिसकी व्यवस्था सामान्य गह॒स्थी मौसमी 
मज़दूरों (5०2807%7 [,0900४) की सहायता से कर सकती है।” वे ऐसी 
जोत के तिगुने को “अधिकतम जोत की सीमा” मानने के पक्तु में थे। यत्रपि वे 
कांग्रेस कृषि सुँधार समिति द्वारा निदशित अधिकतम सीमा के भी विपक्ष में नहीं 
हैं । परंतु ये सेद्धान्तिक बातें हैं| ऐसे विचारों को कार्यान्वबिव करने के लिए 
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पर्याप्त और उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं | यदि व्यवहार में कोई अधिकतम 
सीमा सरकार दारा निर्धारित की जाती है तो वह अधिकतर बेबुनियाद होगी। 
हम यह मानते हैं कि किसी आदश स्थिति में किसी के पास इतनी अधिक भूमि 
न हो कि जन कल्याण (?प८ 49/6768:) का अहित हो । परंतु उसो 
जनकल्याण के हिंत में अभी “अधिकतम सीमा?** से अधिक महत्वपूर 


समस्या जोतों को विभाजित तथा छितरे होने से वचाने की हे | 


न मिल किरस के मल अल लक 2 मम ा कलम कप पके मगर बस आपात 4७ पा आए 

१० सनू १६७३ की क्ृषि-मंत्रियों के केन्द्रीय सम्मेलन भी अधिकतस जोत 
के पक्त में निर्णय नहीं कर सका | उसने यह कार्य राष्ट्रीय विकास काउंसिल के 
ऊपर छोड़ दिया था। | 


नवें अध्याय का परिशिष्ट 


सहकारी कृषि 
रजिस्ट्रारों का अधिवेशन 

सहकारी रजिस्ट्रारों के १४वाँ अधिवेशन ने यह स्वीकृत किया था कि 
जहाँ भी सम्मव हो तथा जहां परिस्थितियाँ अनुऋुल हों वहाँ सहकारी सम्मिलित 
कंपि प्रणालो संचालित की जानी चाहिए | परलु कम स कम प्रस्येक ग्रदेश में 
एक सहकारी क्षप्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए | इस स्वीकृति से यह प्रश्न 
उठता है कि क्‍या अधिवेशन सहकारी सम्मिलित कृषि आर सहकारी कृषि के 

बीच काई भेद मानता है या दोनों का अर्थ एक हो माना गया है ? 
सहकारा रजिस्ट्रारा के १५वें अधिवेशन ने रुहकारी योजना समिति 
( जिसे कि सरैया ( 58/97ए9 ) समिति भी कहते हैं ) के सहकारी ऋृपि 
श्रिपयक राय को माना आंर ब्रकृृति प्रदान की कि जो फांज से निकाले 
लोग सरकार द्वारा दी गई जमीन पर बस गये हों वे अपना भूमि केवल 
सहकारा कृपि ( समिति को ही या फिर किसी ऐसे सदत्य जिसक। स्त्रीकृति 
नति दे दे ) बचे | उनका अगला सुक्कात्र यह थः कि एक प्रतिनिधि मंडल 
को जिसमें सहकारा आन्दालव के प्रतिनिति भी सम्मिलित हों सामूहिक 
कृषि-प्रणाला के अध्ययन के लिए. रूस भेजा जाय । स्पष्ट है कि अधिवेशन 
सहकारा कृषि तथा सामूहिक कृषि में भेद मानता है यद्यपि शायद इसके मत 
में रूसी कालखाज प्रणाली के कुछ ओअशों का अनुकरण भारत में भी किया 


' जा सकता है| 
| सहकारी योजना-समिति 

सहकारी योजना समिति ने प्रथम ता सामूहिक कृषि, सरकारों कृषि तथा 
संघबद्ध कृषि ( (०0[6८४ए6 #28४7078, 54702 7#47770478 27 
(-07[00:206 72/77782 ) के बीच भेद की रेखा खोंची । इस समिति के 
अनुसार सामूहिक कृषि निम्नांकित तीन रूप ले सकती है ; 

( १३ जहाँ पर केवल सामूहिक पशुपालन तथा कृषि हो, विशेषकर 
' खानाबदोश जातियों में | 
श्ड 
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( २ ) जहाँ पर जीवन-निर्वाह सामूहिक गृह, पाकशाला तथा मोजनालय 
के साथ होता हो | 

( ३ ) जहाँ पर भूमि का स्वामित्व सदेव के लिए हस्तान्त,रत कर 
समिति को दे दिया जाय | भूमि आर सभी संपत्ति पर सब का अधिकार होगा | 
काम सामूहिक रूप से किया जायगा तथा मजदूरों का आध र प्रत्येक सदस्य 
के काम के दिनों की संख्या की इकाई होगी। परिवार अलग अलग रहते 
तथा भोजन करते हैं। प्रत्येक के पास अपना अलग उद्यान हं'ता है। सदस्यता 
खुली होती है | फसल-योजना सरकार द्वारा तैयार की जाती है ओर वही 
अपने निर्णीत दर के अनुसार एक अनुमानित ग्सत उत्पाइन का एक निश्चित 
अश लेती है। 

सरकारी कृषि प्रणाली में भूमि पर राजकीय स्वामित्व रहता है। इसका 
प्रबंध मजदूरी प्रास श्रमिकों की सहायता से सरकार के लिए हाता है। संधवद्ध 
कृषि प्रणाली पर्जावादी सिद्धान्तों पर आधारित होती है | लाभ-प्राप्ति ही इसका 
आधार है तथा केवल कारपोरेशन ( संघ ) के सदस्पों के लाभ के लिए ही 
इसका संचालन होता है। श्रमिक के हितों की श्रवहेल्लना की जाती है; 
यथार्थतः श्रमिकों का शोषण होता है | 

सहकारी योजना समिति ने संधबद्ध कृषि को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि 
इसमें पू जीवाद के सामान्य अवशुण वतमान हैं। राजकीय कृषि केवल प्रयोग 
तथा प्रदशन के उद्दश्य के लिए. ही उचित समभी गई | सामूहिक कृषि को 
इसलिए, अस्वीकृत किया गया कि जनता इसके द्वारा अधिकार या सम्पत्ति- 
हरण के मय से उत्तेजित हो सकती है | शायद समिति का यह मतलब था कि 
सामूहिक कृषि का व्यक्तिगत भूस्वामित्व के उन्मूलन के रूप में गलत अर्थ 
लगाया जा सकता है| फलस्वरूप उसने उन प्रणालियों का ही पक्ष लिया जिनमें 
सहकारी कृषि के साथ स्वामित्व की सुरक्षा भी निहित हो | 

समिति ने सहकारी कृषि के चार रूपों की व्याख्या की है ४--- 

( १ ) सहकारी उन्नत कृषि (८००076:8७ए९४ 96£06४ ६%४४779) 

( २ ) सहकारी सम्मिलित कृषि (००0/67&६ए९ [07४ ६2%77॥7 १8) 

( ३ ) सहकारी आसामी कृषि (८७००7०:४४ए९०८7६7४६ ६६707078) 
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(४ ) सहकारी सामूहिक कृषि (८007रःबाएट ८06८४ ए९ 
६2/7704772) 

( १ ) सहकारी उन्नत कृषि समिति का उद्दश्य यह है कि सदस्यों का एक 
कृषि योजना के अनुसार निदंशन करके उन्नत प्रकार से कृषि-काय संचालित 
किया जाय । प्रत्येक सदस्य खतंत्र होता है ओर वह कुछ विशेष उद्दश्य के लिए 
ही समिति का सदस्य बनता है | समिति सामूहिक रूप से बीज और खाद के 
क्रय, उत्पादन के संचयन, सफाई, किस्मांकन या श्रणीकरण तथा विक्रय का 
काम, जुताई, कटाई, निरीक्षण तथा निगरानी ओर बंत्र के प्रयोग का उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर ले सकती है | वर्ष, के श्ेत में सदस्य संरक्षित लाभांश 
प्रात कर सकती है | 

क्या इसका यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह समिति के 
कार्यों के कुछ,ओश में सम्मिलित होने के लिए सदस्य बने ? या बहुमत द्वारा 
किए, गए, निणय का सब्र सदस्य पालन करेंगे १ यदि बहुमत किसी प्रस्ताव पर 
सहमत है तो क्या उसका पालन करना अनिवाय होगा ? यदि ऐसा हो--ओ्र 
सामान्यतः: किसी भा सहकारी समिति में ऐसा ही होता हे--तब “थकेसी 
विशेष उद्देश्य के लिए समिति का सदस्य अन्यथा स्वतंत्र” वाली उक्ति का 
का कोई अर्थ नहीं है।यह भी कहा जाता है कि साल के अन्त में ऐसे 
सदस्य अजित लामांश प्राप्त कर सकते हैं| क्या इसका अर्थ यह है कि यद्यपि 
साल के अन्त में वास्तबिक लाभ हो, सदस्य को उसका हिस्सा नहीं मिलते | 
यदि हाँ, तब यह आवश्यक होगा कि समिति उन्हीं कामों को अपने हाथ 
में ले जो सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत हों । समिति के विभिन्न कार्यों 
द्वारा प्रात लाम का लेखा जोखा अलग अलग करने के प्रयत्न के बजाय यह 
बाँछुनीय होगा कि समिति से किए गए प्रत्येक सदस्य के व्यापार के अनुपात 
से एक सामान्य लाभांश बांदा जाय । 

(२ ) सहकारी सम्मिलित कृषि समिति में छोटे-छोटे मालिक अपनी 
भूमि मिलाकर एक सम्मिलित फसल-योजना, सम्मिलित क्रय-विक्रय, 
सम्मिलित सौख और सम्मिलित रूप से काय करते हैं | प्रत्येक सदस्य अपनी 
दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है। भू-स्वामित्व का सिद्धान्त माना जाता है ओरु 


( २११२ ) 


समिति को प्रदत्त भूमि की मात्रा के अनुसार ही. प्रत्येक सदस्य को प्रत्युपत्नब्धि 
दी जाती है। वास्तविक बचत में से प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा उपाजित 
मजदूरी के अनुपात से लाभांश दिया जाता है। यदि कोई सदस्य समिति से 
स्तीफा देकर अपनी भूमि वापस लेना चाहता हो तो उसकी भूमि पर समिति 
द्वारा किए. गए, विकास के बदले में उसे मुआवजा देना पड़ेगा | 

समिति का यह भी अरुष्ट विचार कि स्तीफा देने वाले सदस्यों को भूमि 
नहीं लोगायी जाए | इस तरह एक सहकारी सम्मिलित कृषि समिति की कह्पना 
सें एक अस्पष्टता यह रह जाती है कि मूलतः समिति को प्रदत्त भूमि लोययी 
“जा सकती है ओर नहीं भी | यदि मूल भूमि किसी सदस्य को वापस दे दी 
जाती है तो समिति द्वारा संचालित किसी कृषि-योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
'सकता है। यदि स्तीफा देने वाले सदस्य की भूमि सम्पूर्ण भू-त्षेत्र के बीच में हुई 
तो वह सदस्य अपनी पुनः प्राप्त भूमि तक पहुँचने के लिए, एक रास्ता की माँग 
कर सकता है तथा एक चतुर्दिक सीमा का निर्माण भी करना पड़ेगा। उचित 
विधान यह होगा कि सम्पूण भू ज्षेत्र के किसी अंतिम छोर पर स्थिति भूमि को 
वापस किया जा सकता है। यह विचार कर लेना भी वांछुनीय है कि 
सदस्य प्राप्त भूमि पर स्त्रय॑ खेती करेगा या भूमि किसी आसामी को उठा 
देगा | हमारा विचार है कि यदि स्तीफा देने वाला सद्स्य समिति को विश्वास 
'न दिला सके कि वह स्वयं खेती करेगा तो उसकी भूमि वापस नहीं करनी 
चाहिए, । 

(३ ) सहकारी आसामी ऋृषि-समितियों का संस्थापन समिति द्वारा 
अधिकृत या लगान पर लिए! गए. भूमि पर हो , सकता है । इसमें सम्मिलित 
योजना तो हाती है परन्तु योजना व्यक्तिगत रूप काय में क्रियान्वित' की जाती 
है। इसमें सामूहिक साख, पूर्ति तथा विक्रय विषयक सुविधाएँ तो हैं परन्तु 
सदस्य चाहे तो उनसे लाम उठाए, या नहीं | प्रत्येक सदस्य एंक जोत प्राप्त 
'करता है, इसका लगान समिति को देता है तथा अंदा किए लगानः के अनुपात 
में लाभांश प्रात करता है। 

इस नियम के श्रन्तगत समिति के लिए यह छूट नहीं है कि यदि 
सुविधाओं से लाभ उठाने वाले संदर्य अल्प-संख्यक हों तो वह उन्हें सुविधाएँ 
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प्रदान नहीं करे, द्वितीय, चादे क्रिसी भी सीमा तक सदस्य प्रदत्त सुविधाओं 
का प्रयोग करे, उसको उसके द्वारा दिए गए, लगान के अनुपात से ही लाभांश 
मिलेगा | अतः जब तक यह मान न लिया जाय कि सभी या बहुसेंख्यक 
सदस्य सभी सुविधाओं का एकही सामान लाभ उठाएंगे या यह कि सुविधाश्रों 
का लागत के अनुसार ही मूल्य निर्धारण होगा, केवल अदा किए, गए लगान के 
अनुपात से लाभांश की अदायगी सदस्यों द्वारा प्राप्त खुविधाओं के अगुपात 
के प्रतिकूल होगा | शायद समिति का विचार लागत के अनुसार ही सुविधाएँ 
प्रदान करना है । 

(४) सहकारी सामूहिक कृषि समितियाँ स्वतन्त्र अधिकृत या पटटे पर 
प्रात भूमि (7४6८४०!४ ०0% 7,८४5८४००!४) पर संस्थापित हांती हैं। भूमि 
समिति के अधिकार में रह भो सकती है या नहीं भी रह सकती है। इसमें 
सम्मिलित कृषि होता हैं तथा सदस्यों को मजदूरी दी जाती है तथा साल के 
अन्त में उपाजित मजदूरी के अनुपात से लाभांश का वितरण होता है | जो 
सदस्य स्तीफा देता है वह दिए गए; पूजी धन को पुनः प्राप्त कर सकता है ॥ 
भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त नहीं हाता है। उत्पादन का प्रोग्राम 
समिति द्वारा निर्धारित होता है | सरकार न तो उत्पादन योजना ही कड़ाई के: 
साथ लागू करती है न काई मूल्य संबंधी नीति । 

यदि पद्च पर प्राप्त भूमि पर समिति का निर्माण होता है तो यह स्पष्द : 
है कि भूमि के प्रयोग के लिए उसकी कीमत के अनुपात से लगान अदा करना! 
पड़ेगा । यह रकम सम्मवतः पूव संबिदे से हो निश्चित कर लो जायगी तथा 
प्रति साल धव्ती बढ़ती अनिश्चित-सी नहीं रहेगी, जब कि सइकारी सम्मिलित 
कृषि-समिति में भूमि के मूल्य पर आधारित लामांश घट्ता-बढ़ता रहेगा | 
यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो सचमुच ही सहकारी सम्मिलित कृषि तथा 
सहकारी सामूहिक कृषि में एक ही भेद रह जाता | सम्मिचित कृषि समिति: - 
में भूमि का स्वामित्व समिति के हाथ में नहां रहता । व्यवहार में सहकारी 
सम्मिलित कृषि समिति में भी सरकार फसल याजना तथा मूल्य निर्धारण . 
को पूण निकंत्रित नहीं करती तथा सहकारी सामूहिक कृषि समिति में स्तीफा 
देने वाला सदस्य केवल वापसी में अदा किया पूंजी धन हा नहीं बल्कि पट्टो , 
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है 
में ( वा लगान ) पर दी गई भूमि भी प्राप्त करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि 
सहकारी सामूहिक कृषि प्रणाली में सदस्य द्वारा अदा किए. गए; पू जीधन को 
यापस किया जायगा या नहों। अनुमानतः समिति इसके विपक्ष में नहीं है 


तथा हमारे विचार में पू जीधन का पुरस्कार अवश्य दिया जाना चाहिए, | 
कैप्टन मोहिते की रिपोर्ट (८००0. १/077/65 8८७०४) 


स्पष्ट है कि सहकारी योजना-समिति द्वारा निर्धारित सहकारा कृषि की 
रूपरेखा दोषों से मुक्त नहीं है। केप्टन माहिते द्वारा बम्बई सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत एक दूसरी रिपोर्ट है। उसमें सहकारी क्ृपि चार विभागों में 
बंटी है :--- 

(१) सहकारी उन्नत कृषि 

(२) सहकारी सम्मिलित कृषि 

(३, सहकारी आसामी कृषि 

(४) सहकारी सामूहिक कृषि सहकारी योजना समिति द्वारा निर्णीत 
उपभेदों के समान हा ये विभाग हैं | परन्तु इनकी कल्पना में कुछ अन्तर है| 
यथा, सहकारी उन्नत कृषि में सभी सदस्य समिति द्वारा निर्धारित कृषि की नीति 

पर चलने के लिए स्वीकृति देते हैं : समिति अन्य गांण प्रकार के पेशों का 

संचालन भी कर सकती है। सरस्य जिस उद्दश्य के लिए समिति का सदस्य 
चनता है उसको छोड़ कर वह स्वतन्त्र हाता है | पूजीधन हिस्सों के द्वारा संचित 
की जाती है परन्तु उसको लोठाने का काई उल्लेख नहीं है। यह निश्चित 
रूप से स्पष्ट उल्लिखित है कि समिति में उनके सदस्यों द्वारा किए व्यापार के 
अनुपात से लाभांश सदस्यों में बांटेगी | 

सहकारी सम्मलित कृषि समिति में व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि का 
संचयन मात्र ही नहीं किया जाता परन्तु क्रय तथा पट्ट पर भी भूमि प्राप्त की 
जाती है। इस तरह यह समिति में सहकारी सम्मिलित कृषि समिति तथा 
सहकारो सामूहिक समिति--दोनों के सिद्धान्तों का मिश्रित रूप है | कोई स्पष्ट 
उुकाव नहीं दिया है कि किसी स्तीफा देने वाले सदस्थ का भूमि उसको 
ल्लौटायी नहीं जायगी | उपाजित मजदूरी के अनुपात के अतिरिक्त संमिति 
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३ 
अदच भूमि तथा पंजीधन पर भी सदस्यों को लाभांश दिया जायगा। परच्ठु 
आमदनी के प्रयोग के लिए, निम्नांकित मंद हैं; -- 


१-->ऋण तथा जमा पर व्याज 

२---काथ्य-व्यय 

३--चक्षतियाँ 

४--वयंत्रों पर हास 

9--भमि पर कर ( ,690 ८28965 &7व £#606 ) 

जो कुछ भी अवशेप होता हैं वह लाम हे जिसका २५% संचित 
सुरक्षित काष ( १९८४९४ए८ ४प्र76 ) म॑ चला जाता है| इसके बाद ७५४ 
लाभांश बच रहता दे | इसमें से हिस्सा प्‌ूजी पर ६६५ की दर से अत्युपलब्धि 
दी जायगी। बचे हुए 3४४ लाभांश का ७०४ सदस्यों में उनके द्वारा 
उपाजित मजद॒री के अनुपात से वितरित किया जायगा। इसके बाद जो 
३०% अवशेप रह जाता है वह रिपान के अनुसार वेतन प्राप्त कमचारियों को 
बानस के रूप में तथा दान आदि मे खच किया जायगा। इसलिए प्रत्यक्षुतः 
जब तक हम यह न मान लें कि सदस्या का भूमि के मूह्प्र के आधार पर 
दिया जाने वाला लाभांश उपयक्त व्यय के मद संख्या ४ में शामिल है तब तक 
हम यह कह सकते हैं कि यह लामांश नहीं दिया जायगा । रिपोर्ट म॑ं यह कहा 
गया है कि देनिक मजदूरा पर देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काम के 
दिनों की एक इकाई का प्रणाला निर्णीत का जानी चाहिए | 

सहकारी आसामी कृषि घमितियां का कल्पना सहकारी योजना समिति 
द्वारा निर्धारित रूपरेखा के समान ही है। यही बात सहकारी सामूहिक कृषि 
समिति को रूपरेखा के विषय में है । रिपोट के अनुसार यह केवल कुल लाम 
के वितरण के प्रश्त पर सम्मिलित कृषि समिति से भिन्नता रखती है। “वष के 
अत में कुल लाभ का हिसाब कर लिया जाता है तथा मजदूरा, लगान, सुरक्षित 
कोप आदि के लिए धन निकाल कर अवशेष लामभांश समिति की भूमि पर 
सदस्यों द्वारा किए गए श्रम की उपार्जित मजदूरी के अनुपात से उन्हीं में वितरित 
कर दिया जता हे ।” हमारी राय॑ में अन्तर केवल यह है कि प्र त्त पृ जीघन 
पर कोई लाभांश नहीं दिया जायगा यद्रपि यह उल्लिखित नहीं है कि पू जीघन 


€ २११६ ) 


एकत्रिट किया जायगा या नहीं | जहाँ तक भूमि पर दिये गए; लामांश का 
संबंध है यह स्पष्ठ नहीं किया गया है कि सदस्यों से पद् पर भूमि नहीं ली 
जायगी | हम मान लेते हैं कि सदस्य अपनी भूमि समिति को पट्टे पर दे 
सकते हैं तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से वे जो कुछु भी बदले में पाएंगे ओर 
“भूमि को कीमत के अनुसार जो लाभांश पाते?--इन दोनों में कोई 
अन्तर नहों है क्‍योंकि दोनों भूमि के मूल्य पर आधारित हैं! । सहकारी 
सम्मिलित कृषि में मी, लामांश का अधिक भाग सदस्यों में उनके द्वारा 
उपाजित मजदूरी के अनुपात से वितरित किया जाता है: वहां केवल अल्पांश 
ही वेतन प्राप्त कमचारियों तथा दान में व्यय किया जाता है तथा हम मान 
लेते हैं कि सहकारी सामूहिक कृषि-समितियों में इस सिद्धान्त का लागू होना 
निषिद्ध नहीं है । 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिष्रद के परामशदात्री समिति (/(ए780+%ए 
80250) द्वारा (१६४४) प्रस्तुत मेमोरन्डम ((८४70:%70977) में सहकारी 
कृषि की परिभाषा यह है :--जहाँ “प्रत्येक काश्तकार अपनी भूमि पर स्वामित्क 
अचक्लुए्ण रख सकेगा परन्तु कृष-काय सम्मिलित नाति पर आधारित होगा । सारा 
व्यय सामूहिक कोष वह न करेगा तथा सारा आमदना से लिया जायमा | बची 
आमदनी काश्तकारों में उनकी भूमि के अनुपात से वितरित कर दी जायभी |” 
इसमें यह गलत कल्पना कर ली जाती है कि कृषि में लाभ केवल भूमि के: 
कारण ही होता है ओर श्रम के कारण नहीं। समिति में सदस्यों हारा किए, 
गए, कार्य तथा श्रम का माप भूमि कैसे कर सकती है । 
कांग्रेस भू-सुधार समिति 

समिति ने चार प्रकार की कृषि प्रणाला की रूपरेखा निर्धारित की थी 

( १ ) व्यक्ति ढ्वारा को गई खेती जिसमें किसान के परिवार के सदस्य 
और कभी कमी मजदूरी पर लगाए, अमिक भी काम करते हैं। 

* यदि, जैसा कि बंबई की पंचवर्षीय योजना ( १६३६ ) में था केवल 
भू-विहीन श्रमिक ही सहकारी सामुहिक कृषि समितियों के सर्दस्य होंगे तक 
यह समस्या पेदा नहीं हो सकती है । 


( २१७ ) 


( २) ऐसी सहकारी कृषि समिति जिसमें समिति के सदस्यों का व्यक्तिगत 
भ-स्वामित्व बना रहता है परन्तु प्रवन्ध सहकारिता के आधार पर होता है । 

( ३ ) सामूहिक कृषि जिसमें कृप्रक वर्ग या कृषकों का एक समूह समिति: 
के अन्तगत व्यक्तिगत-म-स्वामिस्व नहीं रख सकता | सारी भू का स्वामित्व 
समिति या पूरे सम्प्रदाय के हाथ में रहता है । 

(४ ) राजकीय भूमि पर एक राजकीय क॒षि* की जायगी | स्पष्ठ है 
कि भू-सुधार समिति ने भूमि-स्वामित्व तथा भूमि-प्रबंध के आधार पर चारों 
वर्ग बनाए हैं। यदि हम स्वामित्व के आधार पर चलते हैं तो यह स्पष्ट नहीं 
है कि उस भूमि को जा सहकारी आधार पर प्रर्वान्धत है परन्तु एक: 
सहकारी समिति के स्वामित्व में है हम किस श्र णी में रखेंगे | इसी प्रकार यह 
स्पष्ट नहीं है कि सहकारिता के आधार पर प्रबन्धित एक फार्म को जो कि. 
राजकीय स्व्रामित्व में हो सहकारी फाम कहा जायगा या नहीं। सामूहिक 
कपि प्रणाली के वपय में यह स्पष्ट नहीं है कि फाम का प्रबन्ध किसके हाथ: 
में रहेगा । क्‍या वह एक सामूहि « फाम ऋहलाता रहेगा यद्यपि खेती (अ) 
व्यक्तिगत किसान द्वारा या (बं) सहकारिता के आधार १२ कुपकों के एक वग 
द्वारा की जाए। प्रथम प्रकार की व्यक्तिगत खेती के बिपय में यह स्पष्ट नहीं 
है कि व्यक्ति का स्वामित्व भूमि पर है या छि नहीं, 5द्यपि स्थिति यही प्रतीव 
होता है । ह 

परिभाषा से यह भी स्पष्ट नहीं है कि “सहकारी प्रबंध”? (७7228. 
(.0-0767%0ए८ए) का क्या अर्थ है। इसका प्रयोग भूल से नहीं किया 
गया है क्‍योंकि पश्चात्‌ ( प्रश्न तालिका ) में यह पूछा गया है । 

प्रश्न €£ (()--सहकारी फाम का संचालन करते समय आप किस” 
प्रणाली को अपनायेंगे ! 

( ५३ ) इन फार्मों के प्रबन्ध और हिसाब के के लिए किस प्रणाली का 
सुझाव देंगे ! समिति ने सम्मिलित कृषि प्रणाली के पक्त में राय दी तथा 

* समिति ने अपनो रिपोर्ट में कहा था कि क्‍योंकि राज्य ही उपयुक्त दै,. 
केवल खोज और अनुसंधान काय के लिए राजकीय फार्म स्थापित किए जाएँ; 
भावी कृषि में राजकीय फार्म शून्य ग्रायः होंगे । 


(. शृश्८ ) 


'झहकारी प्रवन्ध से समिति का अर्थ सम्मिलित कृषि प्रणाली से है। समिति 
अत्यक्षतः चाहती दे कि यह सिद्धान्त केवल उन्हों जोतों पर लागू किया जाय 
जो कि आधार भूत क्षेत्रफल से कम हों । 

धग्राधारभूत जोतः? की कल्पना समिति ने सब प्रथम की है। यह वह 
जोत है जिससे कम क्षेत्र में खेती करना क्षमता पूरा कृषि काय की दृष्टि से, . 
पर्यात ( 020295]ए )* घाटे का व्यापार है। समिति ने आर्थिक जोत के 
तिगुने क्षेत्र को “सर्वोत्तम जोत” ( की सीमा /४ निर्धारित किया है । “आधार 
भूत” ओर “सर्वोत्तम” सीमाओं के बीच वाली जोतों के किसानों को बिक्री, 
'साख आदि के लिए बहुध्येबी सहकारों समिति के सद॒स्य बनना पड़ेगा । आधार- 
भूत जोत से कम जोत वाले किसानों को अन्य ऐसे ही किसानों के साथ मिल- 
कर संयुक्त सहकारी कृषि करनी हागी। बिहार, बंगाल, मद्रास के असफल 
संयुक्त सहकारी कृषि प्रयोगों को दृष्टि में रखकर छोटे किसानों को जिनकी . 
"संख्या अधिक है, सहकारी कृषि के लिए बाध्य करना वाछुनीय नहां है। 
उन्हें भी पहले बहुध्येयी समिति का सदस्य बनाना चाहिये । 


पंचवर्षीय योजना आयोग 
पंचवर्षीय योजना आयोग ने भा वैज्ञानिक पद्धतियों और पू जी विनियोग 
का आवश्यकता के महत्व का माना है | क्‍्योंके बड़ा जोत वालों के लिए यह 
सुविधाएं सुलभ हाती हैं, अतः योजना आयोग ने छोटे और मध्यम जोत वाले 
किसानों के लिए स्वेब्छा स सहकारा क्लाष समिति बनाने को राय दी है। 
२ आधारभूत जोत की परिसाथा दो+पूर्ण है। न तो “पर्याप्त? शब्द 
का अथ सीसा निर्धारण में सहायता देगा आर न “कृषि काये की चमता”! । 
हम कृषि कार्य की उमता को, श्रम, बेंक, पृ जी, भूमि-- किसी की भो श्रोसत 
अथवा सीमांत उत्पादकता के रूप में आंक सकते हैं । 
४ <सर्वोत्तम जोत” “अधिकतम जोत” नहीं होती। वह सर्वाधिक 
चमता वाली जोत होनी चाहिये पर॑तु ऐसा प्रतीत होता है कि समिति सवात्तम 
जीत को ही अधिकतम जोत बनाना चाहती है । परंतु उत्पादर्न साधनों की 
यरिवरतंनीयता की इृष्ठि से सवोत्तम जोत की सीसाए' कई हो सकती हैं । 


( २१६ ) 


समिति के वैस “गहस्थ-जोत? *( मब्यागाए सलठ!ताशइ ) के-चार छः गुना 
भूमि अवश्य हो ओर उसे पूर्ति, पू जी, बिक्री संबंधी सभी सुविधाएँ सरकार से 
मिले तथा समिति के जीवन-काल में उसके सदस्यों के कृषि-अधिकार 
अपरिव तनीय रहें । 
... योजना आयोग ने सहकारी कृषि का अर्थ तो नहीं स्पष्ट किया है परंतु 
वह यह नहीं जानता कि देश में हो रहे सहकारी कुषि प्रयोगों से क्‍या शिक्षा 
मिलती है | अ्रतः उन्होंने उनके अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है। 
उन्होने समस्त ग्राम-भूमि की सहकारी-व्यवस्था का उल्लेख किया है जिसका 
तात्यय यह है कि खुदकाश्त करने वालों को, जिनकी कुल काश्त गाँव की जोती- 
बोई जाने वाली भूमि का कम से कम आधा है, सहकारी भूमि व्यवस्था के 
पक्ष में निणय करने का अधिकार है। यदि वे ऐसे करें तो शेष गाँव वालों पर 
भी सहकारी ऋूपि व्यवस्था लग्यू होगी | सहकारी कुषि व्यवस्था, किसान-परिवार 
की छोटी छोटी यालयों को भूमि पर अलग अलग सहकारी कुषि करने की 
अनुमति दे । सहकारी-कृपि-व्यवस्या एक प्रकार से पंचायत द्वारा ग्राम का 
कृषि-उत्पादन निर्णय ओर काश्तकारी वितरण का ढंग है। सहकारी ग्राम 
व्यवस्था, के रूप के बारे में योजना आयोग के विचार स्पष्ट नहीं हैं और 
उसका अन्तिम रूप प्रयोग और भूल के आधार पर निणय होगा | अस्तु | 

वे आषारभृत प्रश्न जिन पर मतभेद हैं निम्नाकित हैं :-- 

(१) क्या भूमि का स्वामित्व सदा के लिए सहकारी समिति के हाथ 
में चला जाना चाहिए ! 


* महस्थ-जोत?” बह जोत है जिसमें स्थानीय दशा और क्ृपि-पद्धति को 
दृष्टि में रखकर एक हल को ( या सामान्य परिवार द्वारा ) खेती की जा सके । 
इस कृषि-कार्य में श्रचलित ((८५४६08027ए मदद ( यथा, श्रम आदि की ) ली 
जा सकती है | स्पष्टतः यह आधिक जोत ( 00090%76 म्ठवामट ) नहीं 
है ओर न यह कांग्रेस कृषि सुधार समिति द्वारा अतिपादित “आधारभूत जोत” 
है क्योंकि उसमें पर्याप्त घाटे के न होने कां प्रश्न उठाया गया है। हानि लाभ 
का उल्लेख न'होने के कारण इसके आधार पर “अधिकतम जोत”” निश्चित 
करना उचित न होगा | 


( २२० ) 


(२) क्‍या फसल-योजना तथा कृषि विषयक काय सम्मिलित रूप से 
संचालित किए जाने चाहिए * 

(३) क्‍या लामांश का वितरण भूमि के मूल्य, उपाजित मजदूरी या किए, 
गए व्यापार के अनुसार होना चाहिए, ! 

भूमियां चार प्रकार की हैं :-- 

(१) वह भूमि जो व्यक्तिगत स्वामित्व तथा यर्वक्तेगत कृषि के 
अन्तगंत है । 

(२) वह भूमिजों व्यक्ति के अधिकार में हेया सरकार द्वारा 
अधिकृत है परन्तु असामी द्वारा जोती जाती है । क्‍ 

(३) वह मूमि जो कि खेती योग्य है परन्तु उस पर खेती नहीं होतो। 

(४) वह भूमि जिसको अभी जोत में लाना शेष है या जो जोत के 
अन्तगत लाई जा रही है | 

दीघरकाल में भू-स्वामित्व का प्रश्न व्यक्तिगत आधार पर हु हल होना 

चाहिए. । प्रारम्मिक दशा में जहाँ तक ऊपर अंकित प्रथम दो प्रकार की भूमि 


६ सहकारी सम्मिलित कृषि विषयक कुछ प्रयोग पहले हो चुके हैं। 
तथा उनका परिणाम संतोषगप्रद नहीं रहा है| रजिस्ट्रार बम्बई ने अपनी 
रिपोर्ट सें जिखा है : सम्मिलित कृपि-समितियों के विषय में जहाँ तक अनुभव 
प्राप हुआ है वह यह कि जमसीदारों तथा असामियों को भूमि का एकी- 
करण करने के लिए तैयार कर लेना मुश्किल है तथा सम्मिलित कृषि, अपनी 
वास्तविक जाति-गुण के अनुसार सरल नहीं है जब तक कि इस्र प्रकार के 
प्रत्येक अयोग के लिए विस्तृत फासें राज्य द्वारा न दिये जाये इसी प्रकार 
सद्रास के २६ भूमि कृषि-ससितियों के विपय में रज्िष्ट्रार ने लिखा है कि. 
सब प्रकार की स्वीकृतियों के बावजूद प्रत्येक निवासी अपने ही दृष्टिकोण 
तथा डत्तर दायित्व से अपनी भूमि पर कृषि करना चाहता है | तथा फल 
स्वरूप श्राप्त उत्पादन अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहता है। जहाँ तक 
सहकारिता का संबंध है मद्बास तथा बम्बई दो बहुत ही प्रगतिशील प्रदेश हैं | 
उनके अनुभव से यह प्रतीत होना चाहिए'कि हवा का रुख किस ओर है| 

उ७ प्र० में जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि-सुधघार बिल एक्ट, १६४६ में- 
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का संबंध है स्वामित्व का अधिकार अछूता छोड़ देना चाहिए. । दोनों दशाश्रों 
में, सहकारी उन्‍नत कृषि तथा सहकारी सम्मिलित कृषि समितियों का निर्माण 
क्रिया जा सकता है। सम्मिलित कृषि समिति को सहकारी आसामी सम्मि- 
लित समिति की संज्ञा भी दी जा सकती है | 

* जमींदारा उन्मूलन के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के पश्चात्‌ अंतिम 
दो श्रेणियों में आने वाली भूमि राजकीय जायदाद हो जायगी। इनको 
सरकार द्वारा समितियों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए; या भूमि को 
सम्मिलित रूप से प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए; या सदस्यों 
को व्यक्तिगत रूप से कृषि करने के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए.। बाद समिति 
का उन्नत छृपि के काम को संचालित करना चाहिए. तथा असामी कृषि या 
सम्मिलित (सामूहिक) कृषि पर चलना चाहिए | 

जहां पर व्यक्तिगत स्वामित्व या आसामी के अधिकार के बावजूद 

सम्मिलित कृषि संचालित की जाती है, सदस्य को अपनी भूमि वापस पाने का 
अधिकार रहना चाहिए यदि वह ग्राम-पंचायत को आश्वासन दे सके कि वह 
स्वयं नूमिपर खेती करेगा। कालांतर में जब ग्रार्माण श्र॒र्थ-बव्यवस्था में सहकारी 
समिति एक शक्तिशाली संस्था रूप पा जाय तब वह ऐसा सिद्धान्त चालू कर 

सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि समिति छोड़ने वाले सदस्यों की इस तरह 
ऐसा विधान ह कि कोई दस सदस्य जो कि किसी विशेष क्षेत्र में सामान्यतः 
एुक गाँव कस से कम ७० एकड़ भूमि पर भूसिधर या सिरघर का अधिकार 
रखते हों एक सहकारी कृपि-समिति का निर्माण कर सकते हैं यदि अनार्थिक 
जोत चाले यथा प्रति लद॒स्य ६६ एकड़ से श्री कम जोत भूमिघरों या सिरदारों 
का हे भाग यदि इस ब्रह्वर के कुल जोत का कम से कस है भाग अपने 
अधिकारों से रखते हों तथा एक सहकारी कृपि-समिति के निर्माण के लिए 
आथना पत्र दें तो इस प्रकार के सभी जोत के लिए स्वीकृति मिल जायगी 
जब तक कि जाँच पड़ताल के बाद जिलाधचीश अरस्वःकृत नहीं करता है। 
इसका अर्थ यह हे कि इस्तीफा देने वाले सदस्यों को उनकी भूमि वापस नहीं 
की जायगी । दूसरे शब्दों में, एक्ट के अन्तर्गत, भू-स्वामित्व सदा के लिए 
समिति के अधिकार में चला जायगा | 
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उनकी प्रारम्भिक मूल भूमि ही वापत की जाए। यह किसी भी खण्ड 
(प्लाठ) के रूप में लोथई जा सकती है जिससे समिति की फ्सल-योजना पर 
कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े | इस तरह हम देखते हैं कि यह आवश्यक 
नहीं है कि सदैव के लिए स्वामित्व को समिति के अन्तगंत कर दिया जाय | 

फसल-योजना का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना चाहिए. | इसको 
कार्यान्वित करना तथा इससे कृषि विषयक काय समिति की रूपरेखा के 
अनुसार सामूहिक सम्मिलित अथवा व्यक्तिगत आधार पर करना चाहिए | 
समिति से सदस्य जो व्यापार करें उसके अनुपात से लामांश का वितरण 
हाना चाहिए | इसका मापदंद उपाजित मजदूरी हो सकती है। यदि सदस्यों से 
मजदूरी या काम के दिनों की इकाई के आधार पर काम लिया जाता है। 
यदि गैर सदस्यों से भी काम लिया जाता है, तब भूमि का मूल्य या लगान 
ही लामांश के वितरण का आधार बन सकते हैं। 


दश्षवाँ परिच्छेद 


भारत में कृषि-विषयक बाजार 
सामाजिक न्याय ओर मूल्य क्‍ 
सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक समझा जाता है कि किसानः 
को कृषि-पदार्थ का उचित मूल्य मिले ओर मूल्यों में अवांछुनीय प्रभाववाली 
घट-बढ़ बंद की जाय | पहले लाडड स्टम्प और अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय संघ 
द्वारा किए. अध्ययन के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि बतमान्‌ 
ओंवद्रोगिक विकास के साथ कृषक को अपने पदार्थ के बदले में क्रमागत कम 


तैयार माल मिलता है | पिछुले सत्तर वर्षों में उसे उतने ही तैयार माल के 
लिए. ड्योढ़ा माल देना पड़ता है। ;--- 


वर्ष निश्चित तैयार माल की मात्रा के बदले कितना, 
प्रतिशत कच्चा माल देना पड़ता है 
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* थे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित “अधेविकसित तथाः 
औद्योगिक देशों के आपसी व्यापार में युद्धोत्तकालीन मूल्य-संबंध, १६४६?” 
में दिए आंकड़ों के आधार पर अनुगणित किए गए हैं | 
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कृषि उत्पादन और सूल्य 
किसान को इस सामाजिक अन्याय से बचाना चाहिए । इस संबंध में 
यह व्याख्या की गई है कि कृषि उत्पादन किन शक्तियों पर निभर है। जहाँ 
'अविकसित दशा है तथा किसानों को आथिक स्थिति निम्न है ओर उनके खेत 
छोटे छोटे हैं वहां किसान अपने भाजन के पदार्थ पैदा करता है ओर आवश्यक 
नकद निधि प्राप्त करने के लिए. मंदी के समय अधिक अन्न पैदा करने की 
चेष्ण करता है | नगरां ओर उद्योगों में लगे व्यक्तियों के विपरीत किसान 
अधिक सहनशील और संतोषी है। मंदी के समय नगरों से लोग गांव चले 
जाते हैं ओर खेतों की संख्या बढ़ जाती है। उस समय ओर बाद में भी 
किसान परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए, जागरूक रहता है* | यह कहना 
- गलत होगा कि अन्य लोगों की माति किसान अधिक ( या अधिकतम ) लाभ 
उठाने को चेष्टा नही करता | यह सत्य है कि वह साहस ओर जोखिम कम 
उठाता है | अत: उद्योगपतियों की भांति वह मूल्यों का पूर्ण लाभ उठाने के 
लिए अपने उत्पादन क्रय ओर व्यवस्था को आए दिन बदलता नहीं । 
उत्पादन-सूल्य-संबंध के कारण 
सेड्धांतिक दृष्टि से यह कहा जाता है कि मूल्य परिवतन के साथ उत्पत्ति 
की अपरिबतनीयता के संभव कारण हैं :--(3) निश्चित लागत का अधिक 
' होना, (3) उत्पादन समय का लंबा होना, (3) क्ृषि-पदार्थों के मूल्य के 
अनुपात में कृषि-साथनों की लोच कम है तथा कृषि-साथनों के बाजार 
-अपूर्ण ((४7/0/6८0 हैं । 
परंतु प्रथम तो कृषि जीवन-क्रम है ओर मंदी के दिनों में परिवर्तनीय 
व्यय ( ए2:7296 4770/5 ) भी नहीं घरदए जाते न मजदूर ही कम रखे 
जाते हैं, न लगान प्र कम भूमि लो जांती है| द्वितीय, हनारा कृषक तो 
अपने पोषण के लिए. खेती करता है; अतः जब अधिक दिनाँ तक मंदी रहती 
*है तब केवल बिक्री वाले कृषि-पदार्थों के उत्मादन में परिवतन होते हैं| जहां 
तक उसी साले के उत्पादन का प्रश्न है, किसांन उसे रोक नहीं सकता | 
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९ जूट, रूई, मूंगफली आदि की फसल मूल्य के साथ बढ़ती घटती 
"पाई जाती है । ः 
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मेंद्ण्त: बह उन्पादन तभी रोकेगा जब फसल तेंवार ऋरने के शेप व्यय की 
अपेत्ञा प्रत्यापत फल का अनुमानित कूल मूल्य कम दो । परंतु भारतीय 
पांस्कृतिक व दामाजिक व्यवस्था के अतगत हमारा किसान इस प्रकार का 
बैत्तिक लेखा-सास्ा नहीं रखता | 

तृतीय; भाव गिरने पर अकृपिनत्षेत्रों में साथनों के मृल्य कम हो जाते 


हैं, अतः कृषि साधनों को अवसर-लागत गिर जाती है ४ भाव गिरने 

पर कृपि-साधनों का पूर्ति बढ़ जाती है और साथनों का मुल्य बट जाता है। 

अतः उत्यादन ऋन करने की यतृत्ति धीमी पड़ जाती है। इसके विपरीत भाव 

बढ़न पर अप ज्षेत्रां में साथनों का नूल्य बढ़ जाता दे परंद्र तब भी कृषि- 

साधनों का नूत्व तथा पूर्ति में एक सामा तक काई परिबतह नहॉं दाता * । 
कृषि समृद्धि ओर मूल्य 


कृषि-स्त्पादन और कुषि-मूल्यों तथा सामान्य मूल्यों के दीच पाए जाने 
बाले संबंध द कारणों के संबंध में जो विवाद हैं वे उश्रेत्न / कमी १ ) 
नहीं हं। सकते | उत्त व्याख्यः के कारण कृपिसम्रद्धि का वृद्धि करने में अभी 
विशेष सहायता यद्ढी मिलता दिखाई पड़ती | कपि-उत्पादन ऊं! प्रद्धि से ग्रामों 
की स्थिति सुपर सकतो है परंतु उपयु क्त व्याख्या से कपि-उत्पादन बढ़ाने के 
उपाय ह्वाथ नहीं लगते | मौद्रिक-अर्थ-व्यवस्था के अंतगत ग्रामों के आर्थिक 
विकास तथा समृद्धि के लिए. उत्पादन-वृद्धि के साथ (या अजावा ) किसान 
को कृषि-पदार्थ का अधिक मूल्य मिलना चाहिए। परंतु जन-समृद्धि की 
दृष्टि से यह बात सदैव उचित न होगी | मूल्य की कमी भो वांछुनीय हो 
सकती है। 


चल 


जन-सम्ृद्धि ओर मूल्य 
यदि जन-समृद्धि के इष्टिकोश से काम किया जाय तो तीन मुख्य उद्देश्य 
उल्लेखनीय हैं : (१) मूल्य निर्धारण उपभोक्ता की रुचि पर आधारित हो 


कर 


(२ ) काय्य-क्षमता में बुद्धि हो तथा ( ३) उचित न्याययुक्त जीवन-स्वर का 


३ यदि कृषि साधनों की कोच वचेसी ही होती जैपी भाव पेश्ने 
की दशा में, तो भाव बढ़ने पर कृषि-साधनों के मूल्य इसने बढ़ते कि [55 
को उत्पादन बढ़ाने में घांठा होता | परंतु ऐसा नहीं होता हैं 
श्पू 


६. शक 22) 


आश्वासन हो | कुषि-विघयक बाजार की समस्याओं का वेवेचन करते समय 
उपभोक्ताओं के भोजन के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस संदंध्र 
में दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रथम, मान लीजिए. कि वतमान मूल्य पर 
अतिरिक्त उत्पादन की अवस्था है तथा यदि मूल्य घटा दिया जाय तो अतिरिक्त 
उत्पादन का विक्रय इस तरह होगा कि उस समय बतमान मूल्य पर विक्रय 
के पश्चात्‌ प्रात आमदनी की अपेज्षा अब कुल आमदना बढ़ जायगों। इस 
अवस्था में मूल्य घटाना वांछुनीय होगा । 5तीय, मान लीजिए. कि राजकीय 
आशिक सहायता के कारण किसान की लागत घट जातो है ( तथा इसलिए 
मूल्य भी ) ओर फलतः उपभोग की मात्रा में इद्धि हाती है। यदि इस दशा 
में कृपक की आमदनी में परिवतन तथा आर्थिक सहाबता के फलस्वरूप 
अधिक उचित माजन के कारण उपभोक्ता का काय-क्षमता में इंद्धि का योग 
राजकीय आथिक सहायता से अधिक हो, तब आधिक सहायता तथा घी 
कीमत वांछुनीय हैं। परन्तु यह सब दशाए, अ्रतिरिक्त तथा उपलब्ध पूर्ति 
के बावजूद अधिक मूल्य के कारण क्रय-क्षमता की कर्मी से संबद्ध हैं। इनका 
महत्व वहाँ ओर बढ़ जाता है जहाँ जनता को अपनी आवश्यकताओं का 
अधिकांश ( भाज्यपदाथ को लेकर ) क्रय करना पड़ता है । 
अथव्यवस्था ओर मूल्य-मद्त्व 

भरत की जनसंख्या का लगभग ८७% ( १६५१ ) गाँवों में है तथा 
कुल मजदूरों फा लगभग ६७४ कृषि में काम करता है। खाद्यान्न के 
अन्तयंत . लंगभंग ७८% भूमि है तथा इसका सम्पूर मूल्य कुल क॒ुषि-उत्पादन 
के मूल्य के लगभग ६६७५८ के बराबर होगा। खाद्यान्न के निर्यात का 
प्रतिशत बहुत ह। कम है तथा उसको उपेक्षा की जा सकती हे | नगरवासी 
की अपेज्षा ग्रामवासां. अधिक अन्न का उपभाग करता है। परन्तु ग्रामीण जनता 
की गराबी को दृष्टिकोश में रख यह कहना गलत नहीं होगा कि मूल्य के 
अनुसार लगभग ६६ ८ ८७ »६ १०० अर्थात्‌ लगभग सम्पूर्ण खाद्यान्न फल के 
है; हू हालत में ६ से अधिक ) भाग का उपभोग गाँव में होता है। 
नागरिक और गआमीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हाथ बेचे गए. खाथान्न की विक्री 
ओर मात्रा विषयक आऑँकड़े प्राप्त नहों हैं। अतः उक्त गणना का परीक्षण 


ही गत [९ 


महा कया जा सकता। जहां तक गअ्र्णश उसभाग का रुब्ब हूं आधका शहय 


हक“ | आज लाइन व्क म्टा ० दर ४. दाजाएए ए्पणा प्र डेप श्र प्रा # कह रण 
अं हर भुल्द खाद्यान्न क वितरण का समस्ाा हैं | झअता सम्पूणु 
ही क 
छः 


+ ०५, 

है. (हक # प्र म्फाा 9५ 74 +““ हुनकिल किक ही १ वसा लक 5० पक कल हि अजूल न वपमता७ ०.5 रिणु 

ऊसल्ल के कुछ काचत के 5 ६ आऋचक ने आवक अं ४ ४ नूह्व नंवारश 

कक जाल जुड पक अनल्कथवाा पर पा “० 3 कलम हि के सलय_न लाला दे 
का हां प्ररून 55 सकता है । यह आयात पारबरनना4 हांग, ,. अब याजनीं के 
कर, गा ख्य ०० ० (00 झा अन्न था का 48 अर पक २ ओन्क अरनुड़ नमक ४००० ्ग व्टनाण अत 
कारण जनसंख्या का पेशेबर तथा चेन्रीय वितरण बदल जायगी तब यह 
ऊ ७ 5 पल कर 


हा < सच आन पी 6 4५ 
शा अल व्नवन्‍न्‍कक- व्र्य चल हद का 2 आर आइन्मन लत दशक रास न फ जनक अमान ५३४४ ण्र 7६ ये 
के संचालन तथा कद नजदतु र-थणत्त्ा के झग्गाशए शान का साझा पर हा 
लेन झा ला फि - |; यार द्रापलोटा या फरियाश पाते ऑजाण नह थ या 
ररिवतन आदारित द्वोगे | यदि दस्दई याइना या देवा ही छोड अन्य योजना 








पथ 27 जि पासगा वीक इन 
झर तंच हम है २३६ ४ 
दरकिनार (2 सम आम आह ६ 2 दा का आप र्ट्रं हाय ] + 
उल्लंखनाय यदीजनाीशक्ष.' थे 5, नहा हा | 
४ यड उल्लेख किया हू | है किसतरल ओं क्वाप का ऋछ उठ 
० खुश क्वतता हा सकते वह सरल के पझायब का जे 5छ ३० त्त्क 
कं 22] | | ताल न 'फवपमफजक, दे, 2 कम जिला मि ५७३०४ 

विशेषरण हो चुका है! जट छा उत्पादन परी प्रदेश में, दक्षिण में कपाल 


के कर्क 
क्रा, तथा ज्छ ४ 2 है 8 है बिहार इनूँ बचा 22 /॥ उस्पाइन 228 26322 नायात्र के 
डत्पादन के लिए उपयुक्त छेन्न नदीं छोड़ता | इसलिए जो मजदूर इन ज्षैत्रों के 


उत्पादन में लगे रहते हैं उनको बाइर से प्राप्त अन्न खरीदना पड़ता है । 
यह अज्ञात हे कि क्रिकने किसान केवत था अधिकांशानतः अखाद-फसल का 


उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि कुल चषेद्रकल के २९% में ४ अद्धा-फसल दे 
| ही इलडे उत्यादक हो । उनका 
बंद ब्ग ले बरी होता तथा 


0) 


सं; 
वितरण उत्पादन के ज्ञेत्री में समान खप् मे 


कक 


कड तो बड़े बड़े अभाव-प्रतत क्षेत्र 6। यघ्पि कुछ को: ग्रामण आत्म- 
३ का... हक 


निर्भरता के सिद्धान्त से सहबल्‍ूत नहीं हो सकते हं, हमार सत से सारत के पूर्वी 
तथा दाचणी साग मे १६३०-४० भेखा अनाद का > था से बचने हे 
लिए कम से कम ज्षेत्रोय आत्मनिर्भर्ता अवश्य रखनी चाह एु । 

५ ऐसी योजनाएं श्री तरलोक सिंह लिखित, प[५८ एन्ड सोश त् चैन्ज 
५० दयाशंकड दुबे कृत आवर एग्लीकलचरल प्लान ओर .ग्रे० के० टी० साहा 
द्वारा लिखित “दी प्रिन्सिपुल्स आफ प्लेनिंग! में दी गई हैं । 


5५, 


अब कान 
कक. 
च्च्का 
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ला 


भर 


3493: 
4 | हू 


जा है 
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है 
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इस समय इन क्रियात्मक प्रश्नों की उपेक्षा कर, हम विक्रय की काब- 
च्मता-इृद्धि तथा उपभोक्ताओं की उचि पर आधारित मूल्य-निर्धारण की नीति 
पर ध्यान देंगे। कृषि-विषयक उत्पादन की माँग म्रुख्यतः समय ओर स्थान पर 
प्रसारित रहती है | दूसरी ओर साल में केवल दो या तीन बार ही फसल कब्ती 
है। माँग से तुलना करने पर पूत्ति स्थान से अधिक सम्बद्ध है। प्राचीन समय 
में यह अवस्था न थी तब गाँव की अर्थ-व्यवस्था आत्म-निभर थी। कृषि में 
विशेष करण (8[02८98520409) की वृद्धि तथा अखाद्य-फसल के उत्पादन 
के कारण समस्या अधिक महत्वपूरा हो गई है। अब ऐसी प्रणाली की 
आवश्यकता है जिसमें संचयन, एकजत्रीकरण, श्रेणीकरण, गोदामो में अन्न 
एकत्रित करने, गमनागमन तथा विक्रय आदि की क्रियाविधि ऐसी है कि 
कृषि-पदाथ की सरलता से परीक्षा ले सके | इसलिए यह कहा जा सकता है 
कि विक्रय थोक में, उचित बाजार में, उचित समय पर होना चाहिए, तथा 
शक्ति के अपव्यय, ज्ञति ओर विक्रताओं की अज्ञानता के कारण होने वाली 
कठिनाइयों को +म करना चाहिए.। क्योंकि ओसत किसान न्यून मात्रा में 
विक्रय कैरता है इस दृष्टिकोश से थोक विक्रय के लिए सहकारी बिक्री समितियों 
द्वारा माल को एक करने की अवश्यकता है। विशेष फसलों के उत्पादन के 
लिए दीघकाल में जोत के आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए | तब 
भी सहकारी समितियाँ फसल को उचित बाजारों मे विक्रय करने के लिए 
किसान की सहायता का क्रम जारी रख सकती हैं। 


उत्पादन की थोड़ी मात्रा तथा उत्पादक की नकद रुपये की तत्कालीन 
आवश्यकता ही अधिकतर उम्रको स्थानीय विक्रय के लिए. मजबूर करती हैं। 
कुछ अबस्थाओं में ( यथा, खरीफ के मोसम में ) अगली फसल बोने के लिए. 
किसान की उपस्थिति खेत में आवश्यक होती है, इसलिए, वह कहीं दूर विक्रय 
के लिए, नहीं जा सकता | दो अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं बाजार विषयक सूचना 
का अभाव तथा *मनागमन की समस्याएँ। उत्पादक यह नहीं जानता कि किस 
घाजार में भाव ऊंचे हैं। उसे केवल पड़ासी गांव ओर तहसील के बाजार के 
बतमान मूल्य मालूम रहते हैं| यदि उत्पादक को बाजार तथा बाजारों की 
इशा विषयक श्ञान ओर सूचना प्राप्त होती है तब गमनागमन विषयक, 


२५६ ) 


अनुविधाओं के कारण वह अपना माज्न उत्तम बाजार ने नहों भेज सकता। 
जल, सड़क तथा रेलवे द्वारा गमनागमन के साधन में केवल उपेक्तित तथा 
असमपदस्थ दृद्धि का ही प्रश्न नहीं है परन्तु विभिन्न किराए की दरों का 
( विशेषतः रेलवे के ) भो प्रश्न है। सड़कन्याताबात के संबंब में (१) 
बैलगाड़ी के गमनागसन के साधन को सुधार करने की समस्या के साथ-साथ 
(२) वांत्रिक सड़क गमनागमन के साथन का विकसित करने की समस्या 
बतमान है। उद्योगों को गलत स्थान पर संचालित करने तथा किसान के 
अणग्रस्त हाने के कारण उचित आजारा में माल का जिक्रा नहीं हातां है | 

कृषि को अर्थ-सहायता दने की आवश्यकता हा गलत स्थान तथा गलत 
समय पर माल के विक्रय का कारण है। यदि ग्रामीण साख की समस्या का 
उचित हल किया जा सके तो फसल काटने के बाद ही कृपि-उत्पादन का 
स्थानीय विक्रय या महाजन द्वारा ऋण की प्रणाली का बन्द किया जा सकता 
है | संभव है कि किसान ऋणी हो तथा यह शत स्वोकार कर चुका हो ग्रामीण 
महात्रन, श्रमणशाल व्यापारी या किसी भारतीय ( या अभारतीय ) व्यवसायी 
या निर्यातक के एजेन्ट को पूव निर्भारित दर पर अपना माल बेचेगा। जहाँ 
तक कृषक पर अमभारतीय नियंत्रण का संबन्ध हे, यह संभव है कि किस।न कुषि 
प्रणाला, खाद तथा बीज विषयक उचित परामशं पाता हो परन्तु जहाँ तक 
उत्पादन के मूल्य का प्रश्न है उसे घादा अवश्य होता है। अस्त, उचित समय 
पर विक्रय के लिए. अन्न-संचयन विषयक सुविधाओं का होना भी आवश्यक है| 

किसान ढारा ठीक बाजार तथा उचित समय पर कषि-उत्पादन के 
विक्रय की*समस्या यही नहीं इंगित करती दे कि किसान को बाजार विषयक 
सूचना से पूणरूपेण परिचित कराने की ही आवश्यकता है बल्कि बाजार 
विधयक सिद्ध -न्तों, विशेषकर मूल्य निर्धारण की प्रणाली, प्रचलित बाँद और 
माप-दंड तथा लगाए. गए, बडे ओर कणेती आदि से उसे अवगत कराना 
चाहिए | 

कार्य-क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि एक मिश्रित किल्म का माल 
न पैदा किया जाय | किसी भी दशा में मिलावट नहीं करनी चाहिए.। परन्तु 
खत्पादक तथा कुछ हद तक दलाज और माध्यमिक घन लाभ के लिए इस 
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४ 
राह पर उललते हैं। वे बहुत हा कम यह सोच पाते हैं कि अंत में इससे 
मूल्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है तथा अंत में उत्पादक को ही क्षति वहन 
करना पड़ता है। यदि माध्यमिक ($03ठ0[८४४०४) माल में मिलावट 
करता है तो कुछु समय पश्चात्‌ उसे कम मूल्य का घाय उठाना पड़ेगा 
तब वह इसी बहाने उत्पादक को भी कम दाम देने को दलील पेश करेगा 
अतः जान बूक्कर मिलावट के स्थान पर माल का उचित श्र णीकरण तथा 
विभाजन होना चाहिए, 

ओत में चुहों, कीढ़े-मकोड़ों तथा नरमी आदि द्वारा होने वाली क्षति से 
उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए “ैज्ञनिक अन्न भंडार और गोदाम का 


| 


निर्माण हेए, | केवल चूहों द्वारा ही खाद्य'न्न की वार्षिक क्षति लगभग 
तीन करोड़ रुपये के इशाबर होती है। अन्य कारणों »े भी बहत अधिक ज्ञुति 
होती है । 


उपभोक्ताओं की रूचि के अनुसार मूल्य का निर्वारण करने के लिए 
तीन मुख्य साधन हैं यथा, नियंत्रित पूति, उचित अश्रेणीकरण तथा कृषि पदार्थ 
को ठीक प्रकार से साफ करना ओर विभिन्न रूपों में परिणत करना | उत्पादक 
सीधे उपभोक्ता के हाथ अधिक साल नहीं बेचता | अत: उपभोक्ता की रुचि के 
अनुसार मूल्यों का लेना उससे विशेष सम्बन्ध नहीं रखता है। जहाँ तक: 
नियन्त्रित पूत्ति तथा श्र णीकरण का सम्बन्ध है वह उपयुक्त क्षमता की समस्या 
के अन्तगत आता है। परन्तु कृषि पदार्थ को विभिन्न रूपों में साफ कर परिणत 
करने की क्रिया महत्त्वपूर्ा है | यदि उत्पादको (या उत्पादकों की संस्था ) द्वारा 
यह काय किया जाय तो उन्हें अच्छा मूल्य मिल सकता है। 

एक अन्य दृष्टिकोण 

इस समस्या के हल के लिए दो अन्य दंग हैं। प्रथम में यह इंगित 
किया जाता है कि कम मूल्य मिलने के कारण यह हैं कि किसान उत्तादन 
की कम मात्रा, ऋण, आध्िक कठिनाइयों के कारण उसकी बेवरी, अधिक 
यातायात व्यय, बाजार की अवस्था का अज्ञान, मंडी के बुरे अनुमव--जैसे 
आढ़तिया क्रेता का (जो कि बहुधा आढ़तिया का ही खरीदार होती है) हों पक्ष 
करता है, भावताव ठीक करने की अनियंत्रित प्रणाली, संध्या को बाजार बन्द 


( २३१ ) 


होने के समय में (या जब माल आंशिक रूप में गोदाम में रखा जा छुका 
हो) माल की अ्संट खरावियां बताकर कम मूल्य देने का उनकी चालबाज तथा 
विभिन्न थकार की कयेतियाँ करना और गांव की अगला फल को बोने के 
लिए खेत में उपस्थित रहते की आवश्यकता | इन्हीं कारणों से किसान अपना 
' माल स्थानीय ज्षेत्र में ही वेचता है। इनमें से चार महत्वपूर्ण कारण 
उल्लेखनाय हैं यद्यपि ये सभी उपयेक्त कारणों में स्पष्ट नहीं हैं | प्रथम, हर एक 
व्यापारी (0) अन्य व्यापारियों के अमाव और अनुपस्थिति में, (44) रिवाज 
के अनुसार या (307) महाजन होने के कारण उत्पादन पर उसका हक पहले 
होता है इससे वह मूल्य निर्धारण पर अपना प्रभाव डालने में सम्थ हाता है 
ओर अपने क्षेत्र में कुछ अश तक एकाधिकार रखता है। द्िताय गांवों तथा 
मंदियों में अब तक बाँट (ए८8763) तथा मापदंड का उचित निर्बारण नहीं 
हो सका है जिससे कि बिक्रता को विभिन्‍न प्रकार की क्षतियाँ उठानी पड़ती 
हूँ। तृतीय, उत्पादन का श्रेणीकरण ठीक प्रकार से नहीं होता तथा कर्मी-कमी 
जान बूककर मिलावट कर दी जाती है--यथा, जूट और था में। इसलिए, 
पदाथ का कम मूल्य मिलता है । चतुथ, आशक्षा तथा उचित गठन के अभाव 
के कारण पूत्ति और माँग में उचित संतुलन नहीं रहता है । 
परयवेक्षणश 

दूसरी अध्ययन प्रणाली में सवप्रथम विपणन-सर्व (१७६८६ $५४ए८ए) 
करते हैं। केन्द्रीय विपणन विभाग ( (गए (४६८ ८६४४ ॥202८0&/४- 
7767६ ) $ प्रादेशिक सरकार » से सहयोग से यह अध्ययन किया कि 
बाजार विषयक क्रियाएं क्‍या हैं तथा व्यय किस तरह विभिन्न मदों पर 
प्रसारित किया जाता है। कुछ लोगों का यह विचार है कि यह गणनाएं ठीक 





4 केन्द्रीय कृषि विषणन विभाग निम्नाकित वस्तुओं के विषय में बाजार 
विषयक रिपोर्ट को प्रकाशित कर चुका है। गेहूँ ( इसकी एक अतिरिक्त 
रिपोर्ट भी है), तिलहन, अंडे, अमरूद, कहवा, आलू , दूध, चावल, मूंगफली, 
नारियल के उत्पादन, काजू , चन्ना, केला, जो, मछली, भेंड और बकरी, पशु, 
ऊन तथा बाल, अरांडी, घी और अन्य दुग्ध-डत्पादन, इलायची, सरसों, 
पत्थर, तथा अन्य फल । ह 
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ओर सही नहीं हं। यह सम्मव है कि उपभोक्ता और किसान के मूल्य 
एक ही समय के न हों तथा ऐसी स्थिति में माध्यमिक द्वारा लिए. 
गए. अधिक जोखिम, माल के खराब होने तथा संचयन के व्यथ के 
लिए कोई समा (४725277) नहीं छोड़ी हो। यह मी सम्भव है कि 
कहीं ऋषह्दी अत्युक्ति से काम लिया गया हों और दोनों मूल्यों के बीच- 
अन्तर ३०-४० ५८८ तक नहीं हो। फिर भी में सोचता हूँ कि कम से कम 
यह सी उल्लेखनीय है कि निम्नांकित रिपोर्ट भी प्रकाशित की जा चुकी हैं :--- 

जि) कप विक्रय परामशंदाता की वाषिक रिपोर्ट; 

(ब) भारतीय सहकारी कृषि-बाजार विषयक रिपोर्ट । 

(सर) भारतीय मेले बाजार ओर आढ़त स॒ बंधी रिपोर्ट | 

(द) भारतीय मछली, मत्ख्य केन्द्र, मछली पकड़ने की प्रणालियों की 
आरम्मिक निर्देशिका | 

० ग्रद्ेशों में, विशेषकर उ० प्र० में, युद काल ( १६४४ ) में, आर्थिक 
ससंक इन्सरेक्टरों को एक प्रश्नावल्ली दी गई थी कि वे क्ृषि-उत्पादन 
पविषयक समंक एकन्रित करें परन्तु अब तह इस दिशा में किए गए काये 
विषयक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। आश्चर्य है कि कृषि विभाग द्वारा 
प्रदेशों से केन्द्रीय कृषि-बाजार विभाग के लिए एकत्रित समंकों का प्रादेशिक 
प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इनका अकाशन होना चाहिए जिससे कि 
किसान के लिए. डचित बाजार विषयक सूचना प्रसारित की जा सके । 

० 7० में उच्च विपणन इन्सपेक्टर प्रतिदिव थोक मूल्य विषयक 
सम्क एकन्रित करते हैं तथा मंडी में कृषि-उत्पादन के आयात का मी लेखा 
तैयार करते हैं । यदि इनका प्रकाशन और अध्ययन किया जाय तो स्थानीय 
बाजार के सुधार और विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है | 

“८यह युद्ध पूचं भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित बाजार विषयक 
'रिपो्दों पर आधारित है। अब वितरण व्यय ( उत्पादक से लेकर उपभोक्ता 
तक ) अधिक है (यथा १५५८ से ४०५ के बीच ) यह कुछ फसलों, यथा 
गेहूँ और चावल के विषय में कम है, शीघ्र क्षयशील वस्तुओं, यथा) फल ओर 
'चरकारी के चेत्र में अधिक है । 
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इन गणनौँश्ों से यह इंगित होता है कि स्थिति केसी है | गणना से ज्ञात 
होता है कि माल को पैक करने, उठाने-रखने तथा गमनागमन के व्यय 
के कारण ही अधिकांश व्यव होता है। उसके वाद बाजार में तोल-नाप 
विधवक व्यय का स्थान है। तलश्चात्‌ चंगी आदि का खच है। 
थोक़ तथा फुटकर विक्रताओं का लाभांश तो सब से कम बैठता है। अतः 
यत्रपि प्रत्यक्षतः किसान के लाभ के लिए यह प्रतीत होता है कि माध्यमिकरों की 
संख्या का यथासम्भव बा दिया जाय परन्तु व्याख्या यह इंगित करती है कि 
गमनागमन के साथनों को विकसित करने, बाजार का निय॑त्रित करने तथा 
चुंगी ओर टैक्स को कम करने की अधिक श्रावश्यकता है। इस अध्ययन 
प्रणाली से यह सिद्ध नहीं होता कि संचयन तथा श्रेणीकरण से पूत्ति को 
नियंत्रित किया जाय तथा माल की किस्म को विक्रसत किया जाय जिससे कि 
उद्यादक की अधिक मूल्य मिल सके | 


आधारभूत बाधाएँ 

इन समस्याओं के हल की आधारभूत बाघाएँ--अशिक्षा, अपर्यात अल्प- 
कालीन साख की सुत्धाएं, गमनागमन की कठिनाइयाँ, अआईनयंत्रित बाजार 
तथा विक्रय स्थानीय चुगी टैक्‍स आदि हैं। 

सरकार से यह आशा की जाती है कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए कदम उठाए। यह बाजारों का निरीक्षण और अध्ययन करके प्राप्त 
ज्ञान का जनता में प्रसार कर सकती है । 

अल्पकाल में सरकार बहुत हां सीमित मनुष्यों को शिक्षित कर 
सूचनाएं, प्रदान कर सकती है तथा उन्हीं किसानों के लिए बाजार विषयक 
काय का भार अपने ऊपर सच्चाई और लगन के साथ लेना चाहिए | 

स्थानीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर सरकार गमनागमन विषयक 
सुविधाएं भी प्रदान कर सकती है। यह सच है कि रेल मार्ग, पूरक (/०646४) 
सड़कें तथा पक्की सड़के गह्ले के बाजार केक्षेत्र में महत्वपूरा सहायक हो 
सकती हैं। कठिन समस्या यह है कि गांव से पड़ोस की तहसील ओर 
जिले की मंडियों तक गमनागसन के साधन को कैसे उपलब्ध कराया जाय £ कुछ 
समय तक इस क्षेत्र में बैलगाड़ियों का ही आधिपत्य रहेगा क्योंकि () ओअशतः 
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हर 

किसान अपने बेकार बैलों का प्रयोग गाड़ी में जोत कर करता है तथा 
फसल काटने के बाद वह स्वयं भी खाली रहता है ओर (90) अशतः अच्छी 
सड़कों, आवश्यक कुशल मित्री और सड़क पर साल भर सामान लादने और 
दोने के काम के अभाव में गमनागमन के बांजिक साधन अप्रयोगाह होंगे । 
माल का बारहमासी आवागमन संभव होने के लिए. यह आवश्यक है कि 
किसानों या उनकी संस्थाओं द्वारा अन्न-संचयन का काम प्रारम्भ कर दिया 
जाय | अत्त बैलगाड़ियों के विकास तथा सड़कों के धरातल को सुधारने के 
लिए. अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए.। यह अनुसंधान भी किया जाना 
चाहिए कि रबर-ठायर तथा कोलतार की सड़कों (जो कि दाल और बिना दाज्ञ 
लिए हों ) का सम्बन्ध बैलगाड़ियों की कायक्षमता से किस सीमा तक है। 
निस्सन्देह सीमेंट की सड़के दीबजीयवी होती हैं; इसलिए उनमें किफायत हाती है 
परन्तु समस्या कोष को है। जब तक कि सरकार बम्बई योजना या 
इन्जीनियरों की सभा में निदंशित सिद्धान्तों के अनुसार बड़े पैमाने पर सड़क 
निर्माण का काम प्रारम्भ नहीं करती है, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए 
कि ग्रामीणों के सहयोग से बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाय 
तथा कच्ची सड़को को पक्की या अधपक्की कर दिया जाय। ग्रामीण की 
सहायता से इस दिशा में पत्रावचत तथा जिला बोड का अग्रसर हाना 
चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन का अधिकांश लगभग ५४० 
मील के अदर ही अंतिम उपभोक्ता के हाथ बिक जाता है; उपभोक्ता, 
परिवर्तन काय करने वाले तथा निर्यात-एजेन्ट उसी परिधि के अन्तगंत 
रहते हैं। यदि कहीं ऐसा न हो तो यह वांछुनीय है कि ऐसा ही आयोजन 
होना चाहिए, नहीं तो उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच की खाई और बढ़ती ही 
जायगी; तथा वह इस सीमा तक बढ़ सकती है कि उसको घटाना सुश्किल हो 
जायगा । जहाँ तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है यह बांछुनीय है कि जब तक कि 
स्थानीय तथा ज्षेत्रीय माँग की पूत्ति सम्पूर्णतः न हो सके उसे बाहर नहीं जाने 
देना चाहिए । 


साख संबंधी कठिनाइयाँ तथा अनिय॑त्रित बाजार की समस्याओं के 
कारणन्माध्यमिक के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। निस्संदेह बह पदार्थों 





( २१३२५ ) 


का संचयन करता है, फिर वितरण करता है, माँग ओर पूत्ति को संतुलित 
करता है; बाजार के ओखिस को वहन करता है और आशिक सहायता देता 
है । वथाथथतः हम उसकी सेवाओं के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते । 
इस प्रणाली में खराबी इसलिए है कि माध्यमिक शीष तथा ज़ितिज दोनों ही 
दिशाओं में बहुसंख्यक हैं, वे गोलमाल अधिक करते हैं तथा उत्पादकों के बीच 
कोई सुदृढ़ संस्था नहीं है । छ्लितिजगत माध्यमिकों की अधिकता के कारण 
यह कहा जा सकता है कि उनको असाधारण बचट्म ओर कमीशन नहीं 
मिलता है तथा उनको सम्मवतः कम आमदनी होती है। अन्य रोजगार के 
रास्ते बन्द हैं, इतलिए शीर्ष रूप में मी माध्यमिक अधिक, संख्या में हैं। ये 
लोग गालमाल और बेईमानी इसलिए, करते हैं कि (/) ईमानदारी से चलने पर 
लाम कम होता है तथा (03) बेईमानी के तरोकों की परिपाटी वन गई है | इस 
कारण वें अपरिवर्तनशील ( कम से कम अल्पकाल में । आदतों का रूप धारण 
कर चुके हैं। अतः यदि वे हृदय में यह सोचे भी कि वे ईमानदारी के रास्ते 
पर चलें तथा अन्य लोगों के -ध्यम से ईश्वर की सेवा करें तो भी उन तरीकों 
पर वे चलेंगे ही। यह सच है कि व्यापारिक संतों ((78/77009278 0६ 
(०४०77८४८८) के संस्थापन से इस दिशा में नियामक असर पड़ा है। यह 
आरचय की बात नहीं है कि अन्य वैकल्पिक रोजगार के अभाव में सरकारी 
अ्रेणीकरण, बाँट के मापदंड को ठीक करने तथा बाजार नियंत्रण के प्रयत्न 
सफल नहीं हुए हैं तथा माध्यमिकों का सुधार इतना थोड़ा हुआ है । 
साख तथा माध्यमिकों द्वारा उत्पन्न समस्या को हल करने के अन्य 

उपाय पर विचार करने के पहले यह उल्लेखनीय है कि चंगी तथा स्थानीय 

रैक्स ( ['6/707%. ६85 ) को समाप्त कर दिया जाय * | कर-अनुसंघान 
समिति (१६२५) ने ठीक ही इंगित किया था कि जिन रूपो में वे भारत में. 
वर्तमान हैं वे कर प्रणाली के सभी छिद्धान्तों के विरुद्ध हें तथा उसने राय दी 

थी कि इस अपरोक्ष-कर (706476८६ 7'95%:४०४) को समाप्त करने तथा 


५ चुंगीि के स्टेशनों पर क्लक द्वारा गेरकानूनी नज़राना लेने को बहुत 
ही अन्यायपूर्ण तथा असंतोष पैदा करने वाली परिपाटी वर्तमान है । 





( २१३६ ) 


इसके स्थान पर किसी अन्य प्रणाली यथा, विक्रय-कर को लगाने का यथा- 
झम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए | 


सहकारी बिक्री प्रणाली 

माध्यमिकों की अवस्था को दृष्टि में रखकर तथा बाजार विषयक शिक्षा 
की सीमित सम्भावना को देखकर यह आवश्यक है कि विक्रय के लिए 
कोई अन्य रास्ता निकाला जाय | सहकारी विक्रय के अतिरिक्त कोई अन्य 
उत्तम तथा सुगम माग नहों हो सकता। अब यह मान लिया गया है कि 
सहकारी समितियों में साख के अतिरिक्त विक्रम का काय भी करना चाहिए 
तभी अवांछुनीय मार्थ्यमकों का सुधार हो सकेगा। अब तक देश में कुछ 
-हजार ही सहकारी बाजार समितियाँ है तथा उनको अब तक केवल कपास 
ओर गन्ने के न्ेत्र में ही विशेष सफलता मिली है। गन्ने की समितियों के 
विधय में यह कहना गलत नहीं कि उनमें जनतन्त्राव्मक की अपेत्षा सहकारी 
अफसरो का ही शअ्रधिक नियन्त्रण है; इसलिए, उनको इतनी सफलता मिली 
है। धान, मछुली तथा दूध के विक्रग के लिए तथा <्माटर, खाद्यान्न ओर 
फलों के उत्पादन ओर विक्रय के लिए यथा सहकारी समितियाँ स्थापित करने 
के प्रथत्न किए जा रहे हैं | 

सहकारिता की सफलता के आधारभूत तत्व 

इस प्रकार की सहकारी समितियों के विकास की चार प्रमुख आवश्यक 
'दशाएं हैं । प्रथम, ग्रामीणों को जाग्रत तथा सहकारिता के माग पर चलने के 
लिए. तथा शिक्षितों में लगन व सच्चाई से प्रबंध-काय करने की प्रवृत्ति को 
जगाने के लिए उचित शिक्षा ओर प्रचार की आवश्यकता है। मेरी राय है 
कि यदि सहकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा उचित प्रयत्न किए जायें 
तो विद्यार्थियों में से उपयुक्त कायकर्ताओं को प्रात्त करना कठिन नहीं है। 
खेद है कि यद्यपि राजकीय विभाग स्वीकार करते हैं कि शिक्षा वेत्ताओं का 
सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है--विशेषकर उनका जिनका संबंध शिक्षा 
“तथा सहकारिता से है--स्थानीय अफसरों द्वारा बहुत ही कम प्रयत्न किया 
जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय सहकारी प्रगतियों तथा कामों से संबंधित 
रखा जाय । 


( २३७ ) 


द्वितीय, जहाँ तक माल का पूर्ति की समस्या है, कोई भी सफलता न 
मिलेगी यदि समितियाँ अपने ज्षेत्र के उत्पादन के थोड़े ओश का विक्रय ही 
अपने हाथ में लेती हैं। यह आवश्यक है कि समिति किसानों की ( चाहे वे 
पड़ोस के गाँव के ही क्‍यों न हों तथा उनके पास अन्न अधिक मात्रा में हो या. 
कम मात्रा में ) सदमावना ग्रात्त करेतथा डनकों गसनागमन विश्यक सुविधा 
प्रदान करे जिससे कि वे अपने माल को स्थानीय या उपत्नेत्रीय सहकारी 
सभिति में ला सके । 


की दशा-विषयक सूचनाओं के शीषानिशीत्र एसार के लिए उचित प्रबंध करना 
आवश्यक है। क्योंकि ऐसा प्रबन्ध करना कठिन है स्थानीय इकाइयों का 
क्रमशः उपक्षेत्रीय तथा तालुका-इकाई ओर बाजार-बूनियन से संबद्ध करना 
चाहिए। इसका बम्बई में सफल प्रयोग हो चुका है। बढ़ा बड़ी इकाइयों को 
एक बड़ी वार्षिक निदेशिका ( 7076200%ए ) प्रकाशित करनी चाहिए 
जिसमें बाजारों की, बड़ी मंडियों के एजेन्टों के नाम की तथा मूल्य की उतार- 
चढ़ाव की गतियों की सूची अंकित हो और पाक्षिक ओर विभिन्न सामयिक 
सूचिकाओं के द्वारा बाजार विपयक ज्ञान उपलब्ध हों | राजकीय क्ृषि-विक्रय 
विभाग इस काम को अपने हाथ में ले सकता है ।*" बाजार-समितियों का 
उपभोक्ता भंडारों से संबंध स्थापित करना चाहिए. ताकि वे अपना माँग की 
वस्तुएं किसी धोखे के बिना प्राप्त कर सके | इस दिशा में बहुत ही कम 
प्रयत्न किया गया है । 


... १०सीमित चेन्न में ही उत्पादकों और उपभोक्ताओं के सीधे संबंध को. सीमित क्षेत्र में ही उत्पाद्कों ओर उपभोक्ताओं के सीधे संबंध को 
कायम रखने,के लिए अयत्न किया जाना चाहिए । विस्तृत क्षेत्र के लिए सहकारी 
बिक्री समितियों का सामान्यतः यह अयत्न होना चाहिए कि गाँव और थोक 
मंडी के बीच व्यापार को सुद्र ओर सम्बद्ध, कर सकें | अन्य दो स्वर, यथा, 
थोक बिक्रय ( संचयन ) से थोक ( वितरण ) विक्रय के बाजार तक तथा वहाँ 
से फुटकर विक्रेता तक माल के आवागमन का काये आरंभ में न उठता जाए । 
थोक तथा फुटकर बिक्री के व्यय को कम करने के लिए. उपभोक्ताओं को स्वयम््‌ 
सहकारी भंडार का निर्माण करना चाहिए | 


( रेहं८ ) 


चतुर्थ, ओर अतिम सबसे महत्वपूण समस्या कोष की है| किसान 
भावी प्रतिज्ञाओं की अपेक्षा नकद धन को ही अच्छा समझता है । वह बहुधा 
यह सोचता है “नौं नगद न तेरह उधार” | इसलिए वाजार समितियों 
के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए. जिससे कि वे सदस्य-किसानों को अग्रिम 
धन दे सकें | जहाँ पर साख-समितियाँ विक्रय समितियों से सम्बद्ध हों यह माँग 
बहुत अधिक नहीं हो सकती | फिर भी, ओर विशेष रूप से उन लोगों के 
लिए जो कि साख समितियों से उधार न लें तथा जो कि विक्रय समितियों के 
सदस्य हों कोप की आवश्यकता पड़ेगी । सहकारी विक्रय समितियाँ पू जी धन 
के रूप में पर्यातत मात्रा में कोप-धन एकत्रित नहीं कर सकती | न जमानत 
के अभाव में वे किसी बेंक या अन्य व्यक्ति से कोष श्रातत करने की सम्भावना 
रखती हैं। यदि मोदामों तथा मंडारों ( छ2/7०9०४४८ ) का निर्माण जिया 
जाय तो कोंष्र ओर संचयन की समस्या शीघ्र हल हो जाय । तब संचित 
माल की जमानत पर धन प्राप्त क्रिया जा सकता है। फिर भी प्रबंध की 
सच्चाई और कार्य-क्॒मता पर तथा निर्यत्रण ओर निरीक्षण की कड़ाई, 
तथा गोदाम घर या आढ़त के विपय से श्रेणीकरण आदि संबंधों सेवाओं के 
लिए, गए, मूल्य पर सफलता निमर है। मेरी राय हे कि अच भी भारत 
में गोदाम और आढ़त एक काल्पनिक वस्ठुमात्र हैँ | यदि प्रादेशिक 
सरकारें आर्थिक सहायता प्रदान करें तो इनका निर्माण सम्भव हो सकता 
है। इस दिशा में दक्षिणी भारत अग्रगा्मी है। उदाहरण के लिए मद्रास, 
बम्बई, हैदराबाद तथा मैसूर का नाम उद्धु॒त किया जा सकता है जहाँ पर कि 
गोदामों के निर्माण के लिए आंशिक ग्ररथिक सहायता तो राजकीय अनुदान 
रूप में तथा आंशिक ३६% प्रतिवर्ष व्याज की दर से ३० वष में अदा होने 
वाले ऋण के रूप में दी जाती है। अन्य प्रदेशों में ऐसा होना अति वांछुनीय 
है| यहाँ यह बता देना अत्युक्ति न होगी कि इतनी सुविधा होते हुए भी बहुत 
कम सहकारी समितियों ने इसका लाभ उठाया है। यहाँ यह भी इंगित किया 
जा सकता है कि यह वांछुनीय दे कि यदि भारतीय रिजव बेंक द्वारा, 
भारतीय रिजव बैंक एक्ट की धारा १७ (४) (द) के लगाए, गए. अ्थ में 
परिवत्त न होना चाहिए। इसके छारा “हस्तांतरित जायदादः विषयक 


अधिकार-पत्रीं की जमानत पर ऋण दिया जाना चाहिए न कि केवल 
हस्तान्तारत अधिकार-पत्रों पर। महाजन ( साख दाता )--( इस विपय में 
विक्रव-समिति )--हस्तांतरित अधिकार-पत्र की व्यवस्था नहीं कर सकती तथा 
आढ़त ओर मालखाना (वेयर हाउस) के अभाव में व्यवस्थापिका सभा वह गत 
कभी नहीं सोचती थी जो रिजवं बेंक ने कही है | 
कृषि-डत्पादन के मूल्य का स्थिरीकरण 
अब तक हस झआाधक नूल ते करने का सनस्या पर्‌ इस अकार 
विचार कर रहे थे कि उपभाक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा शारम्भिक उत्पादक 
द्वारा प्रात मूल्य का अन्तर ता घपच्कर हा परन्तु उपभोक्ता द्वारा दिया मूल्य 
न घटे । तव भी यह साचते समय कि उपभोक्ता हरा दिया गया मूल्य किस 
प्रकार बढ़े यह कहा जा चुका है कि नियंत्रित पूत्ति, अणीकरण तथा परिवर्तन 
क्रियाओं ([770८655078) का आवश्यकता है। आधिक क्रताओं को प्राप्त कर 
( विशेषतः नियात क ज्ंत्र म॑ ) तथा प्रस॒रणशं।ल (6502.9840780) अथ- 
व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय मे छद्धे करके उपभोक्ताओं के मूल्य को बढ़ाया 
जा सकता है । 
अधिक-निर्यात बाजार का अधिकृत करने के प्रश्न का एक आर छोड़ 
कर, राष्ट्रीय आमदना में वृद्धि के अतिशिक्त मूल्य का बढ़ाने का एक 
ग्रन्य रास्ता यह होगा कि राजकीय नियमों द्वारा मूल्य का स्थिरीकरणु 
किया जाय | हमने अब तक समय के साथ-साथ मूल्य में होने वाल्ते 
उतार-चढ़ाव को समस्या पर विचार नहीं किया है। मंदी के दिनों में 
कक्राप-पदा्था के मूल्य को अपला कृाष पदाथा के मूल्य आधक तंज। से गिरते 
हँ। मंदी के बाद जब भाव बढ़ते है तो अकृषि पदार्थों के मूल्य को अपेक्धा 
कृषि पदार्थों के मूल्य कम तेजी स बढ़त है ।_ प्रत्यक व्यवसाय में उतार-चढ़ाव 
होना स्वाभाविक ओर सामान्य है, परन्तु भारतीय जनता के जीवन-स्तर की 
अति निम्न-स्थिति के कारण यह न्याययुक्त है कि उतार-चढ़ाव को रोकने के 
लिए, प्रयत्न किया जाए। 
पूत्ति, बाँग या दोनों को नियंत्रित करके उतार-चढ़व को रोका जा 
सकता है। उत्पादन के च्ेत्र में हस्तक्षेप कर या संचय में ओर वितरणु-बाजार 
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में माल के आवागमन में देर-फेर कर पूत्ति को नियंत्रित किया जा सकता 
है | उमित रूप से मूल्य निर्धारण-द्वारा तथा उपभोक्ताओं को शिक्षित कर माँग 
को प्रभावित किया जा सकता है | इस विषय के उपचार के साधन ये हैं :-... 
योजना, माल का आवागमन, ओर मूल्य का निर्धारण तथा नियंत्रण | इस 
हेतु सरकार द्वारा क्रव-विक्रग ओर आकस्मिक घदनाओं के समय स्थिति 
संमालने के लिए भांडारों (8प#8:8£0८2) के निर्माण को आवश्यकता है। 
उचित ओर पूर्ण समंक्र ओर सूचना के अमाव में तथा अक्षम कमंचारी के 
कारण वत॑मान समय में इसमें सफल होना कठिन है। तब भी अगले अध्याय 
में मूल्य के स्थिरीकरण की समस्या पर अधिक प्रकाश डाला गया है | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
कृषि-विषयक मूल्य का स्थिरीकरण 


भारत में पुन्निर्माण योजना की द्वितीय रियोट में मूल्य का एक. 
आरथिक-स्तर पर स्थिरीकरण आवश्यक समक्ा गया है। ओआर्यिक-रुतर! 
(2८070777८ ०ए८[) से यह परिलज्ञित होता है कि इस स्वर पर उचित 
उध्यादन ही सकेगा । इस तरह हमारा उद्दश्य है पर्यात उत्पादन तथा इस 
लच्ब की प्राप्त के लिए, मूल्य का स्थिरीकरण एक आवश्यक अग है । 

रन्तु पर्याप्त उत्पादन ही अतिस साथ्य नहीं है । जनता के जीवन-स्तर 
को ऊँचा करना हू। वास्तविक लक्ष्य है । कृषक की वतमान्‌ क्रव-शक्ति उसका 
यह अवसर नहीं देती हे कि वह गर्बी से मुक्ति पा सके | इस क्रब-शक्ति को 
बढ़,ने के लिए. कई मार्ग हैं| प्रथम, सरक्रार शिक्षा-विपयक् सुविधाएं, गमनागमन 
के साधन आदि प्रदान कर सकती है इस प्रकार वह किसान के उपभोग और 
उत्पादन व्यय का कुछ भार अपने ऊपर ले ले। दसरा माग यह है कि 
क्रियात्मक रूप त ( केवल कागजी तोर पर नहीं ) लगान, ऋण तथा 
सामाजिक परिपादियाँ के कारण हाने वाले किसानों के बढ़ते हुए उत्पादन 
व्यय को घटाया जाय | बूतीयं, गर कृषि-उत्पादव के विक|स से समस्या का हज 
मिल सकता है। चठ॒थ, सरकार आर्िक सहायता प्रदान करके हमारे क्ृपि- 
उत्पादों की प्रतियागिता-शक्ति को बढ़। सकती है| पंचम, सरकार मंडियां 
म॑ कषि-उत्मादन का खर[दकर जितरण बाजार में बेच पश्ठम,सरकार द्वारा 
कृपि-उत्पादन के कुछु या सभी मुल्यों की निम्नतम व उच्चतम सीमा निर्बाररित 
हान। चाहिए तथा आकस्मिक आवश्यकता के लिए सचित अन्न-की सहायता 
से निश्चित सोमाओं के अन्तगत मूल्य को गति का बनाए रखना चाहिए, | 
सप्तम, सहकारी विक्रथ समितियों, नियंत्रित वाजार आर उपमोक्ता-सहकारा 
समितियों के द्वारा ( माध्यमिक आर महाजनों द्वारा किए गए ) किसान के 
शापण का कम किया जा सकता हैं | कृषि का यंत्रकर॒णु करके भूमि की 
उबरता का बढ़ाने का प्रयत्न करना अआाठवाँ मांग है | 

उपयुक्त प्रत्येक उपाव का निम्नांकित एक या अधिक कारण. हे 

१६ 


( २४२ 9) 


अरसवीकृत किया जा सकता है। इसमें जो व्यव होगा वह सरकार की वतमान्‌ 
आध्थिक-शक्ति के बाहर ता होगा ही प्रत्युत वह अन्य मूल्यों पर अनुचित प्रभाव 
डालेगा। राजनीति के दृष्टिकोण से वर्ग संबंधित विरोध बढ़ जायगा जो कि 
अवाछुनीय है | एक नई सरकार से उचित दिशा में शाघ्रगामी प्रगति की आशा 
नहीं की जानी चाहिए | कार्यालयों की देरी ओर अकुशल कमचारियों के कारण 
फल केवल शोषण, दवाव, कुप्रबंध तथा अव्यवम्था ही होगी। यह उचित 
नहीं है कि विश्व-मुल्य-स्तर से अलग कर ख्वतंत्र रूप से मारतीय मूल्य का 
स्थिरीकरण किया जाय । केवल कृषियदार्थों का मूल्य ही नहीं बल्कि अन्य 
वस्तुओं के मूल्य को भी ऊचे स्तर पर होना चाहिए | इस योजना को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए आवश्यक कुशल विशेषज्ञों की कमी है | प्रगति बहुत ही धीमी 
होगी : वतमान्‌ तीज परिवतन काल में स्थिति बढुत ही अप्रगतिशील सिद्ध 
होगी यदि समस्या का हल इस प्रणाली पर किया जाय | सिद्धान्त तथा 
क्रियात्मक क्षेत्र के प्रश्नों का ठीक हल्ल संतोप-पूर्वक नहीं किया जा सकता । 
द इसके साथ-साथ यह झुलाया नहीं जा सकता कि जनता जीवन-स्तर को 
बढ़ाना ओर उच्चतर करना चाहती है । यदि सरकार की नियामक संस्था 
तत्पर है और कार्यकारिणी विमाग सरकार के निर्णोयों का क्रियात्मक रूप 
देना चाहता है तब उद्देश्य-प्राप्ति हो सकती है, चाहे किसी भी मांग का 
अनुसरण किया जाय | समस्या का काई भी हल वह चाहे क्रान्तिकारी या 
शीघ्र शमी हो, संयत हो या शान्तिपूवक मंदगामी, हमें सफल बना सकता है। 
जहाँ तक क्ृष्रि-उत्पादनों के मूल्य के स्थिरीकरणु का संबंध है इसके 
कई अथ हो सकते हैं, यता, कृषि अखाद्य-पस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न के 
मूल्य का स्थिरीकरण हो सकता है | या इसका अथ क्ृषि-उत्पादन के मूल्य की 
अपेक्षा कृपि-उत्पादन के मूल्य का स्थिरीकरण हो सकता है। एक अन्य अर्थ 
मौसमी तथा वृत्तात्मक उतार-चढ़ाब की गति-विधियों की बढ़ती हुईं युक्त प्रव्वृति 
या ब्रिना इसके--को यथासाध्य मंद बनाने से हो सकता हैं । या पुननिर्माण 
योजना की द्वितीय रिपोट में प्रकाशित सिद्धान्तों की रूपरेखा के अनुसार अथ 
लगाया जा है। हमारे मत में क्ृषि-उत्पादन के मूल्य के स्थिरीकिरण का इस 
समय केवल यह अथ लगाना चाहिए कि मौसमी उतार-चढ़ाव को कम किया जाए. 
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इस देतु सहकारी विक्रय समितियां, नियंत्रित बाजार तथा उपभोक्ता सहकारी 
समितियों की स्थापना हानी चाहिए | अन्य तथा अपेक्षतवा अधिक वांछुनीय उपचार 
ये हैं ;--उत्तम उत्पादन, फसल-बोजना तथा गेर कृषि-उत्पादन का विकास + | 
यह दलील पेश की जा सकती है कि संक्रान्ति-काल में क्ृषि-उत्पादन 
के मूल्य में एक तीव्र उतार आने की संभावना है। हर हालत म॑ गैर कृपि- 
उत्पादन के मूल्य की अपेत्षा ऋृपि-मूल्य का हत अधिक हो सकता है | 
कहा जा सकता है कि इसका प्रतिकूल परिणाम बहुत ही बुरा होगा क्योंकि 
पिछले विश्व-महायुद्ध में किसान का अपने जीवन-स्तर को ऊचा करने का 
ऋुछु अवसर मिला है। वे किसान जा पिछली तेजी के फलस्वरूप अब ऋगण 
उक्त हैं पुनः उसी सीमा तक महाजन के पंजे में ऋण-ग्रस्त हा सकते हे । 
परंतु यह अभी तक सिद्ध करना है कि साधारण किसान का जीवन-स्तर 
उठ गया है तथा वह पर्याप्त मात्रा में ऋण-मुक्त है। जहां तक ऋण का संबंध 
हैं भारतीय रिजव बंक के कृपि-साख-विभाग द्वारा अध्ययन किया गंद 
है परन्तु अभी तक तथ्य जनता के समक्ष नहीं आए हैं। ट्रेन यात्रा में ( म० 
हेद्राबाद तथा बम्बई के कुछ भागों से होकर ) तथा शहरों मे मिल्ते 
ग्रा्म॑णों तथा शिक्षित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं से यह लक्षित हाता है कि 
साधारण किसान की ऋण-की अवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । 
इसके अतिरिक्त किसान की नकद धन की आवश्यकता उसके नकद 
आमदनी से कई गुनी बढ़ कर है। वाई तालुका ( है! ॥2 पा ) में 
फसल तथा पशुधन के उत्पादन से प्राप्त उसकी आमदनी का हिसाब लगभग 


३० रुप्रया था जब कि उसके उत्पादन के साधनों की आवश्यकता लगभग 


'यहाँ यह अबश्य उल्लेखनीय है कि मूल्य के स्थिरीकरण का विचार 
सं० रा० अमरीका से ,जहाँ इसका प्वत्तंन १६३३ में हुआ) आया ह। 
लाखों डालर व्यय कर के सं० रा० अ० ने इस दिशा में लगभग ६७० वर्ष तक 
प्रयोग किया | फिर भी उसे एक पर्ण सफल आन्दोलन नहीं माना जा सकता 
तथा अब सरकार अपना ध्यान इस्रसे हुए कर फासम-आमसदनी के €थरीकरण 
पर केन्द्रीभूत कर रही है। यह एक महत््वपृण पाठ है तथा हमारे लिए एक 


चेतावनी भी 
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१२५ रुपया के बराबर थी। भिवान्दी तालुका (89०74 ॥&प:७) के 
दनों का अनुपात १ $ २ था। इसका कारण यह है कि खाद्यान्न का अधिक 
भाग किसान अपने पास ही उपभोग के लिए रख लेता है। किसानों को 
उचित सहायता तब मिल सकती है जब उसे पूज्र युद्ध कालीन ( यथा गेहूँ तथा 
चावल के ) मूल्व के २ से ३ गुना मूल्य प्राप्त हो । वर्तमान्‌ अपीष्टिक आहार 
को दृष्टि में रखकर ( विशेषकर शहर्र क्षेत्रों तथा ओद्योगिक विकासह/न 
क्षेत्रों में) ऊँचे मूल्य अवांछुनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाली वस्तुओं के 
सेबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की दशा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। 

आओद्रोगिक कच्च साल के संबंध में यह दलील पेश की जा सकती है 
कि ओद्यागिक-उत्पादन व्यय तथा तैयार मल के वितरणु-व्यय को कम करने 
का अधिक अवसर है, यत्रपि इसे अभी प्रमाशित रूप से सिद्ध करना शेष है | 
निस्‍्लन्देह व्यावसायिक क्षेत्र में युक्तितंगत पुनसंगठन (ऐरि&00772&07) 
के लिए पर्यात सीमा ओर अवसर है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक 
है कि ओद्योगिक मजदूर को उचित मजदूरी दी जाय । 

इस आधार पर कि उद्योगों को अभी विकसित करना है किसानों को 
उनको कच्च माल पर एक उचित मूल्य न देने की ने.ति अनुचित है | यदि 
व्यवसाय तंथा उद्योग अन्य सम्मावी पूर्ति के साथना की प्रतियोगिता में अन्षम 
हो तो ऐस उत्पादन को छोटे पैमाने पर संस्थापित किय। जाय तथा “स्वदेशी 
प्रयोग” के आन्दोलन को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिर भी 
यह कहा जा सकता है कि वतमान्‌ संक्रान्ति काल में कच्चे माल के बाजार कों 
सुधारने से अधिक अन्य कोई क्रियात्मक्ष कदम नहीं उठाया जा सकता तथा 
सहकारी-बिक्री ओर निबंत्रित बाजार हूं राग के उपचार हैं। 

अब कृषि उत्पादन-मूल्य-स्थिरीकरणु का वेधानिक कठिनाइयों का 
उल्लेख कर देना आवश्यक है| प्रथम, न तो किसान के उत्पादन व्यय और 
उपभोग व्यय के और न प्रतिएकड़ उत्पादन की मात्रा विषयक सही समंक्त प्राप्त 
हैं और न उनका कोई रिकाइ (८८०४०) है। द्वितीय, क्रय तथा विक्रय 
के लिए कोई कुगल तथा ईमानदार व्यवस्था नहीं है। तृतीय, “कृषि अब तक 


ध््‌ 


मानसून के क्रमरहित स्थिति पर आधारित है तथा हम जल्वायु-विज्ञान में 


१ 
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अर्भी बहुत पिछुड़े हैं; इसलिए फदल-चक्रों ( (४09 (एट05 ) के विषय 
हमारी गणना गलत हाती है। चतुर्थ, योजनाओं के अनुसार फसल पर 
नुचाद रूप से नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं है | 

सहकारी विक्रब'समितियों के निर्माण, नियंत्रित बाजार तथा उपभोक्ता 
सहकारी समितियों के अतिरिक्त कृषि उत्तादन-मूल्य का स्थिरीकरण न तो 
वांछुनीय है ओर न क्रियात्मक | जीवन को ऊँचा करने के लक्ष्य का यह 
ठीक माग नहीं है। फसल-बोजना की समस्या (बीज ओर खाद की मी ) 
पर अधिक ध्यान देकर विकसित उत्पादन, भू-कणन, सिंचाई, जोत तथा 
कुटीर-उद्योग-धन्घे का विकास के ज्षेत्र में हमें प्रथम प्रगति प्राप्त करनी 
चाहिए | 

क्रष्णमचारी समिति 
( 44 +58]779॥7072874 (070॥76६66 ) 

कृषि, बन तथा मत्स्य केन्द्रों संबघधी नीति-समिति ने मूल्य उप समिति 
स्थापित की थी उसकी रिपोट ( हि८०0+ ० 6 ४7९65 5प/- 
(0॥7777६666 04 ६76(7?080ए (,07977६६66 07 2 277८प्रॉ[पएश४८, 
[0:68#7ए 270 745/6765 ) से भारतीय सरकार विशेष प्रभ वित जान 
पड़ती है । समिति का चेयरमैन श्री वी०टी० कृष्णमचारी थे । समिति ने स्वीकृत 
किया है कि सरकार को .चाहिए कि वह 

(१) कुछ चुनी हुई कृषि-उत्पादन के वस्तुओं की कीमत में न्यूनतम 
उचित सीमा की गांरटी दे दे तथा ऐसी व्यवस्था करे कि उसका लाभ 
छोटे उतदकों तथा ऋषि-मजदूरों को ही मिले ; 

२) उपभोग के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करके छोटी 
आमदनी वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करे तथा वस्तुओं का मूल्य 
एक निश्चित अधिकतस सीमा से ऊपर न बढ़ने दे। 

(३) एक सहायक अनुपूरक नीति के साथ-साथ जिसमें कि 
उचित रोजगार, आमदनी तथा क्रयशक्ति को अक्तुण्ण रखा जा सके 
क्रषि विषयक तथा सामान्य आथिक विकास के लिए विभिन्न 
सिद्धान्तों को एक साथ क्रियात्मक रूप दे ! 
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मोटे अकरों में छुपा ओश यह प्रकट करता है कि मूल्य स्थिरीकरण छोटे 
उद्यादकों, खेतिहर मजदूरों तथा कम आमदनी वाले समूहों को लाभ देने के लिए. 
पर्याप्त नहीं हैं | इस प्रकार के लाभ की सुरक्षा कड़ाइ के साथ करनी पड़ेगी, 
आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी तथा अन्य प्रकार के विभिन्न अन्य काम करने 
पड़े गे । हमारे लिए इनका महत्व मूल्य-स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक है|. 

उक्त समिति ने यह स्वीकृति दी है कि उचित मूल्य-निर्धारित करके 
उन्हीं को उचित साम्य मूल्य (924# 722/7ए ?2:706७) मान ले । बाजार- 
भावी को इन मूल्यों ( ?8/0ए ?+८०७ ) के ही (न्यूनतम मूल्य और 
अधिकतम मूल्य के बीच ) बनाए रखना चाहिए.। यह अजीब बात है कि 
समिति न्यूनतम जीविकादार्यी मूल्य की गारंटी देती है। परंतु उसके 
निर्धारित किए 'उचित मूल्य” और अत में यह चाहती है कि इनको “डचित 
साम्य मूल्य” के रूप में स्वीकृत किया जाय तथा यह मी कि “बाजार-मूल्य 
“न्यूनतम मूल्य? को सीमा से नीचे नहीं गिरे | ऐसा प्रतीत होता है कि समिति 
अन्तरिम (या अल्पकाल १ ) अवधि में “उच्चित साम्ब मूल्य” ( 72+ 
72777ए 7%068 ) तथा “न्यूनतम मूल्य? ( शाकापफ्ा ?ि665) 
पसंद करती है ओर दीघकाल में उचित मूल्य ( #&7+ 7:065 ) तथा 
“न्यूनतम जींविकादायी मूल्य” ( >ीएंयपंय कि०7पा6४28/ए6 
9:0८४ ) | परन्तु कहीं भी “ न्यूनतम जीविकादायी मूल्य”? तथा “न्यूनतम 
मूल्य” के बीच कोई भेद नहीं क्रिया गया है। समिति यह नहीं अच्छा 
समझती है कि दीघरकालीन शक्तियों का ( यथा, उत्पादन-शक्ति में बृद्धि ओर 
माँग में परिवतन ) पदार्थों के कृषि-उत्पादन मूल्य पर सामान्य प्रभाव न 
पड़े "| 

न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों ६007$ 2700 ८८॥7295) को समय 
समय पर पुननिर्णीत करना पड़ेगा : इस हेतु नीति यह होनी चाहिए! कि “बाजार 
में माँग और. पूत्ति की गतिविधियों के कारण होने वाले आकस्मिक तथा 
अव्यवस्थित मूल्य परिवत्तनों के स्थान पर एक नियोजित नोति के अनुसार 
निश्चित समय के मब्यान्तरां ([7027ए92/5) पर मूल्य में एक सामित्‌ तथा क्रमिक 

* देखिए वही, घुष्ठ ४० 
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प्रिवद्च न किए, जाएं” | इसलिए. बह आवश्यक है कि “उचित मूल्य” भी 
समय समय पर पुननिर्धारण हो, वद्धपि ऐसा समिति ने स्पष्ट नहीं लिखा है। 

समिति का विचार है कि “'साम्य आमदनी? (22#6ए [८07768) 
का लक्ष्य साम्य-मूल्य (2250ए ?%06७) की अपेक्षा अधिक वांछुनीय है। 
फिर भी, चूं कि सम्पूण आमदनी का कुछ वस्तुओं के मूल्यों के रूप में अध्ययन 
करने की उचित प्रणाली का आविष्कार अ्रभी नहीं हो सका है, कुछु समय 
तक साम्य-आमदनी के प्रतिनिधि के रूप म॑ साम्य-मूल्य का प्रयोग करना ही 
पड़ेगा |?” हम इससे सहमत नहीं है कि साम्ब-आमदनी की रूपरेखा-निर्धारण 
के लिए साम्ब-मूल्य को साधन बनाया जाय । फिर भी यह ज्ञातव्य है कि 
४उचित मूल्य” के अन्तगत “सामान्य (प्रतिनिधि) जोत” * के उत्पादन व्यय 
से कम न होगा तथा यह इतना होगा कि ऋृपि-मेजदूरों को उचित मजदूरी 
और उत्पादक के पास इतनी आमदनी बचेगी जिससे कि वह ठुलनात्मक 
( (०7078/%96 ) पेशे वाले लोगों के समान ही जीवन स्तर पर अपनी 
आजीविका चला सके |” इसका अभिप्राय यह हुआ कि समिति ने “साम्ब- 
आमदनी” के लक्ष्य के स्थान पर गत में जीवन के साम्य-स्तर (?28£76ए 
५६27070270 ० ,£6) को ही चुना है। 

उचित मूल्य को तभी निर्धारित तथा कार्यान्वित कर सकेंगे जब 
आवश्यक आकड़े प्राप्त हो जाएंगे । तब तक १६२४-२६ की पंचवर्षीय अवधि 
((णंग्रवृण्थातरापा7) में कृषि-उत्पादन-मूल्य तथा कृषि-उत्पादन के बीच 
जो साम्य (8/0ए) आधार पर मूल्यों का निश्चित किया जायगा। कपड़े, 
मिट्टी के तेल, नमक, गुड़, मीठे तेल, लोहा और इस्पात, बैल, खाद, खली 
और चारे आदि के मूल्यों के उचित मारित देशनांक ( ह०87666 
7065 70७7706/) द्वारा कृषि-उत्पादन.मूल्यों को नापेंगे। मजदूरी, लगान 

३ देखिए, वही, पृष्ठ ४१ 

3 देखिए वही, पृष्ठ र४ 

८ प्रतिनिधि ज्ञोत पर उत्पादन-ब्यय का अर्थ है भ्रप्मुख उत्पादन क्षेत्र में 
प्रतिनिधि >ग वाली भूमि के प्रतिनिधि ज्षेत्रफल और आकार वाले जोत परु 
होने चाला उत्पादन-ब्यग्य । देखिए वही, छुष्ट ४७-४८ | 
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तथा भोजन व्यय आदि मदों को समिति द्वारा इस आधार पर छोड़ दिया 
गया है कि बहुधा (१ ) प्रथम दो मदों को उत्पादर-अश के रूप में अदा करा 
जाता है तथा किसान अपने खाद्यान्न का अधिकांश स्वयं पैदा कर लेता है 
बशत वह केबल व्यापारिक उपज का उत्पादन ही न करता हो । 

निम्नांकित कारण से न्यूनतम मूल्य, उचित साम्य-मूल्य” से कम हो . 
सकता है :-- 

(१) कृषि-मूल्यों तथा सामान्य (227८72!) मूल्य-स्तर के बीच संबंध | 

(२) भारताय तथा विदेशी मूल्य-गतिविधियों में संबंध । 

(३ आथिक सहायता, लगान की छूट तथा इस प्रकार की अन्य सर- 
कारी सहयता ओर अनुदान । 

(४) सरकार के हाथ अथे और कोष के वतमान्‌ साधन जिनसे कि 
योजनाओं का सक्रिय रूप दिया जा सके | 

(५) सामान्य मूल्य-स्तर को घटाने की सरकारी नीति । 

किसी भी साल में साम्य-मूल्यों के १२६०१ से अधिक की कमी न्यूनतम 
मूल्यों में नहीं होंगी तथा किसी मी दशा में मूल्य को १६२४-२६ के मुख्य 
उत्पादक ज्षेत्रों के औसत मूल्य से १२५५ से कम नहीं होने देंगे । खेत बोने 
के पहिले ही न्यूनतम मूल्यों का प्रकाशन कर देना चाहिए. तथा उस फसली 
साल में फिर कोई भी परिवत्त न नहीं होना चाहिए । 

मूल्य-निर्धारण की नीति को चावल, गेहूँ, ज्वार और बाजरा ( खाद्यान्न 
के विषय में ) तथा कपास, जूट, गन्ना ( व्यापारिक फसंऩ के ज्षेत्र में ) क्रमशः 
लागू किया जाए । प्रदेशों द्वारा स्थानीय तथा क्षेत्रीय आधार पर पशु जनित 
पदार्थों के उत्पदन के मूल्य को नियंत्रित किया जाना चाहिए । 

त॑.न सदस्यों (प्रादेशिक मंत्रियों) की एक अखिल भारतीय कुषि- मूल्य * 
सभा ही व्यवस्था करेगी। इसके अन्तगत तीन सदस्य वाला एक मूल्य 
निध रण-कमीशन » तथा तीन सदस्य द्वारा संचालित: एक वस्तु-निगम 
((०0777704]।ए (0:7907%00०0४) होगा । मूल्य निर्धारण कमीशन एक 


4 है! [7944 39४८परॉगा।क 00088 (,0पा८[, 
» 79#[९6 क्‍026/4 007 (/047778807. 


६ २४६ ) 


हद तक खायकर््नी भी होगा तथा इसके अन्तर्गत एक आथिक तथा समंक 
विभाग ( 9प#68प 0 4८0४0:%79965 #&5 ०६७६5£08 ) होगा जो कि 
आवश्यक आँकड़ों का संचय, विश्लेषण तथा अध्ययन करेगा । 

१६४७ में ही यह इंगित किया गया था कि भारत सरकार प्रारम्भिक 
क्रम उठाना चाहती है यथा, सभा और बिभाग ((०छ३८। | बात 
80765) का निर्माण, भंडार का निर्माण तथा अन्न-स्टक का निर्माण | 
कृषि-मन्त्रियों के अधिवेशन ने ( १६४८ ) समिति के सुझावों को स्वीकार 
किया परन्तु अभी इनको सक्रिय रूप देने के लिए. समय उचित नहीं समझा | 
उसने स्वीकृत किया कि मूल्य-स्थिरीकरण के लिए. एक केन्द्रीय संस्था का 
निर्माण किया जाय जो ीरे-घीरे एक विकसित संस्था का रूप ले लेगी 


बारहवाँ परिच्छेद 
खेती में श्रम 


उत्पादन के प्रत्येक साधन के पूत्तिकार को उचित पुरस्कार मिलना 
चाहि (--ऐसा पुरस्कार जिससे कि (१) अन्य साधनों के समान वह भी देश 
की राष्ट्रीय-आमदनी में योग दे तथा (२) दूसरों के समान वह भी उचित 
लाभ प्रातत कर सके। जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा श्रम, प्रबन्ध तथा जोखिम 
के साधन उपलब्ध किए जाते हैं वहाँ सदैव यह सम्भावना रहती है कि वह 
व्यक्ति आसानी से-- अनजाने य बाध्य होकर--अपने श्रम के पुरस्कार को कम 
कर या उसकी उपेक्षा करके यह प्रवृत्ति तत्र अधिक पाई जाती है (१) जब 
उसका पेशा खेती है जो कि व्यापार न होकर जीविकोपार्जन का एक स्वामा- 
बिक मार्ग है और (२) यदि पेशे को छोड़ने में श्रम की गतिशीलता की 
कठिनाइयों हों ।' इसके अतिरिक्त यदि परिपायियों और रस्मरिवाजों का 
अधिक प्रचलन हो और जीवन का एक विशेष ( यथा आध्यात्मिक )* दृष्टि- 
कोण जनता में बतंम.न हो तो मजदूर अपनी जगह पर ही उसी पेशे में, उसी 
मजदूरी पर, उसी (या पड़ोसी ) खेत में उलमा रहता है: वह खेती को 
आजीविका का एक स्वाभाविक मार्ग समझ कर उसी से चिपटा रहता है | यदि 
किसी देश में यही अवस्था वर्तमान हो तो समाज ( या सरकार ) को ग्रामीण 
' आर्थिक ढाँचे, कृषि की अर्थ दशा तथा श्रम को पूर्ति ओर मजदूरी पर 


९ क्रबि श्रमिक निम्नांकित कारणों से बहुत कम स्थानान्तरणशील है एएफ फ्रेश किक्षेक्ति कारणों से बहुत कम स्थानान्‍्तरणशील है :-- 
(१) घर का प्रेम (२) अज्ञान (३) गमनागमन के साधनों की कमी (४) ऊँषि- 
पेशों की कमी | गाँवों मेंएक कहावत प्रचलित है :--“वर की आवबी अच्छी, 
बाहर की पू्त नहीं।! 

२ जीवन का आध्याव्मवादी दृष्टिकोण मानव को संतोषी बनाता है और 
इसलिए वह परिवर्तित आथिक परिस्थितियों को परबाह नहीं करता है । इसी 
प्रकार यदि पुराना ऋण अदा नहीं किया गया पूर्वजों के आत्मा को प्रतारणा 
मिलेगी, यह विश्वास मजदूरों को मजबूर करता है कि वे अपने पूर्वजों द्वारा 
. स्वीकृत प्राचीन दर पर मजदूही करके ऋण अद्धा करें । 


( २४१ ) 


विचार करके उसका पुनसंगठन करना चाहिए; | प्रत्येक खेतिहर मजदूर यह: 
अमिलाषा रखता है कि वह एक असामी फसल में एक हिस्सेदार या एक 
लगान देने वाला बन जावे तथा अन्त में भूमि का मालिक । संभव है कि कृषि- 
श्रमिकों की वढ़ती हुई पूति के कारण जात का ज्षेत्र छोटा पढ़ जाव। इस 
प्रकार श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता" | भारत में यहीं दशा है। 

संकीण विचारानुसार, झृषि-श्रमिक वह है जो दसरों के लिए काम करके 
मजदरी प्राप्त करता है। यह सजदूरी नकद था वल्तु या सेवा के रूप में 
(अ्रग्रिम या बाद में) दी” जा सकती है। ऐसे श्रमिक के पास खेत हो भी सकते 
का 


३ #दूज्षिणु भारत के एक गाँव में भूमि और श्रम” (!.#ड दें 
! ७0007 #/ ८ 2022८/ ॥/#//220) में ७० हेराल्‍ह्ड मेन ने लिखा है: *त्रिटिश- 
शासन के प्रारम्भिक दिनों में जोत का आकार अच्छा ओर संतोवजनक था । उनका 
क्षेत्रफल बहुधा & या ३० एकड़ से भी अधिक था-।!” १६४० में इलाहाबाद 
जिले में 3 से भी अधिक जोतें २ एकड़ से कम थीं। ऐसा ब्रिविश-ऋल के 
आरम्भ में मुश्किल से कहीं दिखाई पड़ता था । १० एकड़ था उससे भी अधिक 
सेत्रफल वाली जोतें ४'७०/ थीं। उसके साथ साथ अ्रति ९००० कृपकों पर 
क्रंषि-अमिर्कों की संख्या १६२३-३१ के बीच २५४ से बढ़कर ४३७ हो गई थी । 

४ खेत के श्रम की समस्याओं पर वाद-विवाद करते समय बिशिन्न प्रकार 
के परिभाविक शब्दों का प्रयोग हुआ है | यह उल्लेखनीय है कि “कृप्रि-श्रमिक!?, 
“ग्रामीण श्रम”, कृषि में काम करने वाला “अतिरिक्त कृषि में काम करने वाला”? 
और “फार्म के नोकर” अलग अलग अर्थ रखते हैं । श्री त्रिलोक सिह ने 
अ्रतिरिक्त खेती के मजदूरों के विषय में लिखा है--उनकझे द्वारा अस्तावित 
पुन्निर्माण के पश्चात्‌ बचा हुआ श्रम अतिरिक्त श्रम है :-- 
' पुननिर्माण के पश्चात्‌ आवश्यक संख्या 


किसान २६० लाख 
खेत २३५ लाख 
अतिरिक्त श्रम (अनावश्यक) १९९ लाख 


,. अतिरिक्त श्रम के परिवार में ५१० लाख से अधिक ग्राणी होगे। यह: 
गणना अविभाजित भारत के लिए की गई थी । 


( रफ२ ) 


हैं और नहों भी | यदि वह स्वयम्‌ कुछ उत्पादन करने में समर्थ होता है 
सो उचित मजदूरी के निर्धारण की समस्या कठिन हो जाती है। हम क्ृषि-श्रम 
को चार-भागों में विभाजित कर सकते हैं | 

(१) वे जिनके लिए मजदूरी ही जीने का मुख्य साधन है। 

(२) वे जिनके लिए क्ाष से प्रात मजदूरी साल के किसी विशेष 
अवधि के लिए, मुख्य जीविका है ओर जो शेप अधि में किसी अन्य पेशे से 
अतिरिक्त आमदनी कमा भी सकते हैं ओर नहीं* मो | 

(३) वे जो केवल अतिरिक्त ओर सहायक आमदनी के उपाजन के 
लिए खेती में काम करते हों । 

(४) वे जो कि बेगार या बल्न-प्रयोग के कारण खेती में काम कर अपनी 

राजी कमाते हों *| 
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“भारतीय ग्रामीण समसस्‍्याएँ ( 7#द/4& ि#/ढ/ 2/०9/7%5 ) के 
लेखकों के अनुसार खेती के मजदूर के अन्तर्गत ये आते हैं :--- 

(१) खेत का श्रमिक ( हलवाहा, काठने वाला, बोनेवाला, सफाई करने 
वाला तथा पोधो को दूसरे स्थान पर लगाने वाला, (२) साधारण श्रम ( जो 
बॉध-निर्साण, कुआं-निर्माण, नहर की सफाई आदि में लगा हो ) (३) कुशल 
श्रम ( यथा,-बढ़ई, लुहार, चमार आदि ) ! इसके अन्तर्गत आंशिक-बेकार नहीं 
आते हैं : इनको श्री त्रिलोक सिंह खेती के मजदूर के अन्तर्गत रखते हैं | 

भारतीय ग्रामीण समस्‍्याएँ ( 7#6/8॥ ह%##६/ 2०9/0/%5 ) में जो 
अेणीकरण हुआ है उसमें कुआं खोदने वालों को कुशल-श्रम के अन्तगंत नहीं 
रकक्‍्खा गया है तथा खेती में बेगार ओर बलपूर्वक प्रयुक्त श्रम के सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं कहा गया है । 

४ उ७ श्र० में पश्चिमी जिलों (यथा, मेरठ सुजफ्फरनगर आदि) में खेती 
'के मजदूरों की आधिक दशा बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, श्रादि पूर्वी जिलों की 
अपेक्षा अच्छी है । 

$ 3० प्र० के पूर्वी तथा मध्य भाग में भी एक बहुत ही छोटी जोत 
(लगभग एक या दो स्थानीय बीघा का कुछ ग्रामीण परिवारों को दिया जाता 
है जो कि इस जोत के लगान के रूप म दो-चार आने मजदूरी ओर कभी-कभी 


( रप्३र ) 


परन्तौ क पे-अ्रम के इस विभाजन में असामी, विशेषकर खेती करने वालों 

का जिक्र नहीं है यद्यपि उनके हिस्से किसी खेती के मजदूर की तुलना में 

शायद ही अच्छे हों । क्ृपि-अ्रम-समस्या पर विचार करते समय इन बंटई के. 
हिश्सेदारों की उपेतज्ञा करना अवांछुनीय होगा । 

क्ृषि-श्रमिक संबंधी आंकड़े 

यदि हम विभिन्न-श्रेणी के इृपि-श्रम की मात्रा संबंधी आंकड़े प्राप्त 

करने का प्रयत्ने करें तो असफल होंगे। पूर्णतः तथा सही सही सम॑+कर कभो 

| एकत्रित नहीं हुए, हैं? | जनगणनाओं में भी एक वर्ग का मनुष्य .दूसरे में 

सम्मिलित कर लिया गया है < । इसलिए कृपि-सजदूरों की संख्या के विषय में 





एक समय के लिए पर्याप्त मोटे अनाज पर भू-स्वामी का जुताई ब अन्य कृ २- 
सम्बन्धी काम करते हें । हरदोई, बस्ती, आओ! गोरखपुर के जिलों में यह प्रवृत्ति 
अधिक परिल्क्तित होती है । 

+ हमें विज्ञांकत विपय में पूरी सूचबा प्राप्त नडीं ह:-- 

(१) स्थायी, मोती तथा दनिक सजदूरों की संख्या 

(२) इन सजदूरों की माँग और प्‌. 

(३) विभिन्न आकार के जोत पर सनदूरों का वितरण 

(४) मौसमी-प्रजदूर की माँय की गति-विधि 

(५) खती के मजदूर, मजबूरी और किसान की आसदनी का पारस्परिक 

संबंध | 

(६) ध्यापारिक तथा अन्यापारिक फसल के ज्षेत्रों में मजदूरी की स्थिति 

(७) बड़े फार्म तथा छोटे फास द्वारा दी गई मजदूरी का मार 

(५) ग्राम में मजदूरी ओर मूल्यों का सं दंध । 

£ १६२१ की जनगणना के बहुत से खेती के मजदूरों ओर फास॑ के 
मजदूरों वो सन्‌ १६३९ की जनगणना में +क्ृपि-श्रम! के अन्दर्गत एक ही 
में सम्मिव्ित कर जिया गया है| खनू १६३१ की जनगणना में जों नया वर्ग 
बदलते हुए (506078) चेत्र के कक हैं यह सन्‌ १६२३ की जनगणना 
के दो अयम ब्मूदों (खेती करने बाल सालिक तथा खेती करने 4ले अखावी/ 
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से लिथा गया है । 


( २४४ ) 


ग 
विभिन्न अनुमान हैं । 8० राधाकमल मुकर्जी इसको ६००-'५०० लाख बतलाते 
हैं; वे छोटी जोत वालों को भी जो अपनी बढ़ाने वाली आमदनी कार्य के लिए 
अन्य कार्य मी करते हैं गिन लेते हैं। श्री जिलोक सिंह के अनुसार, अविभाजित 
भारत में, १३४ लाख खेत के मजदूरों को उचित पारिश्रमिक देने तथा संतोषजनक 
स्थित में रखने की ओर अतिरिक्त १५४ लाख व्यक्तियों का उचित रोजगार देंने 
की समस्या है * | उ० प्र० के लिए. (१६४१) यह ओआक क्रमशः २७ लाख तथा 
४१ लाख होगा यदि मान लिया जाय कि औसत पुनस गठित जोत ७ एकड़ का 
होगा | प्रदेशिक ओर भारत सरकार द्वारा किए पय वेच्षण के फलस्वरूप कुछ 
आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। स्थायी मज़दूरों ओर दैनिक मज़दूरों के पारिश्रमिक में 
इ्योढ़े दने का अतर पड़ जाता है| देनिक मज़दरी पर काम करने वालों में से 
दो तिहाई का मज़दूरी के अतिरिक्त कोई नाश्ता या सुविधा नहीं मिलती है, 
यद्यपि उत्तर प्रदेश में ५६०८ दैनिक मज़दूरों को ऐसी संत्रिधा दी जाती है । 
एकश्ति आंकड़ों का अध्ययन अभी हो रहा है । तब तक ( ओर वैसे मी ) 
अन्य गुणागत उपाय करने चाहिए | ऐसे उपाय किए भी जा रहे हैं, यथा 
पिछुड़े और परिगशित जाति वालों के विकास की योजनाएं, सामूहिक योजनाएं, 
भू-विहीन मज़दूरों को जिस धर में वे रहते हैं उसका अधिकार देना, भू दान 
यज्ञ, सहकारी खेती के आधार पर भू-विहीन मज़द्रों को खेत देना आदि *"। 
खेती के मजदूरों की रूपरेखा 

हमें प्रारम्म में ही यह समझना चाहिए, कि फाम या खेत पर किए गए 
काम के लिए आवश्यक मेहनत और कुशलता खेती तथा खेत की बनावठ के 
अनुसार बदलती रहती है | हल चलाने से भी अधिक कठिन काम है फसल 
'काटना तथा दुबला ([0099) प्रणाली से सिंचाई करना। धान के पौधे को 

रोपने से भी मुश्किल है जूट के रेशे निकालना | पाठ को सड़ाना तथा रेशे को 


$ हमारे देश में अब अतिरिक्त संख्या लगभग १३० क्षाख होगी | 

१० पंचवर्षीय योजना आपोोग ने भी इन उपायों का उल्लेख किया है 
और अल्पकाल में ऐसे क्षेत्रों में निम्नतम मज़दूरी निश्चित करने की राय दी है 
जहाँ मजदूरी बहुत कम है | “भारत में कृषि-प्रजवू री? शीर्षक भारत सरकार 
द्वारा अकाशित पुस्तक में ऐसे छेन्रों का उल्लेख ह | 


हज. 


निकालना वहाँ सहज है जहाँ पर खेत में मरे पानी में ही पाषें का डाल दिया 
जाता देशार वहाँ कठिन जहाँ मीगे ओर भारी पाधे को किसी दर के तालाब या 
नदी में ले जाकर सड़ाना हे | मिट्ठी की बनावट, फसल विशेष तथा मौसम आदि 
पर ही काम तथा काम की गति निभर करती है। इन सबका मजदूरी पर 
अधिकाधिक प्रभाव पड़ रहा है। भूतकाल में चाहे कोई भी पेशा हा मजदूरी 
की दर लगभग एक ही थी | अब ता इनके बीच भेद ओर अन्तर किया जाने 
लगा है | 
क्रपि-श्रम की माँग 

मज्दूरी में भी यह मेद इसलिए, वतमान रहता ह कि श्रम की माँग में 
तीत्र उतार-चढ़ाव होता है | विभिन्‍न फार्मों ओर खेतों के लिए माँग ठीक 
उठी दिन नहीं उठती है। मिट्ठी की बनावबठ, फाम की स्थिति तया जन, पशु 


[ 
तथा हल आदि साथनी के आधार पर हु मांग का सुजन हुं | फिर भी 
जब कृषि-श्रम की माँग उठती है ता वह अनिवाय प्रायः ही होती है । 

न्यूनतम सज़दूरी 


कुछ समय से कृपि-अ्म, विशेषतः भूनविहीन मजदूरों ओर एक प्रकार से 
गुलाम मजदूरों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है * | यह समझ लिया गया है कि 
“मामला बहुत ही उलझा व पेचीदा तथा समस्या बहुत बड़ी है * | तथा कृपि- 
श्रम के संबंध में एक प्राथमिक जाँच के. आवश्यकता थी * | न्यूनतम मज़दूरी 
** बिहार आर डउड़शोसा के कामिया, मद्गास के पश्चियाल;, मतलाबार के 
पुल्या, गुजरात के हाली-ये उन खेत के मज़दूर हैं जो ऋण के बदले में 
(जिसको वे अन्य किसी रास्ते से अदा नहीं कर सकते) अपने और अपने परिवार 
को काम करने के लिए गस्तुत करते हैं। यह ऋण बहधा शादी के व्यय के लिए 
लेया जाता है । 
“* श्रम मंत्री, आदरणीय श्री जगजीवनराम द्वारा प्रकाशित अभिमत 
( मई १६४६ ) 
* रेभारत सरकार की ओर से जो खेतिहर सज़दरी संबंधी पर्यवेत्षण 
हुआ है उसकेआंकडों ओर सूचनाओं का अध्ययन हो रहा है । “ध्मारत में 
कृषि-मज़दूरी” शीर्षक से जो सूचना प्रकाशित हुई है डसके अनुसार मद्गास, 





( २४६ ) 


एक्ट १६४८, में ऐसा विधान था कि एबंड लागू किए जाने के दो साल बाद 
वह कृषि-श्रम के संबंध में लागू किया जा सके | परंतु न्यूनतम मजदूर निर्वारित 
करने को अंतिम तारीख व्लती-ह। जाती है। उत्तर प्रदेश में अवश्य कुछ जिल्षों 
में ५० एकड़ से अधिक जातों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए निम्नतम 
मज़दूरी लागू की गई हे | 
यह सच है कि उ० प्र० में मज़दूरी १६ आना से आसतन ३ आना तक 

था तथा अब वह बढ़ गई है। अब वह २ से ४ आना और १ रुपया से १६ 
रुपया प्रतिदिन तक के बीच है * | कहां कहां वह जीवन-यापन के व्यप्र की 
वृद्धि के साथ साथ बढ़ी है ओर कहीं कहीं नहं। भा । परन्तु विशेष बात यह है 

















४७७७७ जम 


: मध्यप्रदेश, बिहार, टू कोचीन, हैदराबाद तथा भोपाल में २४५-३७%( आ्रमीण 
खेतिहर मज़दूर हैं; पश्चिमी बंगाल, बंबई, उड़ीसा, मध्यभारत व पेप्सू में 
केवल १२-१७% तथा उत्तर अदेश में «:( खेतिहर मज़दूर हैं। अथा[त्‌ जहाँ 
जनसंख्या भार अधिक है, अ-कृषि कार्यो' का कम विकास है, शहर दूर हैं 
वहां खेतिहर मज़दूर अधिक हैं | इन खेतिहर मज़दूरों में स्थायी मजदूरों का 
प्रतिशत कम ( ६-२०५८ ) ह, यद्यपि 'ख' वर्ग वाले प्रदेशों में अवश्य यह 
३००८ के लगभग है। वो सझुरूष प्रदेशों में स्थायी मज़दूरों का प्रतिशत 
निम्न प्रकार है :-- 


लदाभर 


पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश २२% 
बंबई, मध्यअदेश, उड़ीसा, १४; 
सद्रास, आधाम, (० बंगाल ६ ७५% 


अतः देनिक कार्य करने वाले खतिहर मज़दूरों की समस्या अधिक तीत्र है। 

5० उ० प्र० तथा अन्य. प्रदेशों में, मज़दूरी सामाजिक स्थिति ओर 
नोकरी की सुरक्षा पर निर्भर है । नोकरी जितनी हो अधिक सुरक्षित होती है 
उतनी ही कम मज़दूरी होती है । जितना एक देनिक मज़दूर पाता है उत्तना 
फार्म का सज़दूर नहीं पा सकता। तथा ऋण की अदाएगी में काम करने 
वाले मज़दूर को तो और भी कम मिलता है । जिले जिले ओर क्षेत्र चेत्र में मज़दूर 


दी कि के पु बे 2) पा] | है 3 
भिन्न होती है । पहाड़ी क्षेत्रों ओर तराई के क्षेत्रों में बहुबा २ रुपया मजदूरी है। 


फ 


(२ पूछ ) 


कि मजदूर देर से काम पर आते हैं, काम वीरे-बीरे करते हैं वथा जल्दी काम 
बन्द करने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्तिगत अनुमव से तथा अन्य लोगों के उत्तर 
द्वारा इस प्रद्नत्ति का पाया जाना सिद्ध हो चुका है। दुबला-प्रणाली दरा सिंचाई 
की ज्ञुगता घटकर अब लगभग आधी-तिहाई रह गई है| फिर भी क्या यह 
बांछुनीय है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाय ! न्यूनतम मजदूरी 
का निर्धारण बहुधा नक्रद रुपए में होता है। इस मजदूरी के निर्धारण 
प्रणाली में सर्व प्रथम यह मत निहित है कि अनात के रूप में प्रात्त मजदूरी 
फे स्थान पर नकद मजदूरी का प्रचलन क्रिया जाय। यह वांछुनोीय नहों 
है ।** नकद मजदूरी देने का परिणाम यह होगा कि गाँव में पैसों को महिमा 
बढ़ जायगी । इसलिए एक दूसरे के शोपण के लिए. अधिक प्रय्॒त्त किया 
जाएगा जो ग्रामीण एकता के लिए हानिप्रद हागा । इसके अतिरिक्त नकद- 
मजदूरी के कारण जीवन-स्तर वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर रहेगा तथा मजदूर 
की वास्तविक (४०४) आमदनी में अधिक घट-बढ़ होगा। शहरों में इस 
प्रणाली से उत्पन्न बुरी परिस्थितियों का अनुभव लोगों को हो चुका है तथा 
वुद्धिमानी इसी में है कि हम गाँवों की वतमान अव्यवस्यित आर्थिक-दशा में 
उस प्रणाली को प्रचलित नहीं होने दे । 

विभिन्न रोजगारों के अन्तर्गत मजदूरों कें वितरण का क्या स्थिति है ! 
: यदि अम्य सब बातें समान रहें, तो किस वग के मालिक अधिक मजदूरी 
दे सकते हैँ! अधक मजदूरी देने के लिए, कितने प्रतिशत मालिकों में 
क्षमता है ! क्या यह आवश्यक है कि मूल्य को स्थायित्व देने का प्रयत्न 

*४ 3७ ग्र० जर्मीदारी उन्मूलन समिति ने यह कहा था कि न्यूनतम 
मजदूरी बहीं लागू हो सकती है जहाँ मजदूरी नई दी जातीं है। “हमारा 
विचार है कि मजदूरी जहाँ भी ओर जिस किसी भी काम के लिए अनाज के रूप 
: में दी जाती है उसका अंत नहीं होना चाहिर अन्यथा मजदूरी का ढाँचा ऐसे 
समय पर छिन्न-मिन्न हो जायगा जब कि खाद्यान्न बहुत मेंहगा है। मजदूरी के 
, साथ साथ अनाज्ञ के रूप में कुछ पेशों में नकद मजदूरी देने की व्यवस्था, भोजन 
और मजदूरों की अन्य आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाये रखेगी । नकद - 
ओर अनाज-में दी गई मजदूरी के अनुपातिक संबंध निर्णोत करना चाहिए |”? 





( रत ) 


किया जाय जिससे कि अधिकांश मालिक ऊँची मजदूरी दे सकें ! या क्‍या 
सरकार द्वारा आथिक सहायता दी जानी चाहिए १ इन प्रश्नों के उत्तर के 
अतिरिक्त यह भी ज्ञात करना आवश्यक है कि खेत में (या अन्य कहीं भी) किए, 
गए काम की अवधि के अनुसार खेतिहर मजदूरों के वितरण की क्या स्थिति 
है तथा अन्य पेशों की स्थिति की तुलना में यह केसी है ! वे जो साल भर 
काम करते हैं तथा फिर भी अच्छी मजदूरी नहों प्राप्त करते, उनको शीघ्र अधिक 
री देनी चाहिए। परन्तु जो वष की थोड़ी अवधि में ही काम करते हैं 
उनको ऊँची मजदरी की अपेत्षा अतिरिक्त काम की ही आवश्यकता है ।** 
मौसम वी विशेष परिस्थितियों के कारण कृषि के कुछ काम जल्दी करने 
पड़ते हैं। इस शअ्रवस्था में श्रम की माँग लोचरहित होती है । प्रश्न यह है कि 
क्या इस परिस्थिति में भी श्रम की पूत्ति अत्यधिक होती है * या, क्या केवल 
खेती का काम नहीं होता तब मजदर बेरोजगार हा जाता है * यदि अधिक 
रोजगार बाले मौसम में पूत्ति को स्थिति माँग से बढ़ नहीं जाती है, तब दैनिक 
मजद्र तथा मौसमी मजदूर के शोषण की कम सम्भावना है। इस स्थिति में 
कठिन समस्या प्रमुखतया स्थायी मजदूरों की मजदूरी की तथा मौसमी मजदूरों 
को अन्य समय में काम दिलाने की होगी 
कुछ नवीन तथ्य 
भारत सरकार द्वारा की गई कृषि-मजदूर संबंधी खोज (१६४६), जन*- 
गणना (१६५१) तथा उत्तर प्ररेश सरकार के एक पयवेत्षण (१६४३) के 
फलस्वरूप यह कहा जा रुकता है कि भारत में लगभग प्रति चार किसान 
छे एक कृषि मजद्र है। अत: क्या तीन चौथाई किसान मजदूरों को नोकर 
नहीं रखते ! ऐसा निष्कप ठीक न होगा, क्योंकि मौसमी मांग के समय बहुत 
जि मी 2 पक न न व 


१६ 3० प्र० जमींदारी उन्मूलन-समिति के एक सदस्य को राय के 
अनुसार समिति के सामने भू-विहीन खेत के मजदूरों की समस्या गौण बन कर 
ही आई | फिर भी यह उल्लेखनीय है कि समिति ने रोजगार के नए साधन 
प्रस्तुत करने की शीघ्रातिशीव्र आवश्यकता तथा मजदूरी-नियंत्रण पर जोर दिया 
है। पंचवर्षीय योजना में भी ऐसा कहा गया है तथा मजदूर; की सहकारी 
ठेका समितियों को स्थापित करने का सुझाव दिया है। 


( २४६ ) 


से किसान कृषि मजदूर बन जाते हैं| ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि जैसा 
कि उत्तर प्रदेश (१६५४३) में पाया गया है, किसान किन्‍हीं ज्षेत्रों में ७८ 
समय में बेकार रहते हैं और कहीं ५०% समय में |: अधिकतर ये मजदूर 
स्वामी किसानों ((2७7४०४-८प६००६०४) के यहाँ काम करते हैं क्योंकि ब्राह्मण 
ठाकुर होने के कारण वे हल नहीं पकड़ते । उत्तर प्रदेश में तो लगभग १३ 7 
आमीण यरहस्थियां क्ृषि-श्रमिकों को हैं जिनमें से ७.६% के पास भूमि नहीं थी 
(१६४६) भू-स्वामियों का प्रतिशत ८४ था और प्रति भू-स्वामों द्वारा एक 
मजदूर नौकर रखा जा सकता है । अस्त 
जनगणना आंकड़ों के अनुसार ७६७४८ कृषि जोबी (8 8+८एाॉप/ 5६६ 
१६५१) किसान हैं ओर इनमें से केवल १२३५ क्ृषि-जीबों स्थायी कृषि- 
अधिकार नहीं रखते हैं। इस दृष्टिकोण से निम्नतम मजदूरी निर्धारण से 
अधिकांश किसानों पर कोई प्रभात नहीं पड़ेगा | वैसे भी गांव को सामाजिक 
प्रथाओं तथा मजदूरों की निम्न आर्थिक परिस्थितियों के कारणु निम्नतम् 
मजदूरी विधेयक को कार्याविन्‍त करना कठिन होंगा। दरअसल, जैसा 
कि हम पहले कद चुके हैं, मुख्य समस्प्रा निम्नतम मजदूरी की नहीं वरन्‌ 
अतिरिक्त काम की है। यदि अन्य आर्थिक आजीविका साधनों का विकास 
किया जाए तो न केवल कृषि मजदूरों वरन्‌ अक्ृषि कार्य में पहले से लगे २० १2 
ग्रामीण स््॒जीबी (5०[६-5प990:0 98 +प्र:द्वा 76००9/०, १६५४१) भी अपना 
दशा सुधार सकेंगे | 
यह ज्ञात्य है कि प्रति दो किसान-स्वजीवियों पीछे एक अध-स्वजीबी 
(०४८798 0१०७८७००८०४) है, परंतु प्रति तीन स्वजीवों कृषि-अमिक्र पीछे 
एक अध-स्वजीवी है | इस बात को ध्यान में रख कर यह कहा जा सकता 
है कि जहाँ प्रति किसान को लगभग दो आअश्रितों (229०7667४8) का 


. ... १ ७जनगणना-रिपोर्द भाग 4. अ के अवलार प्रति सका । जनगयणना-रिपोर्ट भाग १---अ के अनुसार प्रति स्त्रजीवी किसान के 
२६ आश्रित तथा प्रति स्वजीवी कृषि-मजदूर के २३ आश्रित हैं । कमाने वाले 
आश्रितों की कमाई का ध्यान रखकर तथा प्रन्येक कमाने वालह्ने आश्रित की 
कमाई को श्वजीवी थरो आधों कमाई के बराबर साने कर यह निष्कर्ष 
निकलता है । 


( २६० 9 


पोषण करना पड़ता है, कृषि श्रमिक को लगमग पौने आश्ितों का ही पोषण 
करना पड़ता है । 

भारत सरकार की कृषि मजदूरी संबंधी जांच के फलस्वरूप यह कहा 
जा सकता है कि (0) मौसमी कार्य अधिकतर पुरुषों को मिलता है; ((4) 
दो-तिहाई मामलों में मजदूरी के साथ चबैन! या नाश्ता नहीं देते; (87) ६०/० 
मामलों में नकद मजदूरी दी जातीं है। उत्तर प्रदेश में १६/मामला में 
मजदूरी के साथ नाश्ता या दिन का भोजन देने का रिवाज पाया गया था, 
((४) पुरुषों की अपेज्षा स्त्रियों को कम मजदूरी मिलती है। तथा (ए) अ- 
भाग वाले प्रदेशों की अपेक्षा ब-वर्गीय प्रदेशों (अर्थात्‌ रियासतों) में मौसमी 
मजदूरी अधिक है। स-वर्गीय बिछुड़े प्रदेशों में मजदूरी कम तथा स-वर्गय 
विकास-पथ पर अग्रसर प्रदेशों में मौसमी मजदूरी अधिक है । 

ऋण का बंधन 

खेत के स्थायी मजदूर को कम मजदूरी क्यों मिलती है! वे क्यों नहीं. 
अपना काम छोड़ते और क्रान्ति करते हैं? ऐसा इसीलिए, है कि वे अपने | 
मालिकों को वचन दे चुके हैं अथवा इसलिए, कि वे मालिकों से ऋण लेते हैँ * । 
यदि ऋण है तो यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन लोगों को सहकारी . 
साख-संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएं तथा पुराने कज को एक सीमा तक समाप्त 
कर दिया जाय | वेधानिक घोषणा द्वारा खेत के स्थायी मजदूरों को, जिनको 
कि तब तक काम करना पड़ता हो जब तक कि वें अपने मालिक: को ऋण 
अदा न करें, बिल्कुल ही मुक्त कंर दिया जाए यदि उनको ऋण लिए, दस व 
हो गए, हों । जिन लोगों ने ५ वर्ष काम कर लिया है उनके ऋण को घदाय कर 
. आधा कर देना चाहिए. तथा घंटे ऋण का भार या- तो सरकार उठा ले या. 
पास की कोई सहकारी समिति । अन्य सभी खेत के मजदूगें द्वारा मालिकों से 

लिए गए ऋण को भी ऐसे ही स्थानान्तरित कर देना चाहिए. । इस तरह . 





१८ सारत सरकार की कृषि-श्रम संबंधी पर्य-वेक्ञषण (१६४६) के फल 
स्वरूप स्थायी मजदूरों के उसी मालिक के पास सालों रहने का यही सुख्य । 
कारण है | उत्तर प्रदेश में दो चार सौ रुपए लेकर श्रमिक उन्हें कभी अदा, 
नहीं कर पाता और बंध जाता है । े | 


( २६१ ) 


$ ७०३ 4 न हि. किस 

स्थायी खेत का मजदर कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र रहेगा | यदि 

ऐसा कर दिया जाए, तब अ घक्र मजदरी के लिए न्यूनतम मजदूरी को प्रणाली 
अपेक्षा अधिक सफलता मिलेगी |? 
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६६ पंचवर्शीय योजना आयोग ने भी यह सुझाव दिया है। सेड्ान्तिक 
इष्टि से यह वांछनीय नहों है कि कानून द्वारा महाजनों ( ऋण दाता ) के यहाँ 
काम करने से मजदूरों को रोका जाय | परन्तु महाजन को यह स्वीकृति कभी 
नहीं मिलनी चाहिए कि वह मजदूर को अपने यहाँ काम करने के लिए मजबूर 
करे तथा मनमानी मजदूरी दे | 

२०._...सं० रा० अ० में भी जहाँ तक कि कृयि-अम का संबंध है यह 
अनुभव किया जाता दे कि () मजदूरों के विस्तृत वितरण-क्षेत्र, (() अनाज 
के रूप में मजदूरी देने की प्रणाली, (!77) इस डर से कि छोटे जोत वालो' को 
असुविधा होगी तथा (ए) अबंधात्मक वैधानिक कठिनाई के कारण कानून ओर 
नियमन से बहुत लाभ नहीं होगा । यह अब तक संदेहास्पद है कि सं० रा० 
आ० में समस्या का हल सरकार, कृषि-श्रम कों संस्थाओं या साम'न्‍्य शित्ता 
द्वारा होगा । 
इंगलैेन्ड में, त्रिटिश कृषि-मजदूरी बोर्ड ( १६२४ ) प्रत्येक जिले के लिए 
कृषि-मजदूरी बोढों तथा एक केन्द्रीय कृषि-मजदूरी बोर्ड का निर्माण करता है । 
जिले का बोर्ड विभिन्न आयु के समूहों तथा विभिन्न श्रकार के काम के लिए 
न्यूनतम मजदूरी निधारित करता है । विशेष मौसमों के लिए विशेष मजदूरी 
निश्चित की जाती है। मजदूरी समय समय पर परिवतित होती रहती 
दे। काम के थंठों की संख्या, अवकाश आदि को निश्चित कर दिया जाता 
- है तथा अतिरिक्त काम के घंठों के लिए और विशेष दिनों के लिए भी मजदूरी दी 
जाती है। अनाज में दी गई मजदूरी रहने ओर भोजन के समान अच्छी तरह 
स्पष्ट शब्दों में अंकित की जाती है । अपाहिज मजदूरों को खेत में काम न 
करने का मुक्ति पत्र सिल जाता है। मजदूरों की संस्थाओं तथा मालिकों 
द्वारा अतिबिधियों का निर्वाचन होता! है | सरकार ( क्ृषि-मंत्री ), जो कि अन्य 
अतिनिधियों को भी नामजद करती है जब कि उनका निर्वाचन न्यायपूर्ण नही 
डोता, दो समदुर्शी अ्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है | संस्थाएं अपने प्रतिनिधियों 


( र६२ ) 


. श्रम और रोजगार 
भारत ओर विदेश में जहाँ पर कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत 


अधिक है, कृषि के क्षेत्र में वेतन ओर मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 
कम है।** दसरे शब्दों में, क्ृषि-प्रधान देशों में, कृषि के काम बहुधा सामान्यतः 
मालिकों और असामियों द्वारा किए. जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो देश 
ओद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इसलिए जहाँ पर अर्थ-व्यवस्था वरतमान है 
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को किसी भी समय वापस बुला सकती हैं | तथा यदि वे अयोग्य पाए 
जायें तब उनको हटा कर दूसरों को नामजद कर सकती हैं । 

यदि न्यूनतम मजदूरी को भारत में ल्ञामू किया जाय तो ऊपर की प्रणाली 
के आधार पर गांब, जिलों तथा प्रदेशों में बोढ़ों का संस्थापन होना चाहिए । 
गाँवों में ये अधिकार गाँव पंचायत. या गाँव-समाज (जैसा कि उ० ग्र० जमींदारीः 
उन्मूलन तथा भू सूधास एक्ट १६४६ में है । के हाथ में देना चाहिए । 


२१ (१) कृपि में लगी जनसंख्या के ओर (२) वेतन तथा मजदूरी प्राप्त 
लोगों के ( जो कि सचमुच कृषि में लगे हों ) प्रतिशत के अनुसार नीचे २२ 
देशों के विषय में क्रमांक दिए गए 


देश 3). (२) देश (१)... (२) 
नेदरलैन्ड १८ ४ आस्ट्रिया- १४ - १४ 
ग्रेट ब्रिटेन... २२ २. सा० रा० अ० २० .  $३- 
हँंगरी.._. - & ३ ' स्वीडेन : * छ' ४ 
न्यूजीलैन्ड ! “4६... ४  जमनी ३३ १४ 
जेकोस्लवाकिया “ ४ स्वीव्जरलैन्ड * १७ हु 
बेल्जियम... २१ ६ ' लिथुआनिया रे... १७० 
आस्ट्रेलिय... १६४६ ७ भारत ह... (८! 
डेन्माक5.. १३ है आइरिश स्वतंत्र सरकार ७ ३६ 
फिनलैन्ड .. 8 & इस्टोनिया तर... २० 
फ्रान्स |. १० १० कर्नांडा .. '१२ २१ 
नावे. : ११ - ११  + बजगेरिया व... २२ 


- स्फ्ट है कि दोनों का पारस्परिक संबंध विरोधी है, दोनों की बीच में 
श्रेणी-संबंध-सूचकॉक ० ६३ है 


( रृ६३ ) 


वहाँ कृषि कार्य अधिकांशतः कृषि-श्रमिकों की सहायता से ही संचालित 
होता है। फिर भी अमरीका तया जमंतरो में कृषि में ठलग्न जनता के बीच 
क्ृषि-श्रमिकों का प्रतिशत प्रत्याशित सोमा से कम था। इसका मतज्ञब यह है 
कि वहाँ स्वांमियों हारा कृषि (270077०0£ 9४778) अधिक होती है। 
भोरतीय किसान भी इस प्रणाली में आम्या रखता है यद्रपि सामाजिक 
परिपायियां क्त्रियों तथा ब्राह्मणों को हल छूने से रोकती हैं। भारत में 
पिछले कुछ दशकों में कृषि-जनता में क्ृषि-अमिकों का प्रतिशत शीघ्रता से बढ़ा 
है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कृषि में अधिक श्रम का प्रयोग हा रहा 
है परन्तु अधिक संख्या में व्यक्ति कृषि-अ्मिक के «रूप में जीविकोपाजन करने का 
' प्रयत्ञ करते हैं | बहुत आदमियों ने अपने प्राचीन और जातिगत पेशों का 
व्याग कर दिया है तथा क्ृषि'में प्रवेश कर चुके हैं। ** ग्रामों में गेर-कृषि- 
विपयक पेशों को आयोजित कर के तथा उनमें सत्र प्रवेशाघिकार दे ऋर 
(जाति और धम का विचार किए. बिना) इस प्रगत्ति को पल जा 
सकता है * * | 
श्रमिक-संस्थाएं 
यह कभी-क्रमी कहा जाता है कि कृषि-अ्रमिकों को अपने संघ ६ 


९९ १६३१ की जनगणना के आधार पर हे लोगों ने अपने जातीय पेशे 
को छोड़ कर कृपि में ;्रवेंश किया है । 

२३ य्ञार्मों में सामाजिक प्रथांओों और धर्म का अब्र भी बहुत भाव है 
यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पीढ़ियों से वही लोग भंगीं, दाई, थोंबी: 
चमार आदि का कास करते चले आते हैं। विधान द्वारा अछूत या परिगणि 
जाति भेद मिटाने में श्री व्यवद्वार में सत्य लगेगा । 

२४ अगस्त १६४६ में प्रास् सूचना के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर 
संघ काँग्रेस ( 04870 '४०६०प%७ 7+%868 ए.स्‍07 (00287658 ) ने 
प्रत्येक प्रदेश में कुछ चुने जिलों में कृब्ि-श्रम्मिकों के संघ के निर्माण की योजना 
बना रही दहै। यह विचार था कि ये आरश यूनियन होंगी जो कि मजदूरों को 
आजीविका साधन उपलब्ध करेगी ओर किसान ओर मजदूरों के पारस्परिक 

भ्‌ को शान्ति पूर्ण बनाने के लिए पयक्ष करेंगी । एसे .प्रयत्त अयोमाव्मक हैं? 


( २६४ ) 


बनाना चाहिए, अन्यथा, तितरे-बितरे होने ओर अनैक्य केः कारण वे 
मजदूरी के निर्धारण और तय करने में शक्तिशाली नहीं रह पायेंगे तथा 
अच्छी मजदूरी नहीं प्रात कर सकेंगे | परन्तु इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती 
कि किसान छोटे जोत वाले हैं, सारे देश में तितरे-बितरे ओर असंघबद्ध हैं। 
यदि श्रमिक संघबद्ध हो जाते हैं, तो यह आवश्यक हो जायगा कि मालिकों को 
संस्थाएँ भी निर्मित हों | इन दोनों संस्थाओं के बीच संध्े होने के कारण 
परिस्थिति ओर भी बिगढ़ सकती है | उदाहरणारथ, हम जानते हैं कि बड़े-बड़े 
चाय के बागानों में कगड़े वतमान हैं | इसके अतिरिक्त संत्रबद्ध श्रमिक अपनी 
भलाई तभी भमलीमाँति कर सकते हैं जब्न कि वे अपने उत्तरदायित्त्व के प्रंति 
जागरूक हों | इस जाग्रति के अमाव में, नागरिक कज्षेत्रा से प्राप्त नेताञ के 
हाथ में ये संस्थाएँ खिलोना-मात्र रह जायेगी । 


श्रम ओर सामाजिक सेवा-कार्ये 


शिक्षा के द्वारा कृषि-श्रमिक को जागरूक बनाया जा सकता है। कुछ 
सीमा तक, सरकार तथा विरोधी दलों के प्रयत्न के कारण मारतीय कृषि- 
श्रमिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं| इन प्रयज्ञों को बढ़ाना चाहिए। ग्रार्मीणु जनता 
के अन्तगंत कृषि-श्रमिक को भी लेते हुए सरकार स्वयम्‌ सामाजिक-सेवा-काय 
प्रारम्भ कर सकती है | परन्तु श्रमिकों के विस्तृत वितरण, अ्रनाज में दी गई 
मजदूरी-प्रणाली तथा प्रत्नंघात्मक वैधानिक कठिनाइयों के कारण कोई 
सामाजिक निश्चयात्मकता तथा बेकारी की बोमा-योजनाए संचाल्लित नहीं की 
जा सकता । 

द काम के घन्टे तथा अवकाश-काल 


क्या हम यह दलील पेश कर सकते हैं कि बीमा-योजनाओरं, काम के 
श्ंठों तथा अवकाश-काल के नियमों के अभाव में शहर निवासी ग्रामीणों का 
शोषण करते हैं। यह सच है क्रि देँहाती क्षेत्र में पल्ले-पुसे होने पर भी 
ब्वयुवक शहंरों में आ कर रहना पसन्द करते हैं। इस तरह उनकी 
उत्पादन-शक्ति और कर देने की क्षमता ,नागरिक-अ्रथै-व्यवस्था को सुदृढ़ 
करने के काम आती है। इस शोषण का अवरोध पूर्णतः नहीं हो सकता है | 
वतमान परिस्थिति में-कृषि-अमिक के लिए सब प्रकार की सुविधाएँ और छूट 


( २६५ ) 


उपलब्ध नहीं कर सकते | बीमा-योजनाओं के संचालित करने में कठिनाइयाँ 
होंगी; उन पर पहले ह्वी विचार हो चुका हैं। यह अवश्य समकना चाहिए, कि 
कृषि में काम के लिए, निश्चित घंटे निर्धारित करना उचित नहीं होगा। 
स्थायी कृषि-अ्मिकों के लिए. यथासम्मब अवकाश का विधान होना चाहिए, । 
जहाँ तक काम के घंटों का प्रश्न है मजदूर और मालिक के बीच परिवार- 
सद्श संबंध स्थापित करने का प्रयक्ष करना चाहिए। एक समय था जब कि 
ऐसी ही स्थिति थी । इसी की आवश्यकता है ओर इसको विकसित करन: 
प्वाहिए । ह 


शान कमान क दायटपफहायदुदय अाााभाााक 


तेरहवाँ परिच्छेद 
भूमि-कटान 

मिट्टी की सुरक्षा ओर भू-कटन की समस्या पर अब भारत में विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है। अब हम समझने लगे हैं कि मिट्टी की उबरा शक्ति 
के हास को रोकना चाहिए | यह हांस तीन कारणों से होता है; --(४) बुलन- 
शील रसायनिक तत्वों का पानी के साथ छुन कर भू-तल में चला जाना, 
(६) प्रतिवर्ष पौधों की खूराक के रूप में रसायनिऋ तत्त्वों की क्षति होना, तंथा 
(044) जल व वायु द्वारा धरातल की मिट्टी का बह या डड़ जाना । मिट्टी की 
सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि भूमि का उत्तम प्रयोग हो; फसलों का उचित 
दंग से हेर-फेर हो, तथा मिट्टी को बह जाने ओर उड़ जाने से रोका जाय | 
भू म का सदुपयोग और फसलों का हेर-फेर फसल-योजना से अधिक संबन्धित 
हैं; मिट्टी को हानि का अध्ययन भू-कठान शीषक के अन्तर्गत करते हैं । 

भू-कयान एक प्राकृतिक क्रिया है। भूमि समतल नहीं है इसलिए 
धनघोर वर्षा और तीत्र वेग से प्रवाहित जल के कारण मिद्े कट कर बह 
जाती है । सूखे ज्षेत्रों में मिद्टी धूलि बनकर उड़ जाती है। इस प्राकृतिक 
क्रिया के साथ साथ जब भूमि का दुरुपयोग होता है तब मिट्टी की ऋ्षति बहुत 
बढ़ जाती है | यह सत्य है कि प्राकृतिक क्षुति को रोकने का प्रयत्न किया 
जाय तो अनेकों कल्पनातीत समस्‍यायें उठ बड़ी होंगा | तथापि, मानव क्रियायों 
का सुधार कर ओर कुछ विधियों को अपना कर उस प्राकृति क्रिया की गति 
को घींमी करने का प्रयत्न किया जा सकता है जिससे कि स्थायी-घर, सुस्थिर- 
भूमि, स्थायी उवरा-शक्ति और बाढ़ तथा तूफान द्वारा कम क्षति रूपी लक्ष्य 
के प्राप्ति हो सके | 

भू-कटान के अवगुण 

फसलों कीं अपेक्षा भू कयन के कारण खेतों की मिट्ठी को २० गुना हानि 
होती है। परन्तु प्रश्न यह है कि इस हानि,का उत्पादकता, भूमि, बर ओर 
दरिद्रता से कैसा संबंध है £ प्रथम, धरातल के ऊपरी भाग में, ( कुछ इंच की 
गहराई तक) पौष्टिक रसायनिक तत्त्व, वनस्पति के तत्व और ह्युमस ([निएा7०७) 


( २६७ ) 


वर्तमान रहते हैं तथा इस “अ क्षितिज तल” की क्षति उत्पादन की शक्ति 
को ५०% से भी अधिक घटा सकती है ।* द्वितोय, पानी के साथ बहते हुए 
कीचड़ आदि मिट्टी के स्वाभाविक छिद्रों को बन्द कर देते हैं और फलस्वरूप 
जल छुनकर निम्न तहों में आसानी से पहुँच नहीं पाता है ।* घरातल के नीचे” 
की भूमि की बनावट भी कुछ समय पश्चात्‌ बदल जाता है। “तब ज्षितिज तल” 
में जो कि “अ्र क्षितिज तल” के नीचे रहता है इस तरह के यूदूम घने तत्व 
रहते हैं कि पानी के अधोगामी छुनाव को गति को बहुत ही धीमी कर देते 
हैं। यह प्रभाव और बढ़ जाता है यदि वनस्पति के परिवतंन से पेड़ों के स्थान 
पर घास ही रह जाती है क्‍योंकि घास प्रवाहित-जल के अवरोध के लिए कम 
क्षमता रखती हैं ।* खेतिहर ज्षेत्रां और चरागाहों में हल के फार तथा पशु 
के पदचाप के कारण यह निम्नगामों पथ बन्द-सा हो जाता है। इस तरह 
से मिट्टी की नमी में ही कमी नहीं होती वरन्‌ भूमि के नीचे पानो की पूर्ति 
भी कम हो जाती है | फल-स्वरूप सोतों और कुओं के जल के तल का स्तर 
भी नीचा हो जाता है ।* तृतीय, निरन्तर जल्न-प्रवह अपने मार्ग के तल और: 


दो गमलों में सामान्य ओर भू कटान क्षेत्र की मिद्दी अलग अलग ,भर 


कर गेहूं पेंदा किया गया था। दोनों मिट्टियों की किस्म एक ही थीं। गेहूँ का: 
वजन ११ पौन्ड तथा ९३ पोन्‍्ड निकला । 
९ स्बच्छु जल की तुलना में यदि जल में २ अतिशत मैल ओर ललछुट- 


हो तो वह 5०5 भाग के बराबर पानी के अधोगामी छुनाव को रोक सकता है.। 
३ भूमि के जितने ही अधिक पर्त हटाए जाते हैं उतना ही उत्पादन कम 
हे।ता जाता है । “बा क्षितिज तल के पश्चात्‌ 'स' क्षितिज तल में जिसमें कि: 


चट्टानों के टूटने ओर पारस्परिक संघर्षण के कारण दानेदार कण वतमान रहते: 
हैं कोई वनस्पति पनप नहीं सकती । 
०» इस तरह होशियारपुर, जालंधर के दोआब के भेद्ान ( पंजाब ) 


और 3० ग्र० के इठावा, आगरा, मथुरा तथा जालौन जिलों में कुओं के पानी 
का धरातल नीचा हो गया है | मथुरा के क्षेत्रों में पानी की उचित पूत्ति ग्राक्चिः 
के लिए व्यत्र कुआओं को ३४० फीट. तक घेैँसाना पड़ता है। सन्‌ १८०६ ओर 
१६३१ - के बीच आगरा, मथुरा ओर इटावां के जिलों. में, क्रशः २७, ४० तथा _ 
७१%, कुओ्नों की संख्या घट गईं | 


( शृद्ृ८ ) 


पाशवों की भूमि को अपने रेतीले प्रवाइ से का: कर बहा से जाता है। तीज 
प्रवाह के कारण खेती किए गए क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि शीघ्र ही क८ कर बह 
जाती है और लगभग पूरा क्षेत्र ही चोपठ हो जाता है । खेतिहर भूमि के 
स्थान पर दरार और गढ़े बन जाते है” । 

चतुर्थ, भू-कणान की बृद्धि के साथ-साथ क्षेत्र विशेष सुखा* हो जाता है तथा 
वायु प्रवाह को रोकने वाले पेड़ और ऊाड़ियाँ आदि लुत हो जाती हैं। फल- 
स्वरूप जेत्र पर धूलि तथा आंघी का अधिक प्रभाव पड़ता है। धूलि व आंधी 
का प्रभाव, तथा मिट्टी का विनाश तेत्रविशेष को उजाड़ देंगे, जातियों को 


लत नल 
७ गतिवेग में दुगना बृद्धि प्रवाह, बहन-शक्ति को ६४ गुना बढ़ाती हैं 
तथा भारी कर्णो को भी धो कर बहा ले जाने की क्षमता बढ़ाती है। मिद्दी की 
ज्ति अधिकतर अल्पकल में हुई मूसलाधार बृष्टि से होती है। यह क्षति तूफानों ' 
से २६ टन प्रति एकड़ तक तथा ११४ टन से ( 80779%ए [97ए #8४7708 ' 
7८०४2०४४८१ $5६8007, 570989ए7 ) ९०० दन तक प्रति वर्ष हो 
सकती है । 
६ भारत में, पहाड़ियों के निचले हिस्सों में, नदियों के किनारे किनारे, 
'विशेय कर अठोक जिले ( पंजाब ) और जमुना और उअम्बल के क़िनारे किनारे 
दरार और गत बहुत पाए जाते हैं| भूमि-छिंद्र और पाताल तोड़ गते, बम्ूबई 
से पूना या नासिक रेल-श्रान्रा की आसाम, बंगाल, हजारों जिले ( 3० म्र० सीमा 
 प्रान्त ) तथा मद्रास और पंजाब के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं । बस्बई 
के दु० जिलों, मद्ास, मं० प्र०, छोटा नागधुर ( बिहार *, देहरादून, सहारनपुर, 
जालौन, आगरा, इटावा ( उ० प्र० ) तथा होशियारघुर ( पंजाब ) में भुकटान 
द्वारा बहुत से खेत कृति के योग्य नहीं रहे । . | 
उ० प्र० में भूकटान से अस्त भूमि का चषेत्रफलत लगभग ८० लाख एकड़ 
'है- यथा कुल क्षेत्रफल के ८ के बराबर | 
. ७ इ७ प्र० के सूखे जिलों में, दिल्‍ली-लाहौर सड़क पर दोराला के 
समीप, कैम्पबेलपुर, ह्विंसार, भावलपुर ( पंजाब ) के आसपास सिन्ध की घाटी: 
*थाल और बीकानेर में दवाद्वार भु-कणान अधिक नाशक है । 


( श८६६ ) 


पतनोन्मुख करेंगे तथा किसानों को खानाबदोश बना देंगे । * इस खानाबदोशी 
के जीवन से बचने के लिए अधिकांश जनता अक्षषिकर भूमि पर धोर गरीबी 
में पलती हुई वहीं पड़ी रह सकती है । पांचवा, बढ़ा हुआ पानी बह कर 
निचले भागों में बाढ़ ला सकता है ।* बाढ़ के पानी के कारण कई सौ म॑: 
तक, पानी संचयन के ज्ेत्रों में, बॉँच और जलाशयां में तथा नदी के तल में, 
किनारों पार बालू बह कर जमा हो सकती है। “* फलस्त्ररूप, हजारों एकड़' 
भूमि खेती से निकल जाती है, सिंचाई को साधन-सुविधाएँ कम हो जाती हैं 
ओर उन पर ख अधिक करना पड़ता है" * तथा बाढ़ अधिक ज़ोर की 
है < उत्तरें पश्चिमी भारत में, खेतिहर भूमि तथा ज़ंगलों ( इसलिए 
बन-उद्योग ) को हुई क्ति के कारण आदमी रोजगार की खोज में बहुत दूर- 
दूर भटकते फिरते हैं तथा बहुधा सेना में भर्त्ती हो जाते हैं । 
५ पहाड़ी क्षेत्रों, बहार, उ० ग्र० तथा पंजाब के भू-कटानों के कारण: 
आसाम ओर बंगाल में अधिक बाढ़ आती है | 


१० को या कास, होशियारपुर ( पंजाब ) के निचले भाग में मौसमी 
बालू की बाढ़, ने सनू १८९२ में लगभग ७४ वर्ग सील आच्छादित किया था, 
. परन्तु सन्‌ १६३६ में लगभग ७०० वर्ग मील यथा ४४ लाख एकड़ | “ड० 
प्र० तथा बिहार की करतृतों के कारण” आसाम ओर बंगाल को अर्थात्‌ नदी 
के किनारे की कठान ओर बाढ़ की विपत्तियों को म्ुगतना पड़ता है | नहरों के . 
तल्न में बहुत बालू एकत्रित हो जाया करतीं है तथा पंजाब ओर 3७ प्र० में 
इससे मुक्त होना आवश्यक है । 

१६ शिवाल्िक के आन्तरिक ढातों पर के बन का विनाश और भूकटान 
-सतलज नहर में मिलने वाली प्रवाहों की यांत को कम कर देते हैं तथा 'शीतकाल- 
में जल-पू्ति समस्या को कठिन कर देते हैं । इसी प्रकार उला घाटी ( 07. 
श9५४॥८ए ) के भूकटठान से नदी में शीतकालीन जल-की पूत्ति कम हो जाती 
है| ओर इसलिए जल-विद्यत्त-शक्ति, के उत्पादन कम होती है जब कि उसकी 
माँग अधिक रहती दे | नहरों के उद्गम केन्द्रों तथा नहरों में एकत्रित बालू को: 
हइंटाने में काफी व्यय हो जांता है | 


( २७० ) 


आती है" * | ऊपर वर्शित सभी अवगुण एक साल में ही नहीं उत्पन्न होते 
बल्कि कई दशक लग जाते हैं अस्तु भू क|्नन को “रंगती मृत्यु” की संज्ञा 
ठीक ही दी गई है। 
भारत में भूमि पर इस झूत्यु का कुप्रमाव पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि 
यदि खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल को ३० करोड़ एकड़ मान लिया जाय और 
यदि प्रत्येक एकड़ की कीमत १०० रुपया हो, तथा सतह की एक इंच भूमि 
का मूल्य कुज्न मूल्य के इ० के बराबर हो तो भारत में एक इंच सतह की 
कुल भूमि का मूल्य लगभग ३०० करोड़ रुपया होगा। डसी अनुमान के 
आधार पर मेरा यह विचार है कि प्रथम स्तर वाली भूमि की क्षुति कहीं ३ से 
१० प्रतिशत के बच हो सकती है तथा प्रति व लगभग अनुमानतः ३ करोड़ 
रुपए, की पू जो क क्षति होती है । यह एक सनातनी ( (07867ए2809४6 ) 
अनुमान हो सकता है | फिर भी यह अनुमान तथा कृषकों ओर सरकार द्वारा 
इस दिशा में किए. गए व्यय इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भू-कठन के 
कारण और उपचार विषयक अनुसंधान किए जायें। उपविभाजित खेतों को 
मेड़ों से ( जिनकी पर्याप्त आलोचना हो चुकी है ), भू-कय्नःकम होती है तथा 
'पानी का बहाव भी रुक जाता दे | बाहर के खेतों पर ( विशेषकर जिनपर 
असामी द्वारा खेती की जाती है ) कम ध्यान दिया जाता है। जहाँ पर श्राड़ी 
खेती नहीं की जाती है तथा ढाल्ू भूमि को उचित प्रकार से समतल नहीं. किया 
जाता है, वहाँ पर भू-कटन की अधिक संभावना होत॑ है | पहाड़ियों पर यह 
समस्या अधिक कठिन है, विशेषक्कर उ० प० सीमांत प्रदेश के गुजारों में ओर 
'नीलगिरि में, जहाँ पर आल्तू की खेती होती है तथा पहाड़ी भूमि पर नंल्वे से 
ऊपर तक लम्बी-लम्बी पंक्ति-बद्ध छुताई की जाती है। मैदान के गाँवों में, 





६९ यह इंगित किया जा सकता है कि पंजाब सिंचाई इन्स्टीस्यूठ द्वारा 
किए गए अध्ययन से राबी नदी ( पंजाब, ) में बाढ़ तथा कटान वाले पहाड़ों पर 
अधिक वृष्टि के बीच संबंध पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है | इसी प्रकार से गंगा. 
और कोसी के बाढ़ों का उचित संबंध नेपाल के बनें के कठान से "नहीं स्थापित 
हा ] 

जिया गया है। 


( २७१ ) 


सम्पूर्ण गाँव के लिए, या समीपवतों कुछ गाँवों के लिए एक संघचद्ध पूवप्रवत्न 
का अभाव भू-कूयन में सहायक है। 
भू-कटान के कारण 

उपजाऊ मंदानों की उबराशक्ति हेतु आवश्यक तत्त्व प्रस्तुत करने के लिए 
भ-कटान आवश्यक है। प्रकृति पेड़ों, पौधों, फ्राड़ियों ओर घास के होते हुए 
भी सुविधा प्रदान करती है | मिट्टी की- सुरक्षा तथा पानी की पूत्ति के लिए 
जंगज् एक उत्तम साधन है | जंगल के वृत्ष वरसात के दिनों में बा के प्रहार 
को सह लेते हैं | जड़ों ओर घास से जल-प्रवाह में रकावट पड़ती है। इसलिए, 
जल को ममि अधिक सोख सकती है। जड़ें ओर घास मिट्टी के तत्वों को 
सम्गुग्फित कर जकड़े रहती हैं। इस तरह जल की गति में रुकावट के करण 
भू-कटान पर कड़ा प्रक्ृतिक नियंत्रण रहता है। ($) जमीन के दाल (3) बा 
(4) मिट्टी की बनावट तथा (ए; वनस्पति-आच्छादन पर भू-कटान निभर 
है। दूसरा और तीसरा कारण और भी खोलकर समझक्ताया जा सकता है। वर्षा 
जितनी ही अधिक तथा केन्द्रीमूत होगी वह उतनी हो अधिक घरातल पर प्रहार 
करेगी ओर फलस्वरूप मिद्ठी अधिक बह जायगी तथा भू-कञन भी अधिक 
होगा | जितनी ही जो मिट्ठो आसानी से कटकर बह सकती है ** तथा जितनी 
ही अधिक देर जल में ८गी रह सकती है, उस मिट्टी में उतना हो अधिक 
भू-क्न होगा | इस प्रकार, गोबर आदि से भिश्रित भारी मिट्ठा की अपेक्षा 
कली मिई्ठी *९ अधिक शीधत्रता से बह जाती है। 

मनुष्य वनसपति-आच्छादन में, जमीन के ढाल तथा मिट्ठा का बनावट 
ओर सम्गुम्फन में परिवतन करने से ही भू-कठान में सहायक होता है । लकड़। 
ओर इंधन की पूर्त्ति के लिए. बनों का विनाश होता रहा | इससे भी अधिक 
विनाश नहरों ओर रेल मार्गों के निर्माण से हुआ--जैसा कि हिमालय के क्षेत्रों 

$ रेचट्वानों की कटान उनकी बनावट पर निभंर करती है । इस तरह 
नरस जाति की. चट्दानें चूने के पत्थर और ग्रेनाइट की अपेक्षा जल्दी कठन की 
शिकार हो जाती हैं | गुरगाॉव की पहाड़ियों की अ्रपेत्ञा शिवात्तिक में कटन 
अधिक है ।२ 

१४ यही कारण हे कि चम्बल नदी के पाश्वों में अधिक खडड हैं । 


( २७२ ) 


'शवालिक ( पंजाब ) तथा देहरादून ओर सहारनपुर के पर्वतीय ओचलों 
(उ० प्र०) में । ईरूट इंडिया कम्पनी द्वारा बनाए गए जमीदारों ने भूमि को 
लगान पर उठाया । ( ग्रामीण जंगल्न को भी ठेकेदारों तथा किसानों के बीच 
बिना भेद किए ) मुख्यतः अन्नड़, म० प्र०, बंगाल तथा आसाम +* की पहाड़ी 
जातियाँ एक स्थान पर खेती करती हैं ओर फिर उसके उजड़ जाने पर दूसरे 
स्थान पर खेती करने लगती हैं। जमींदारों की लापरवाही और पहाड़ी जातियों 
की उक्त विनाशक कृषि के कारण भी भू-काठान होता है। 

ग्रामीण सम्प्रदायों के छिल्न मिन्न होने तथा: लगान वसूल करने वाले 
जमीदारों द्वारा अनियंत्रित चराई का एकाधिकार देने के कारण गांव में जंगलों 
की क्षति हुई तथा चरागाहों की भी कमी हुई है । जंगजों में बनस्पति का अभाव 
भी कुछ क्रम नहीं हुआ है। सचमुच ही सरकार की खुली-चराई की नीति 
के कारण समभो जंगलों को क्षति पहुँची है | जहाँ पर पेड़ों की कथाई तिय्य॑त्रित 
करने के नियम बने हैं, उनको कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है। इधन 
तथा चारे की कमी को पेड़ की शांखाओं ओर पत्तियों तथा अधिक चराई 
द्वारा पूरी करनी पड़ती है इसका प.रणाम यह हुआ कि तथाकथित चरागाह, 
जंगल और पहाड़ियाँ साफ हो गई । ** भारतीय किसान इधन ओर चारे 
की समस्या को हल करने का अवश्य प्रयत्न करता है। फिर भी: पशुओं द्वारा 





१५ आसाम में जंगल का एक भाग चुन लिया जाता है तथा इसको 
जलाकर खेती के लिए. साफ कर 'लिया जाता है। इस क्रिया को हुमिन्ग 

एप्णांगष्ट ) बहते हैं। 

१६ भारत के पाँच प्रदेशों में यथा, म० प्र०, मद्रास, बन्बई, उ० प्र० ओर 
पंजाब, जिनमें बुटिश भारत के जंगलों का डे भाग वर्तमान है; लगभग ८७३५४ 
८७" ४१%; ्ू८' 2४% ६५"६%; तथा.४०*४%८ जंगलों को साफ किया गंया ओर 
खेती प्रारम्भ की गई | द 

.- £७ भू-कटान के शिकार पहाड़ियों पर प्राकृतिक वनस्पति उत्पन्न करनें के 
लिए गयक्ष करना चाहिए तथा भेड़, बकरियों .तथा भैंस के चल्नने से विशेष क्र 
मद्रास प्रदेश और उ० प्र० के इथवा ऐसे जिलों में; ढाल कट कर चोपट हो 


जाते हैं | 


( २७३ ) 


बेहद चराईभतथा चरी हुईं खुली भूमि पर पशुओं के चलने से मिट्टी दीली ह्दो 
जाता है ओर भू-कग्नन सरलता से प्रारम्म हो जाता है। इसका अवरोध 
खांवश्य होना चाहिए | 
भू-कटान के अवरोधक 
. भूकदान के अवराध तथा उवराशक्ति की पुनर्ग्रनात्ति के लिए प्राकृतिक 

शक्तियों के विरुद्ध तथा मानवोय कार््यो केविसद्ध एक युद्ध अवश्य प्रारम्भ 
करना चाहिए । सेद्धानिकक रूप से इसके'लिए चार उपाय हैं : सुरक्षित धरातल 
का निर्माण, प्रवाहित जल की गति को रोकना, जल को मादा और विस्तार को 
कम करना, तथा बहता हुई सिद्ध को बॉचकर रखता | ये उसय एक दूसर से 
स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि किर्स, एक उपाय को करने से दूपरे को मं: लाभ पहुँचेगा । 
फिर भी बन-निर्माण तथा चराई पर नियंत्रण लागू करने से एक सुरक्षित 
धरातल का निर्नाण किया जा सकता है |*< जहाँ तक बनें में चराई का संबंध 
है यह देखा जा सकता है किपाँच प्रदेशों, म० प्र०, मद्रास, बम्बई, छ०प्र० 
तथा पूर्वो पंजाब में जिनमें कुल पशुधन का 3 भाग वर्तमान है पशुओं 
को जंगलों में चरने के लिए पूरा स्वतंत्रता रहती हैं। फिर मो इन प्रदेशों 
के पशुधन का केवल १०% ही जंगलों की चराई पर निर्मर है। 

फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि यदि बनों को चराई को पूर्णतया 
बन्द कर दिया जाय तो कोई विशेष ज्ञति नहीं होगाी। चारे की समस्या को 
दृष्टि में रखकर, जो कि इस प्रकार के काय किए जाने पर अवश्य उढेगी 
यह वांछुनीय होगा कि घास की कठाई तथा बरसात के दिनों में पशुओं को बाँघ 
कर खिलाने की प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय | ऐसा करने से अनुम न 
लगाया जाता है कि घास का उल्लादन दुशुना हो जायगा। यदि बढ़े गतोँ, 
दरारों ओर खाइयों को बन्द कर दिया जाय (?]प82८०) तो अपने आप ही 
कुछ वर्षों में जंगली घ स ओर माड़ियों द्वारा भूमि-आच्छादन हो जायगा | 

४४ चारे की कम्ती तथा अधिक बेकार पशुत्रन ही उ० अ० की गहरी 
धार्ियों में चराई के लिए उत्तरदायों हैं | ,इसके कारण $क्रेवल |यही नहीं होता 
कि प्रकृति बनस्प्रति नहीं उत्पन्न कर' पाती बल्कि भू-कटान ओर भू-बहाव भीः 
बढ़ जाता दे | 

श्द् 


( २७४ ) 


साथ ही साथ तथा ऊसर बंजर भूमि को अधिकृत कर के चारा-प्राओ्ति के अन्य 
उपायों यथा, टॉन्स्वा प्रणाली (४०४2ए०) जिसका सफल प्रयोग उ० प्र० 
के सहारनपुर जिले मे हो चुका है तथा मिश्रित कृषि के द्वारा चारे की 
समस्या को हल किया जाना चाहिए । 

फ्सल-प्रणाली ही यह निर्धारित करती है कि खेती की मिट्टी की सुरक्षा 
किस सीमा तक हो रही है | महत्ता के दृष्टिकोण से हम हेर-फेर फसल-प्रणाली, 
क्रमिक फसल-प्रणाली तथा परती छोड़ने की प्रणाली का नाम ले सकते हैं | 
खड़ी फसल मिट्टी की सुरक्षा करती है। जमीन पर पसरने वाली फसल, 
( यथा, मटर, मू गफली ) खाद्यान्न-फसलों की अपेक्षा भूमि को अधिक सुरक्षा 
प्रदान करती है। फसल-प्रणाली में परिवत्तन करने के लिए उसके पूर्व 
सावधानी से खोज करनी चाहिए | 

प्रवाहित जल को रोकने के लिए पह'ड़ी भूमि पर समानान्तर खेती 
(5099 ८णै४४०४६००४ ) होनी चाहिए. तथा मैदानों में आड़ो जुताई होनी 
चाहिए | खेत को सीढ़ीनुमा बनाने तथा आड़ों मेड़ बाँध्ने की आवश्यकता पर 

१ ध्यान दिया जा सकता है । 

पानी का विस्तार और मात्रा बने के लिए दो उपायों पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए : ढालू स्थानों पर पानी जमा करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का 
निर्माण तथा नदी की बाढ़ का पानी संचित करने के लिए जज्ञाशयों का 
निर्माण । मैदानों में मेड़-निर्माण काय को संचालित किया जा सकता है। 
दलुवे खेतों में थोड़े-थोड़े फासले पर मेड़ों का निर्माण हो सकता है जिससे कि 
अतिम तल वाली मेड़ पर अधिक प्रवाह का धक्का न लग सके | पहले वाली 
मेड़े जल-प्रवाह की गति को धीमी कर देंगी तथा मिट्टी को छोटे छोटे भागों 
से बाँट दंगी। 

इस प्रणाली का कुछु हद तक बम्बई प्रदेश में सफल प्रयोग हो चुका 
है। इस सम्बन्ध में उन मेड़ों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है 
बहुधा जिनका प्रयोग भारतीय किसान द्वारा खेतों के पारस्परिक विभाजन के 
लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रणाली में किसान घोर मुकदसे- 
बाजी के शिकार हो जाते हैं, तथा इसके साथ ही साथ खेतिहर जमीन का २५ 


( २७५ ) 


भाग व्यर्थ जाता है । फिर भी इस अञ्रथ में वे देश के लिए. कल्याणकारी हैं 
कि उनसे भू-कटान एक हद तक रुक जाती है। 3० प्र० के पश्चिमी जिलों 
में पड़ोर्सी किसानों की यह प्रवृत्ति रही है छि प्रायः वें सोमागत मेंड़ों को अपने 
खेत का ज्ञेत्रफल त्रढ़ाने के लिए का्ते रहे हैं। फलस्वरूप, खेतों के मोड़ पर 
मेड़ें बहुत ही पतली रह जाती हं। दूसरे शब्दों में, खेतों की मेंड लुम्॒प्राय हो 
गई हैं | इसलिए भू-कटान बढ़ गई है। 
धुलकर बहती हुई मिद्ठा को रोकने के लिए ढाल के आरपार आड़ी 
खाइयों के निर्माण की (जैसा कि जमका में किया जाता है) प्रणाली का अध्ययन 
किया जा सकता है | परन्तु भारत में यह समस्या कठिन रूप में नहीं उठी है | 
गतों और दरारों के लिए सामाएँ बनाई जा सकती हैं तथा पोधों का उत्पादन 
प्रारम्भ करना एक अच्छा उपाय होगा | 
अवरोधकों को सक्रिय बनाना 
इन प्रणालियों को कार्यानिवित करने के लिए (१) उचित अनुसंघान 
आर निरान्षण, (२) कार्यान्वित करने वाली संध्या, तथा (३) पर्याप्त वित्त, 
का होना आवश्यक है | निरीक्षण ओर अनुसंधान के लिए कृषि ओर बन- 
विभाग तथा मिद्गी-विशेषज्ञ को मिल-जुज्ञ कर कार्य करना चाहिए | पैमाइश 
के बाद इनके तथा पशु पालन-विशेषज्ञ द्वारा ज्षेत्र-विशेष के अनुकूल उपचार 
निर्णात किए जाने चाहिए | बस्ती के तथा कृष्रि-योग्य क्षेत्रों के बाहर भी बन- 
विभाग द्वारा इन उपचारों का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में जन- 
सम्पक रखना अनिवाय सा है। मितव्यय्रिता हेतु जनता का यथासम्भव 
सहयोग प्राप्त किया जाब तथा कुछ वतमान उपाचारों को प्रयोग में 
परिवर्तव करने की भी अवश्यकता पड़ सकती है | जहाँ पर ग्रामीणों को क्षति 
हा रही है तथा कुछ विशेष उपायों से उन्हें शीत्रओर सीचे लाम हो 
सकता है वहाँ प्रचार मात्र से हीं बाधाओं को दूर किया जा सकता है। 
जिला-विकास तथा प्रसार-सेवा विभाग ग्रामीणों को शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान 
करे | जहाँ पर लाभ कुछ समय पश्चात्‌ होता है, ग्रामीण ( या कृषक ) बिना 
प्रयोगात्मक प्रद्शनी ** के सहयोग नहों दे सकता है। परन्तु जहाँ पर इन 





8९३: 


** डैदायूं ओर मुरादाबाद ( उ० प्र० ) में, पशुओं के विरीक्षण के 


( १७६ ) 


उपायों से अन्य क्षेत्रों को लाम होगा तथा ग्रामीखों-को-प्राप्त सुविन्ना में कमी 
होगी वहाँ बहुत ही कम सहयोग प्राप्त होगा | अंतिम दो परिस्थितियों में, तथा 
निश्चित रूप से अतिम में, कानूनी नियंत्रण तथा अनिवाय काय वांछुनीय 
होंगे | ** क्‍ 

जहाँ तक वित्त का संबंध है, व्यव-भार-वहन सरकार द्वारा ही होना 
चाहिए | सरकार किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए समझा-बुमका 
सकती है| पंजाब की तरह, सहकारी विभागों द्वारा भू-कटान रोकने के लिए, 
सहकारी समितियों का निर्माण हो सकता है | बम्बई के अर्थ विभाग के समान 
ही सरकार द्वारा कम ब्याज की दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती 
है | सामान्य बजठ से आवश्यक व्यय प्राप्त करने के अतिरिक्त सरकार भूमि 
स॒रक्षा के लिए क्षेत्रीय आधार पर भूमि-कर लगा सकती है ! 

पंचवर्षीय योजना आयोग की राय सान कर भारत सरकार ने मू- 
संरक्षण बोड स्थापित किया है । योजना आयोग ने दत्षिणी पठार, चंबल के 
खार, राजस्थान के रेगिस्तान, शिवालिक पवर्ताय ज्षेत्र तथा विभिन्न नदी बारियों 
के पाश्व-भूमि में भूकयन अधिक चिंताजनक समझती थी । उस बात को ध्यान 
में रख कर हो बंबई, बिहार, मध्यभारत, राजस्थान, हैदराबाद, पंजाब और उत्तर 


लिए नियुक्त चौकीदार का वेतन देने तथा उसी उद्देश्य से चतुद्दिक सीमा बनाने 
के व्यय को देने के लिए आमीण तैयार नहीं होते थे | इसलिए सरकारी-व्यय 
पर ही प्रयोग हुए तथा परिणामस्वरूप लाभों को देखने के पश्चात्‌ ही आामीणं 
ने सहयोग दिया । 


पंजाब के को- ((809) च्षेत्रों में को-एक्ट ((08 .0८४/)१६०२ के 
अनुसार चहरदीवांरी का निर्माण करना अनिवार्य कर दिव्रा गया। अब नीति 
यह है कि जहाँ कहीं से भी जमीदारों के है सांग द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हो 
भूमि को इन चोहदियों के अन्तर्गत लाथा जाय ! ऐसा करना भी सरल नहीं 
है तथा सुस्त जनता को ओत्साइन देने के लिए, किसी न किसी प्रकार का 
पुरस्कार निश्चित होना चाहिए | 
दीघधकालीन उपचार के दृश्कोण से, मिद्दी-सुरक्षा के उपाथों के आधार- 
भूत सिद्धांतों की शिज्षा स्कूलों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए । 


( १७७ ) 


प्रदेश (कल्सी) में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने काविचार दे | प्ररंभ 
में संबंधित गजेटेड अफसर सहयोग, ओर ग्राम-प्रदशन कर्ता को प्रशिक्षित 
केया जाएगा-। 
प्रदेशों में (() बेकार भूमि पर पेड़ या वास लगाने , (8) भू कंगन 

अब रोधक फसलों की खेती तथा (8) भू-कणञन अवरोधक ब्रांध बनाने वालो 
योजनाओं को केन्द्रीय वित्त-सहायता दी जाएगी । दामोदर घाये में भू कझन 
अवरोधक कार्य संबंधी योजना स्वीकार की गई है । 

जल ओर वायु दारा होने वाले भू-कटठान का प्रद्शन करने, राजस्थान के 
रेगिस्तानी छोर का पयवेज्गुण करने तथा अजमेर-मेड़वाड़ म॑ रक्वा-पक्तियां 
ओर वायु-अवरोधक पेड़ लगाने की योजनाओं पर भी विचार कियरा जा 
रहा है । 

इतना कार्य पर्याप्त नहीं है | यह तो अल्यकालीन है। ययार्थतः, प्रत्येक 
प्रदेश में भू सदुपयोग विभाग (7,8४0-परा3]5%80079 2697677०70) 
' खुलना चाहिए। भूमि पयवेक्षण, भू-प्रयोग योजना, 'भू-कथन अवरोधक आदि 
संबंधी काय इस विभाग को सोंपे ज्ञा सकते हैं 


चोदहवाँ अध्याय 


यांत्रिक कृषि 


यांत्रिक कृषि का अर्थ केवल यह नहीं है कि ट्रेकक्‍्टर तथा अन्य शक्तिः 
संचालित यंत्रों द्वाराही कृषि की जाय | इसका अर्थ यह है कि यंत्रों का 
प्रयोग, जो कि शक्ति से संचालित हो सकें, ऋषि के विभिन्न काय-व्यापारों में हो | 
ये काय-फसल से दाना निकालने, गन्ना पेरने, भूसा काटने तथा इसी प्रकार के अन्य 
काय खेत में ही किए जायेंगे जहाँ जल की सुविधा समीप हो | समय और 
श्रम के बचाव के लिए यांत्रिक कृषि को स्वीकृत दी जा सकती है| दूसरे शब्दों 
में, लागत के <टठने के लिये तथा फलस्वरूप बचत का प्रयोग अतिरिक्त 
उत्पादन करने के लिए । 
यांत्रिक कृषि, जिसमें सचमुच श्रधिक मूल्य वाली शक्ति-संचालित-मर्श नों 
का प्रयोग होता है अपने साथ बहुत सी कठिनाइयाँ लाती हैं | जहाँ तक ट्रेक्टरों 
का संबंध है यह समझ लेना चाहिए कि प्रयोग किये गये यंत्रों के बीच कोई 
वास्तविक भेद नहीं जान पड़ता है| बहुधा, एक ही जाति के वे विभिन्न 
रूप हैं जिनका प्रयोग बैलों की शक्ति द्वारा किया जाता है और 


* कुछ लोग यांत्रिक कृपि का अर्थ उस क्रषि से लगाते हैं जो कि 
मनुष्य तथा पशु की सहायत। से न हो कर खामान्यत:ः ट्रक्‍टरों से की जाती 
दो | दूसरे लोग इसका अथ्थ फार्म के यंत्रीकरण से लेते हैं जिसमें मशीन का 
प्रयोग जुताई, फसल कटाई तथा मढ़ाई के लिए डी न हो कर निम्नांकित रूप 
में भी होता है :---लिंचाई के लिए शक्ति-संचातित-साधन, साल ल्ले जाने के 
लिए टूक, अज्न-परिवरतन की मशीन, सक्खन को अलग करने आदि डेरी के यंत्र, 
मक्खन बनाना, तेल पेरना, रुई घुनना, धान कूटना तथा पारिव्ार में विद्य त-शक्ति 
का विशिन्न प्रयोग, यथा, रेडियो, इसख्री, कपड़ा धोने की मशीन, साफ करने वाले 
वेकुएस यंत्र, तथा विद्य त-अंगीठी । पहली विचार-घारा के अल्तर्गत एक तेल- 
चालित इंजन तथा टू क्टर का होना आवश्यक है । इस तरह “औंब्रिक-कृषि? 
पढ़ें का अर्थ बहुत ही' सीमित हो जाता है। परंतु दूसरी परिभाषा इतनी 
विस्तृत हे कि उसमें अकृषि कार्य भी आसानी से गिने जा सकते हैं | 


( २७६ *) 


के 

इसलिए, किसी विशेष भूमि-खंड पर काय्य करने से उत्पादन में कोई विशेष 
अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु यदि ट्रेक्टरों द्वारा गहरो जुताई को भी शामिल 
करें तब यह बात विवादमग्रस्त -है कि इस देश में, विशेष कर ग्रष्मकालीना 
कृषि के लिए, गहरी जुताई कल्याण प्रद है या नहीं। * 

इसके अतिरिक्त, ऐसे देशों के लिए जहाँ पर धनी जन-संख्या हो तथा 
लोग शाकाहारी हों यंत्रीकरण कहाँ तक वांच्छनीय होगा ! यह सच है कि. 
जुताई ओर फसल-कटठाई के साथ कृषि-मजदूर की पूत्ति कठिन हो जाती है; 
फिर भी, यह सत्य है कि भारत में जन-शक्ति अत्यधिक मात्रा में व्यर्थ ओर 
अप्रयोगाहँ है। यदि हम सप्यूणतः यंत्राकरण करने लगें तत्र संक्रात काल 
में एक महान सामाजिक उयल-पुथत् होगी जिसके कारण लोगों को असझ्य 
कष्ट मेलना पढ़ेगा |हम शाकाहारी देश के हैं, तथा त्रिना पशु से खेती 
किए. कृषि के गोंण उत्पादन का प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते 
जब तक कि हम माँसाहारी न हो ज:यें | खाद की समस्या भी बड़ी कठिन हो 
जायगी यदि खेतों की खाद कम मात्रा में फलस्वरूप मिट्टी म॑ वापस आयेगी | 

किसानों में प्रचलित कृषि प्राणाली सिद्धान्त रूप में स्वीकृति 
प्राप्त कर चुकी है | नीति यह नहीं है कि एक छोटे जोत वाले किसान को 
अलग हवा दिया जाय | किसानों के स्वामित्व को कायम रखने की प्रणाली को 
प्रयोग में इसलिए लाया गया है कि साभ्यवाद की आफत का सामना उ० प्र० 


२ ब्रिटेन और सं० रा० आ० में सी प्रयोग के परिशास स्वरूय वे गहरी 
खेती तथा मिद्दी पलटाव के पत्च में नहीं हैं | सं० रा० आं० में यह अनुभव 
किया जाता है कि ८हरी जुताई से भू-क्रटान बढ़ जाती है तथा यह बढ़ कर 
१००० लाख एकड़ भूमि तक पहुँच चुकी है। अब्र वहाँ इस प्रणाली का 
प्रचार किया जा रह! है कि खेतों में फऋ़ाल की जड़े' ज्ञोत दी जाया करें तथा 
गोबर और घूरे की खाद दी जाय | 

इसमें धरातल के नीचे थोड़ी गहराई तक मिद्दी की छुवाई की ज्ञादी है 
जिससे कि फूसल कटाई के पश्चात्‌ शेष फसल की जद़ सूकटान से घरातल 
की रक्चा करेगी तथा सिद्दी की पानी एकत्रित रख सकने की चमता कु, 
बढ़ायेगी | 





( र८० ) 


में किया जाय । यह प्रतिनिधित्व करता है कि अन्य प्रदेशों में भी यही प्रइृत्ति 
शक्तिश'ली होती जा रही है | नीति यह है कि. जात की न्यूनतम सीमा १० 
एकड़ निर्धारित कर दी जाय तथा अधिकतम सीमा ३० से ५० एकड़ तक | 
छोटे छोटे फाम के लिए १ से चार घोड़े की शक्तिवाले ट्रेक्टरों का निर्माण 
किया जा सकता है परन्तु उत्तम दशा 5ह होगी जब कि २१० से ३० घोड़े की 
शक्ति वाले ट्रेक्टरों से लगभग ७५ एकड़ भूमि पर कृषि की जाय । लगी पूजी 
को कम दर पर प्राप्त करने के लिए अच्छा होगा कि क्षेत्र को बढ़। कर ७४ 
एकड़ कर दिया जाय | यदि कृषि में सहकारिता का संचालन न किया जाय 
तो ट्रेक्‍्टरों का प्रयोग व्यर्थ होगा |* 

मूल्यवान्‌ यंत्रों के क्रय, प्रयोग आदि में अन्य चार ओर बाधाएं हैं :-- 

१, किसान की अकिचनता 

२, ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत विषयक कठिनाइयाँ 

२. इधन-साधन की कमी... 

४, रेयत का लकीर का फकीर होना 

अपनी अकिंचनता के कारण, भूतकाल में, किसान सस्ते, हल्के ओर 
बहु-उद्दशीय यंत्रो को रखने का प्रयास करता रहा है। भविष्य में सरकार को 
पंञजी-धन प्रदान कर इस प्रकार के पू जी विषयक असुविधाओ्रों को दूर करना 


३ दो अन्य उपचार जोत की चकबनदी तथा सामूहिक कृषि होंगे। 
जितना केन्न टू कटर के प्रयो 4 के लिए. आवश्यक है चकबन्दी द्वारा उतने छेत्न 
की जोतें नहीं प्राप्त हो सकतीं | द्वितीय के संबंध में, ( यदि यह वाछनीय भी 
हो तो ) यह विश्युत नहीं किया जा सकता कि इसके प्रचलन के पहले रूस 
में निदयतापूर्वक भू-स्वाभित्व को हड़पा गया, और जसीदारों तथा कुलाकी 
_(टपांआ्) सस्तुदु किखानों को कुचला गया | महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
सेरेदनियकी ( 52720772 54 ) तथा बेदनियकी ( 56667 ) किसान 
जोकि अवशेप कृषक-वर्ग के अन्तर्गत थे सामूहिक कृषि के लिए तेयार नहीं 
किए जा सकते थे यदि उनके खेतों के आसप्रास बड़े पेमाने पर प्रयोगात्मक 
प्रदर्शन न किए गए होते जिससे कि किसान तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ 
यह निश्चित कर सके कि यांज्निक कृषि से विशेष लाभ है। 


( र८१ ) 


पड़ेगा | इस देश में यांत्रिक-ज्ञान की योग्यता ओर ज्ञगमता की कमी नहीं 
है| ४ द्वितीय विश्व युद्ध में यह सिद्ध हो चुका है। अब तक यह नीति रह्दी 
कि यंत्रों की बनावट ओर प्रयोग सीधा और सरल हो जिससे कि ग्रामीण 
बढ़ई उनको आखानी से बना ओर सुधार सके | यदि बनावट सरल न 
. हो तथा यंत्रों के विभिन्न पुर्जों का अभाव हो ओर यंत्रों की मरम्मत के लिए 
सुलभ सुविधाओं का अभाव हो तो यह मुश्किल होगा कि नवीन यंत्रों को 
जत-प्रिय बनाया जा सके | यदि अल्य काल में उनको प्रयोग में लाया भी 
जा सके तो भी यह समस्या उठ सकती है जैसा कि रूस में हुब्बाई विषयक 
उठी जिसमें कि ट्रैक्टर तथा अन्य यंत्र सुधार और मरम्मत न हो सकने के 
कारण बेकार पड़े रहें | 


दूधन-पूत्ति विधवक समस्या तो ओर भी कठिन है। अल्कहोल का उत्पादन 
अधिक मात्रा में किया जा रहा है। हम कृत्रिम पेट्रोल (5ए99670667८ 96£70!) 
का भी उत्पादन कर सकते हैं। परन्तु हमारे पास अपनी प्र ट्रोल-पू्ति के 
साथन नहीं हैं तवा आयात महगा पड़ता है और उसे प्राप्त करने में कठिनाई 
भेलनी पड़ती है | हो सकता है, जब हम जल-विद्युत-शक्ति का उत्पादन करने 
लगें, तब हम यंत्रो को खेत और सड़क पर सुविधा पूर्वक संचालित कर सके | 
परन्तु इस बीच, इधन वाले यंत्रों का प्रयाग हमारे लिए. बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं. 


' ४ बोद्धिक क्षमता का उदाहरण देने के लिए, यह डल्लेखनीय है कि 
ट्रावनकोर के श्री पुन्नोज पद्टासेरिल ने १०-११ फीठ पानी के अन्दर जुताई के 
लिए एक हल का आविष्कार किया है । यह प्रमाणित हो छुका ह कि यह ३० 
घंटे में १०-१७ एकड़ भूमि जोतता हैं तथा परिणामस्वरूप उत्पादन में 
३०-४० ब्रृद्धि होती है । कोचीन तथा ट्ावनकोर में अरब सागर से भूमि थो 
पुनः अधिकृत कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है | परन्तु इसके लिए १० 
घोड़े की शक्ति वाले इंजन, पेट्रोल, लोहा. ओर इस्पाव की आवश्यकता है। 

- यदि लोहा तुथा इस्पात स्वदेश से-प्राप्त भी किए जा सके, तब भी अल्पकाल 
में इंजन तथा तेल का आयात कठिन है। 


( रघूश ) 


मर 
है। इसके अतिरिक्त किसान ट्रेक्टर-चलाने नहीं जानते ।" हमारे यहाँ 
तेल-इंजनों, ट्रेक्टरों तथा अन्य कृषि-यंत्रों की कमो भी है। कुछ हजार ही 
ट्रैक्टर यहाँ हैं तथा यह व्यावहारिक ओर प्रयोगनीय नहीं जान पड़ता कि हम 
विदेशों से लगभग ३०० से अधिक ट्रैक्टर प्रति बष प्राप्त कर सकेंगे। एक 
अमरीकी हल-उत्पादक कम्पनी ने इधर ३ लाख डालर का घन लगाने के 
लिए, योजना बनायी है जिससे कि ट्रक्टर एकत्रित किए जा सके तथा पश्चात्‌ 
उनका उत्पादन भी हो सके ओर साय-साथ कृषि यंत्र और अन्य सामानों को 
भी बनाया जा सकें | 

इस विषय में पुरातनवादी रैबत का लकोर का फकोर होना भी प्रमुख 
बाधा है। कुछ ता इस कारण कि जनता अशिक्षितर है तथा कुछ इस कारण 
कि कृषि-विमाग के श्रफसर अपने व्यवहार में अनुदार हैं। इसलिए रैयत किप्ती 
भीविकसित यंत्र के प्रयोग के लिए सहमत नहीं होता । जब तक कि इन दोनों 
बाधाओं को दूर न किया जायगा रैयत का पुरातनवाद भी नहीं मिट सकता है | 

इसलिए, यद्यपि, दीघ-कालीन दृष्टिकोण से ट्रेक्टर द्वारा कृषि-प्रणाली 
बांछुनीय नहीं होगो* तथा यह अल्प-काल में अ्क्रियात्मक होगी, फिर भी 


* कृषि के यंत्रों के निर्माण के लिए उ० प्र० ने इल्नतनगर में एक 
राजकीय केन्द्रीय टू कटर तथा यंत्र-कारखाना ( १६४८ ) संचालित किया है । 
लखनऊ कानपुर रोड पर एक उ७ प्र० व्यापारिक निगम, फार्म-यंत्र चालक 
इन्धटीयूट तथा टूंक्‍्दर-ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल हैं, जहां पए ट्रक्टर-चालन की 
शिक्षा एक माह में दी जाती है। बंबई में फौज से लोटे बेहार मनुष्यों को 
ट्रोक्टर- चालन की शिक्षा दी जाती है। द 

4 फिर भी सच्सुच, भारत के विभिन्न भागों से ट्क्‍्टरों की मांग 
बढ़ती जा रही हैं | बस्बई में सरकार इससे किसानों की भूमि २२ रुपया प्रति 
एकड़ की दर से जोतती है / जोकि बेल्ों द्वारा जुताई के व्यय के $ से भी 
कम होती है )। इसलिए यांत्रिक कृषि जनप्रिय होती चली जा रही है और 
इसही साँग सी बढ़ती जा रही है। बेलों द्वारा कृषि करते की ज्ञागत बढ़ने 
तथा अ्रम-विषयक् कठिनाइयों के कारण यांजिक-कृषि की ओर हमें अग्रसर होने 


को फैणा मिलती है| 


( शपरे ) 


याँ त्रिक-कृषि की आवश्यकता है ।* ट्रेक्‍्टर, पेट्रोल-इंजन तथा विद्युत्त-शक्ति- 
चालित मोटर के मिले जुले प्रयोग से निम्नांकित काय्य किए जाए :-- 


१--नवीन भूमि के साथ-साथ बेकार और ऊसर भूमि को अधिकृत करना | 

२--दलदली भूमि को सुखाना और भरना | 

३--गहरी जड़ वाली माड़ियों, को विशेषकर, काँस, हरियाली तथाः 
बैसूरी आदि को निमू ल करना । 

४--मौसमी श्रम के अमाव के बावजूद मी उचित समय पर कृषि काय: 
को पूरा करना । 

५- अस्वास्थ्यकर ज्षेत्रों में प्राकषंक तथा विस्तृत कृषि करना | 


एशिया तथा खुदूर पूर्वीय इकक्‍्नामिक कमीशन की एक बेठक में बहुत 
से प्रतिनिधियों ने यह मत प्रकट किया कि शक्ति-संचालित यांत्रिक कृषि के 
लिए इस जेत्र में अधिक संभावना नहीं हैे। आस्टू लिया चाहता था कि 
यंत्रोकरण के सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन पहले 
होना चाहिए | 

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के एक वेज्ञानिक अधिवेशन में पढ़े गए एक. 
खोज पूर्ण निबंध में यह कहा गया था कि मुख्यतः दो यंत्रों का प्रचार होना 
चाहिए :--इस्पात के फाल वाला छोटा इल तथा एक छोटा उचित पुन्रों युक्त 
“कल्टिवरेटर!? ((पा६ए३६0%) (५४१८, 0!872 5406 #4+776£, ४०!, 
आता २०. !, ]४070०/7ए 4949) 

» लखनऊ कानपुर रोंड पर उ० अर० व्यावसायिक कारपोरेशन की' 
सहायता से उ० ग्र० की सरकार ट्रेक्‍्टरों द्वारा ३०० एकड़ ऊसर भूमि को' 
अधिकृत करने के लिए अयोग कर रही है | उ० प्र० में लगभग १०० लाख 
एकड़ भूमि कृषि के योग्य होते हुए भी बेकार पढ़ी दे जिसको अधिकृत किया 
जा सकता है*। बहुत दिन तक सरकार इस बात को ग्रोत्साहइन देती थी कि 
व्यक्तिगत रूप से जनता द्वारा इन भूसियों को अधिकृत किया जाय | अब डुस७ 
कार्य के लिए सरकार अपने आप को उत्तरदायी समझते लगी है । 


( रृत४ ) 


६---आड़ी मेंड बॉँथना, चोहदियाँ, नालियाँ, सिंचाई की नहरों की 
अ्रशाखाओं तथा ग्रामीण सड़कों आदि का निर्माण करना | 
, >>ांत्रिक सिंचाई करना। 
अधिक खाद्यान्न-उत्पाइन के आन्दोलन से प्रोत्साहित हो कर केन्द्रीय 


सरकार ने एक केद्धीय-ट्र क्टर संघटन ( १६४७ --४८ ) का निर्माण शीघरता 
से शुरू कर दिया है। यह समिति ट्रेकक्‍्टर विषयक्र काय करतीं है और 
किराए, पर ट्रेक्‍्टर भी प्रदान करती है। उ० ग्र०, म० प्र०, मत्स्य संघ, पू० 
पंजाव तथा बम्बई आदि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर ट्रे क्टरों का प्रयोग अधिक मात्रा 
में किया जाता है। लगभग ६२ लाख एकड़ भूमि को अधिकृत* करने के लिए 

८ उ० ग्र० और म० ग्र० में १६४७-४८ के बीच लगभग ४२००० एकड़ 


भूम अधिकृत की गई | ६२ लाख एकड़ की अधिकृत योजना के अन्तर्गत भूमि 
का वितरण के लिए सरकार अब अपने निम्नांकित आधार पर है :--- 











प्रदेश क्षेत्रफल ( लाख एकड़ों में ) |... प्रदेश 
उ७० प्र७ १० पृछ सध्य सारत 
सऊ प्र हू न भोपाल 
बम्बई $ ४ | विन्ध्य प्रदेश 
उड़ीसा प्र ४ पूर्वी पंजाब 
पू० पजाव ने 





इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने १० लाख एकड़ बेकार भूमि को १० 
करोड़ रुपया खचे कर अधिकृत करने के लिए पंचवर्षीय योजना संचालित की 
हैं। सन्‌ १६४६४ तक २ लाख एकड़ भूमि पर कार्य-प्रारम्भ होने वाला था। प्रत्येक 

स्थिति में, केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग या तो यांत्रिक कृषि स्वयं करता है या केवल 
'ट्रैवटरों की पूत्ति करती हे | यह देखना चाहिए कि भूमि पर उचित ढंग सेया 
आंशिक ढंग से कृषि हो रही है । यदि आमीण केत्रो' में यांज्िक जुताई सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान करने के लिए केन्द्र खोले .जाय॑ तो संभवतः वे लोग उनसे 
विशेष लाभ उठाएँ जिनके पास भूमि तो है पर आवश्यक यंत्र ( यथा, बेल, हल 
“आदिल) नहीं दें । 


[ रण ) 


एक सप्तवर्धीय योजना की रूपरेखा तैयार हुईं है परन्तु उसकी सफलता ट्रैक्टरों 
तथा यत्रों के आयात पर आधारित है। बुलहोजर (ठ0[40:26/58); ट्रेक्टर 
आ्रादि के आयात के लिए अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (वगाल्ााद्ात0पर्थ 
[०70०४४४ए +प्रात) से १०० करोड़ रुएए का ऋण माँगा गया है 
क्योंकि इस योजना को कार्यान्बित करने के लिए हजारों ट्रे क्टरों तथा कृषि- 
दंत्रों की आश्यकता पड़ेगी । 


संवार का नाश 


प्रयोग से प्रमाणित है कि सवार का नियंत्रित और नष्ट करने के लिए 
सबसे अच्छा उपाय यह है कि जनवरी तथा मई के महीनों में वा मानसून की 
बरसात शुरू होने से कम से कम एक माह पहले एक फांट गहरी जुताईं की 
जाय | सेंवार की आफत सारे भारत पर आच्छादित है। लाखों एकड़ भृमि 
- काँस से ( विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत में ) तथा दक्षिणी भारत में 
हरियाली से आच्छादित है। अल्प काल में उनका समूल नाश व्यावहारिक 
नहीं है जब कस के बीजों को हवा उड़ाती है तब खड़ी फसल या घास जो कि 
बहुधा पवन की गति को भंग कर देती है) उन्हें रोक कर शरण देती हैं 
इस स्थिति को रोकने के लिए अधिक विस्तृत क्षेत्रों को बरसात के दिनों मे 
किसानों द्वारा परती छोड़ना पड़ेगा | उ० प्र० काँस-नाशक समिति का यह 
विचार है कि प्राकर्षक कृषि के अभाव में ट्रेक्टर द्वारा जुताई के फल स्वरूप 
काँस-मुक्त क्षेत्र शीघ्र अपनी पहली जंगली स्थितिपर पहुँच जायगा। यह भी 
पाया गया है, जैसा कि १८६७ में वोयलकार ने इंगित किया था, कि क्रमिक 
और प्राकर्षक कृषि के द्वारा काँस का नाश किया जा सकता है | मिरजापुर, 
बिजनौर, भाँसी, बाँदा, हमीरपुर तथा जालौन (3० प्र० ) आदि जिलों 
के किसानों का यही अनुभव है। यहाँ पर १८६१ ओर १६४० के ब्रीच काँस 
आच्छादित भूमि को हु तक घद्यया जा चुका है। यदि ट्रैक्टर का प्रयोग 
किया गया होता तो यह अवधि ५० वर्ष से घट्कार ४ वर्ष ही होती। 
_ परन्तु हमें केवल ट्रैक्टर के प्रयोग पर ही तक वितक नहीं करना है। 
हो, ड्रिल, ढैरोवट रीपर, कटर, क्रेंसर बिनोइंग मश्न तथा पम्प ओर अन्य 
बहुत से प्रश्नों पर भी विचार करना है | यदि चावल, ओर गेहूँ का उत्प्ालता- 


( र८६ ) 


यांत्रिक-कृषि द्वारा किया जाय तब उनका अक्तूबर की वर्षा से होने वाली 
ज्ञुति से तथा अप्रेल-मई के तूफानों से होने वाली क्षति से बचने की 
सम्भावना है | इसके अतिरिक्त, चावल के बाद मठर और चना को दूसरी 
फसल तथा प्रष्म कालीन गेहूँ का उत्पादन हो सकता हैं । 
यांत्रिक साधनों का प्रयोग सस्ता नहीं पड़ सकता है। इस तरह, जहाँ 
तक बिजली पम्पों का प्रश्न है पंजाब के फार्मी का लेखा जोखा (१६३८-३६ ; 
यह प्रदर्शित करता है कि यांत्रिक सिंचाई का व्यय बैल द्वारा खींचे गए 
फारसी चक्रों (2८४8787 76८!) से होने वाले व्यय का २११% होता है | 
१२ मामलों में से ५ मामलों में यह १००५८ से कम था। यह ज्ञात हुआ है 
कि आरम्म में कम लागत के अतिरिक्त, सस्ती विद्युत शक्ति की पूत्ति पर भी 
पम्पों का प्रसार निमर करता है। 
खोज ओर ग्रशिक्षण 
उन्नत ओर विकसित प्रकार के हथियार ओर यंत्रों के आविष्कार के- 
लिए, काफी सीमा हैं। पर इसके पहलेयह भी आवश्यक है कि किसानों के 
तरीकों, हथियारों ओर यंत्रों *, तंथा आवश्यकताओं ओर ज्षुभताओं का गहरा 


5 इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इस्न्टीव्यू के श्री मेसन बाँग ( (8507 
ए४प९४० ) द्वारा 3० श्र० के किसानों द्वारा अयोगाह छोटे यंत्रों का अध्ययन 
किया गया है। उन्होंने पाया कि निम्नांकित यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं | 
१४७ फार्म (खेतों) पर उनका अध्ययन आधारित है:--- 


यंत्र का नाम प्रयोग प्रयोग में लाए गए यंत्र 
की संख्या 
१--देशी हल जोतने के लिए २१३१ 
२--उनच्नत हल जुताई और बोचाई ६१ 
३०-पटेला भूमि कों समतल ओर ढेला फोड़ने १४६ 
के लिए 
'४--खुरपी घास काटने के लिए ६०१ 
%-- हैं सिया फसल-कठाई ६ हे 


<- “ग़ाँसा चारा काटने के लिए ३०४ 


( रृप्ू७ ) 


खध्ययन दिया जाय | भारत, चीन तथा जापान आदि देशों में प्रयोगाई यत्रों 
के नमूनों का संचयन होना चाहिए, तथा सम्मावित विकास संबंधी प्रयत्न किया 
जाना चाहिए | उचित आविष्कारों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना 
चाहिए | परन्तु किसी भी महत्त्वपूर्ण हथियार की व्यावह्यरिक परोत्षा किसान 
के खेत पर ही होनी चाहिए | 

फिर कृषि-इंजीनियर द्वारा हल्के, सस्ते, आसानी से मरम्मत होने 
वाले तथा जिनका निर्माण आसानी से हो सके इस प्रकार के यंत्रों का आविष्कार 





७--फावड़ा। भूमि खुदाई तथा नहरों की नाली २६६ 
बनाने के लिए 
८--कंस्सी गन्न।, उद्यान आदि में कलम करने ८ 
के लिए 
६ कसला जब कि गन्ना के पोधे अभी अधिक बृद० 
उगे न हों तब कलम करने के लिए 
१०--पाँच[* भूसा आदि एकत्रित करने के लिए छ 


तथा फसल-मढ़ाई के समय इधर उधर 
पलटने के लिए 


११--हथिया (डंलिया) पानी उठाने तथा भूस्ता ओखाने दज 
के लिए 
१२---चारा काठने 9२ 
की मशीन 


#इसका दूसरा नाम आँखें ( 3 प६९॥ ) ज्ञाव द्ोता है। यदि ऐसा हो, 
तब संख्य। बढ़ कर ०७६ होगी जो कि अध्ययन के सिलसिले में गोरखपुर में 
पाईगई। पा 

यह अवश्य उल्लिखित करना चाहिए कि ऊपर के पर्यवेशण में, मुरादाबाद 
इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तथा गोरखपुर के जिलों में खेतों का अध्ययन हुआ था । 
गोरखपुर में विशेषकर उन्हीं खेतों पर अध्ययन हुआ जहाँ पर इसाई उन्नत 
प्रकार से कृवि करते हैं। इस लिए ऊपर के समंक मद्दत्तपूर्ण हैं ( ७0८ 
/49 080 #4/776070, ५४०, जहा! 7२०,4, ]&४0००४४ए 949. 


( स्वौे ) 


' होना चाहिए | इसके साथ-साथ ग्रामीण लुहार और बढ़ई को प्रशिक्षण तथां 
विकसित यंत्रों के उत्पादन ब मरम्मत के लिए ओऔजारों की सुविधा दी 
जानी चाहिए | 
उ० प्र० में क्षि-इंजीनियरिंग 

कृषि-इंजीनियरिंग वकशाप द्वारा श्य३४ में उ० प्र० में कारय प्रारम्भ 
किया गया | १८१४ और १८६१ के बीच यंत्रों, विशेषकर हल, के विकास 
ओर कुओं की खुदाई विषयक प्रयोगात्मक काय हुओ। १८६ -८-१६१० 
के बीच व्यावहारिक रूप से यत्रों की विभिन्न रूपरेखा और नमूनों ( बिनका 
संचयन छिप गया और पश्चात्‌ वे नष्ट भी हो गए ) के अतिरिक्त कोई 
विशेष तय नहीं हुआ | अगले चार वर्षो में मेस्ट्न हल तथा बल्लदेव 
बाल्टी का आवष्कार हुआ | चेन-पम्प तथा मिश्री पेचदार पम्प (5८7०७) 
पर भो ध्यान दिया गया। प्रदेशों तया अन्यन्न प्रयोगाई हथियारों तथा 
यंत्रों के एक संग्रहालय का निर्माण के लिए दुबारा प्रथत्न किया गया परन्तु 
असावधानी और मतभेद्‌ के कॉरण प्रदर्शिनियों, प्रद्शक अल्मारियों का लोप 
है! गया | १६२८ तक, जब तक कि फारसी चक्र (/०ए००48 ऐ४०/८४78) 
का आविष्कार नहीं हो सका था तथा विशेषकर १६३३ तक पुनव्य्रस्था . 
का कोई भी गम्भीर काय प्रारम्भ नहीं किया गया । प्रदेशों में प्रयोग किए गए, 
मुख्य यंत्र, यथा, कानपुर कल्टीवेटर, अकोला हो तथा त्रिम्न॒ुजाकार हेंगाआञ्रादि 
में अभी विकास के लिए सीमा है ।** यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा 
जाय तो कृषि इंजीनियरिंग का संबंध यंत्रों के उत्पादन और विक्रय, तथा 
कुछ आंशिक सफलता के साथ खुदाई ओर खव्यब कुओ के निर्माण से रहा 
है। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि एक बार पुनः प्रदेशों ओर समान 
स्थिति वाले विदेशों में प्रयुक्त विभिन्न क्ृषि-यंत्रों के डिजाइन तथा, नमूनों का 


१० १६४७--४८ के पुनरनिमाण के अनुसार, कृषि इंजीनियरिंग विभाग 
का विभाजन तीन अकार के कार्मों, यथा (१) सिंचाई जिसका संबंध राजगीरी 
के कुएं, कुए' खोदने, फारसी चक्र का स्थापन तथा नत्ञ-कूर्पो से है (२) ट्रे क्ढर- 
कृषि तथा काँस-विनाश के लिए, तथा (३) , कृषि-यंत्रों के डिजाइन करने और 
बढ़ी मात्रा पर उत्पादन करने के लिए | 


( शेण६ ) 


संचयन किया जाय तथा/ईनका अध्ययन सम्भावित बिकास के दृष्टिकोण से 
किया जाय | जनता की स्वतः प्र रुणा से इस दिशा में सहयोग प्राप्त करने के 
लिए आवश्यक है कि आविष्कारकों को पुरष्कृत किया जाय । 

जहोँ तक किसानों के लिए. नवीन औजारों और बंत्रों की पूर्ति की 
समस्या है, जहाँ पर व्यक्तिगत पूजी नहीं लगायी जा रही है सरक री विभाग 
ही उत्पादन-काय कर सकता है। सामान्यत: कृषि-विषयक यंत्रों का उ्व्यादन 
व्यक्तिगत कम्पनियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए. । मूल्त को कम करने के 
लिए. यह आवश्यक है कि सरकार कुछ यंत्रों के पेटेन्ट-अधिकार क्रझ 
करते और जन-साधारण को उनका प्रयोग करने की छूट देदे । उत्पादकों को 
गमनागमन ओर बाजार विपयक सुविधाएं प्रदान की जाय॑, मूल्य पर नियंत्रण 
किया जाय, तथा स्थानीय कृपकों के खेत पर यंत्रों के प्रयोग का व्यावहारिक 
प्रदशन किया जाय । 


पंद्रहवां परिच्छेद 
सामुहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार कार्ये 


क्या हमकों अपनी दशा सुधारनी है ! क्या अपने लिए, देश के लिए, 

अथवा दूसरों के लिए हमको अपने अथिक कायनत्ेत्र में उत्पादन बढ़ाना है! 
क्या हमको अपने सदश लोगों को भी अपने साथ आर्थिक ( या स्वान्त्ुखी ) 
उन्नति पथ पर ले चलना है ? क्या इस काय को मैं अकेला सम्पन्न कर सकता 
#ूँ, अथवा क्‍या दूसरों ओर सरकार के सहयोग की आवश्यकता है £ इन 
अरश्नों के उत्तर में प्रचलित सामुहिकर विकास योजनाओं की आवश्यकता और 
बांछुर्नीयता निहित है । 

| यदि हम उन्नति तथा अधिक उत्पादन की आवश्यकता का महसूस करते 
हैं तो देश की आथिक उन्नति सरल है । परंतु कभी कमी ऐजा नहीं होता 
है | “अधिक अन्न उपजाओ? अ.न्दोलन की असफलता ने योजना आयोग को 
कुछ छुने स्थानों में सामुहिक कार्य-क्रम करने की आवश्यकता महसूस करा 
दी । “प्वाइट फोर” ( 7076 700७४ ) तथा फोड फाउन्डेशन की आर्थिक 
सहायता से लाम उठा कर सन्‌ १६५२ में ५५ क्षेत्रों में सामुहिक विकास 
योजनाएँ आरंभ करने का निणय किया गया। उपयेक्त दोनों साधनों से डालर 
में लगभग ६९५ करोड़ रुपए प्राप्त करके मारत सरकार ने अपनी ओर से भी 
३४'४ करोड़ रुपए लगाने का निश्चय किया। इस प्रकार २ अक्टूबर १६५२ 
को लगभग ४० करोड़ रुपए वाला सामुहिक विकास काय आरभ हुआ | 

इटावा अग्मरगामी योजना 
सामुहिक विकास योजना की प्रष्ठभूमि में इठवा अग्रगामी योजना है। 

इटावा अग्रगामी योजना का आरंभ अ्रमर्रकी इंजीनियर श्री एलबट मेयर 
ओर भारत सरकार की उत्सुकता के कारण हुआ था। भारत सरकार के प्रोत्सा- 
हन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पैसा खर्च करके श्री मेयर की अध्यक्षता में 
उनके द्वारा चुने महेवा ( इदावा जिला ) तथा आस पास के स्थानों में सामुहिक 
विकास की योजना आरंभ की थी | उक्त योजना पर जितना व्यय हुआ उतना 
“ऊहृप्सू नहीं हुआ | अग्रगामी योजना के चार सबक उल्लेखनीय हैं ३-- 


( २६१ ) 


(3) फिसान गा राज्यावश्यक समझी गई दिशा में सफलता शीघ्र 
मिलती है ।' मं 

(+4) विशेषज्ञों की दृष्टि से जिस दिशा में सुधार बांछुनीय हैं उनका 
पफल प्रदर्शन किसान के खेत में किसान के हाथों कराने से आस पास 
' महत्वपूरण प्रभाव पड़ेगा ।९ 

((4) विभागीय और विशेषज्ञ वर्ग द्वारा बताए अनेकों सुधार या तो 
किसान की सहज बुद्धि और तक के आगे नहीं ठहरते या प्रदर्शन करने पर 
स्थानीय प्रचलन की अपेनज्षा कम क्षमतावान सिद्ध होते हैं ।* 

(+४) कमचारियों के क्षमतावान तथा लगन वाले होने से उन्नति अवश्य 
होती है, भत्ते ही वह देर से ह। । 

देश के विभिन्‍न भागों के ४७ क्षेत्रों में पहली अक्टूबर, १६३४२ को 

सामहिक विकास योजनाओं को आरंभ किया गया प्रत्येक ज्षेत्र में २००-३०० 
गाँव थे। पहली अक्टूबर, १६५४३ को राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना का कार्य 
आरंभ किया गया | इस प्रकार के काय का सुझाव अधिक अन्न उपजाओं खोज 
समिति ने दिया था । विदेशों में--विशेषतः अमरीका में प्रतार-काय द्वारा 
कृषि की उन्नति में बहुत सहायता मिली है। योजना के अनुसार प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना-काल में ही देश के चतुथींश में प्रयार-काय होगा । १२०० 
विकास ब्लाक होंगे । प्रत्येक ब्लाक में १०० गांव होंगे । इनमें से ३०० ब्लाक 


* किसान सिंचाई की सुविधा को अधिक आवश्यक समझते हैं । 

*कुछ किसानों के खेत में उनके द्वारा ही उत्तम गेहूं ओर आलू की खेती . 
कराई गई । अन्य सामान्य किसानों की फसल से अधिक फसल होने के कारण 
गांव में गेहे ओर आलू की नई किस्म का प्रचलन हो गया | आलू की खेती का 
तो क्षेत्र भी दस गुने से अधिक बढ़ गय:; | 

3बाजरे की किस्म, जिसको कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने अत्युत्तम बतलाया 
था, अदर्शन करने पर स्थानीय बाजरे की किस्म से निम्न सिद्ध हुईं। नई किस्म 
की हँसिया का ( विकास हंसिया ) जिसमें आरी के समान दांत थे, चलन न हो- 
सका क्योंकि इसके दांते जल्दी जल्दीं तेज करना पड़ता है | इसी प्रकार ऋृत्रिम 
गर्भ से पेदा ढोरों का प्रचार न हो सका | 


( २६२ ) 


में सामुहिक त्रिकास योजनाएं, चलाई जाएंगी और शोर्श ६०० में प्रसार-सेवा 
योजना । इस प्रकार अनुमानतः ८ करोड़ व्यक्तियों #को प्रसार-सेवा से लाभ 
पहुँचेगा । प्रत्येक ब्लाक का ज्षेत्र संगठित होगा और वह यथासंभव एक उप- 
डिवीजन अफसर (53, 70. 0.) के अ्रेतगत होगा । क्रमशः विभिन्‍न विकास 
विभागों के कमचारी राष्ट्रीय प्रसार की सेवा विभाग के ओतगत आ जाएंगे | 
यह ध्यान रखा जाएगा कि काय की जिम्मेदारी निश्चित की जा सके। आरंभ 
में केद्रीय सरकार ७५% प्रारंम्मिक व्यय तथा ४०५९ चालू व्यय-भार वहन 
करेगी | कालांतर भी- केन्द्रीय सरकार ५४०५ चालू व्यय-भार वहन कर 
लेगी | प्रति पांच वष बाद इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाएगा | 

राष्ट्रीय प्रसार-सेवा योजना के प्रकाशित समाचारों से यह स्पष्ट है कि 
() आम विकास के लिए, एक बहु&खी राजकीय विभाग का सृजन किया जा 
रहा है तथा (3) ग्राम विकास काथ के व्यय का एक अओश केन्द्रीय सरकार 
देगी, यद्यपि “कृषि ओर ग्राम” राज्य-सरक्रार के काय नच्षेत्र में हैं। अनुमानों 
के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि वतमान ग्राम विकरास-योजनाओं 
के कारण ही ८५ हजार विभिन्‍न कुशल टेकनिकल व्यक्तियों को काय मिज्नेगा 
जिन्हें अधिकांशतः ग्राम में ही रहना होगा । ग्राम के अध-बेकारों को भी काम 
मिलेगा । ग्रामों में रोजगार पहुँचाने का यह ढंग बुरा नहीं है। 

ध्येय 

सामुहिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार काय के चार ध्येय हैं :--() 
आमीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास, (74) सहयोंग-काय की 
आदत (44) अधिक उत्पादन तथा (ए) अधिक रोजगार । इन ध्येयों की 
प्राप्ति के लिए. काय की प्रगति में सामुहिक विकास योजना-काय के दोष ओर 
कठिनाइयाँ रोड़ा बनकर अड़ी हैं । 


दोष और कठिनाइयाँ 

प्रथम, कुछ योजना ज्षेत्रों में सोचा जाता है कि क्रिसान कृषि की उचित . 
प्रणाली से अनभिज्ञ है| द्वितीय, कृषि-विभाग द्वारा किए गए. कार्यों को भुला 
दिया जाता है, भत्ते ही वे काय कैसे भी हों। तृतीय, उपयुक्त कायकर्ता 
ओर नेतृत्व की कमी,महसूस होती है। चतुर्थ, जहां कायकर्ता उपयुक्त हैं वहां 
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कानूनी पाबंदियां, अयस्त्ह तथा आ्राए दिन आगस्तुकों के दोरे के कारण काम 
नहीं हा पाता । पंचम, अर्थाभाव अभी तो नहीं परंतु दीघंकालीन 
प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकता है | विकास योजना काल समाप्त होने पर 
राजकीय अर्थ-सहायता बंद हो जाएगी। यदि तब तक ग्रामीणु-कर द्वारा 
पर्यात धन उगाहने का प्रव्नंध न हुआ तो भावी प्रगति अवरुद्ध हो जाने का डर 
रहेगा । पष्ठम, प्रगति के लिए. यह आवश्यक है कि ग्रामीणों को अपने 
उत्पादित पदार्थों के उपयुक्त मूल्य मिलें । 

उपयु क्त महत्वपूर्ण शक्तियों के अतिरिक्त विकास-योजना की प्रगति का 
घ.मी करने वाली शक्तियां ये हो सकती हैं; - (4) योजना ज्षेत्र का बड़ा हाना, 
(34) जमींदारी-उन्मूलन, मूमि-मुधार आदि (43) ग्राम में सामाजिक, व आर्थिक 
विषमता और विवाद, ($ए) पर्यातत शिक्षा तथा सफाई की कमी ओर इुद्धों की 
तकलीफों की आर कम ध्यान देना। (५) सिंचाई सुविधा की कमी, (४३) 
यातायात की कठिनाई तथा (०7४) किसानों द्वारा वस्तु, का आवश्यकता 
महसूस हं। जाने पर भी उसका पूर्ति का पर्यात्त और सुल्लम न होना, यथा, उत्तम 
बाज, सं,मेन्ट, या खाद का समय पर पर्याप्त मात्रा में न मिलना | 

सफलता-आंकन समिति 

सफलता-आंकन-समिति की रिपोट (१६५४४) के अनुसार ग्रामीणों ने समय 
के साथचलने की इच्छा और तत्परता दिखाई है| कृषि के नए, ढंग, कृत्रिम- 
जनन ओर बाल-शिक्षा का प्रचार कहीं कहीं इतनी तेजी से हुआ है कि यह डर 
है कि कहीं ज्षेत्रीय विकास संगठन के साधन अपर्याप्त न सिद्ध हों। यों तो सामुहिक 
योजना सामुहिक काय पर आधारित है पर॑तु योजना के मुख्य अंगों की व्यवस्था 
ऐसी है कि जनता के सहयोग के बिना भी योजना-काय चलता रहता है। 
अतः यह पता नहों चलता कि जन-सहयोग कहां तक प्राप्त है। कहीं कहीं 
शीघ्र सफलता प्राप्ति के लिए जन-सहयोग-काय को गौण स्थान दिया- गया है । 
समिति की राय में यह अवांछुनीय प्रगति है क्योंकि इससे यह आशंका है कि 
“प्रगति की उत्कंठा” जनता पर निभर न होकर किसी व्यक्ति या पदाधिकारी 
पर निर्भर हो जायगी । समय रहतें इस अवांछुनीय प्रगति को लोकतंत्र की ओर 
मोड़ देना चाहिए । इसलिए, समिति ने जल्दी न करने की राय दी है | उनके 
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अनुसार तीन वष में विकास कार्यक्रम पूरा नहीं हो एक्ुआ और सामान्यतः 
पांच छुः वष का समय आवश्यक है | ह 

आंकड़े तो उपलब्ध नहों हैं फिर भी समिति को राव में नए कृषि ढंगों 
का पूर प्रभाव इतना पर्यात है कि यह निसुसंदेह कहा जा सकता है कि 
उद्यादन-बद्धिकाय निरंतर बढ़ रहा है। उत्तम बोज, खाद, ओजार, यंत्र; - 
तथा सिंचाई की बड़ी ओर छोटी योजनाएं अतिद्ृष्टि और अनावृष्टि तथा 
मूल्य-परिवतनों के प्रभाव को बंद तो नहीं कर सकतीं; तथापि डत्पादन-बृद्धि 
से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रमाव कम पड़ेगा | , 

कहीं कहों सिचाई आदि की सुविधा के कारण कृषि-का्य 
बारहमासी बन गया है परंतु यह प्रमाव कुछ विशेष रूप से नहीं बढ़ा है। ऋषि 
पर निर्भर जनसंख्या की बृद्धि स्व्थ/ इतनी अधिक है कि अधिक भूमि की 
मांग पूरी नहीं होती | गैर-कष्ि-क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या की जीविका-दंद्धि में 
सामुहिक योजना ने शृज््य प्रायः योग दिया है। 

आधारभूत रोड़े 

चाहे विकास योजना हो अथवा राष्ट्रीय प्रसार सेवा काय सद्चरित्रता का 
अभाव हमारी सब से बड़ी कमजोरी है| चाहे सहकारी विभाग के ज्षेत्रीय 
कायकर्त्ताओं से पूछिए चाहे जिले के नियोजन पदाधिकारियों से और चाहे 
स्वथ' आंख खोल कर देख लीजिए, सत-आचरण का अभाव हमारी 
योजनाओं के ओर हमारे विकास में सब्र से बड़ी बांधा है। इस संबंध में यह 
उल्लेखनीय है कि सकलता-आंकन समिति ने कहा है कि गांवों में काम करने 
वाले “गांव-सार्थ/” उपयुक्त दृष्टिकोण वाले हों; उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान 
किया जाए, | यदि पर्याप्त संख्या में ये कार्यकर्ता न उपलब्ध हों तो विकास 
काय की तीत्रता कम करनी चाहिए,। परंतु हमारी समझ में उपयुक्त दृष्टिकोश 
तथा प्रशिक्षण की कमी ग्राम-सेवक ( या गाँव साथी ) के ऊपर वाले अफसरों 
में भी है । इस ओर ध्यान न देने से कोशिश करने पर भी विकास की प्रगति 
धीमी रहेगी । | 

यह भी ज्ञातव्य है कि यद्यपि ग्राम पंचायतों के सहयोग ओला राय की 
प्राप्ति पर जोर दिया जाता है, आंकन-समिति, के अनुसार पंचायत. 


श्र 
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प्रतिनिधि युक्त परामश॥ कं समितियां या ती बनी ही नहीं या उनके कारण 
बाधाएं ही अधिक पैदा हुई. । 


हमारी दूसरी बाधा, है क्रिपों हद उक इसी से 'संबंधित है अपने देश 
ओर काश को न सम कर चलने की है | गांव और मुहल्लों में, प्रदेश ओर 
देश में लाग भले हैं| बकार हों, अधे-मृत-प्राय हां, चोरा ओर डाके की ओर 
उनकी प्रवृत्ति की आशंका हो परंतु उनका कार्य देकर संभालने ओर सुधारने 
का हम प्रयत्न नहीं करते । जच्च तक यह नहीं हागा तब तक हमारा विकास 
त्र न होगा । हमको केवल पाश्वात्य सम्वता में नहीं बह जाना चाहिए | 
तृतीय, हमारे मतानुसार पाश्चात्य सम्बता में वहने ओर रंगारंग 
कायक्रम के शिकार होने की बाव हमारे सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में भी 
लागू होती है | हम यह मानते हैं कि जनमत का आयोजित दिशा में चलाने के 
लिए कुछ प्रोपेगेण्डा, भेड़ चाल आदि को प्रोत्साहन देना अनिवाय है। परंतु 
पदाधिकारियों के दौरों के कारण विन्न अधिक पड़े तो यह अवांछुनीय है। जो 
पदाधिकारी दौरा करने आएं उन्हें चाहिए, कि वे साधारण रूप से आएं | 


चतुर्थ, जिनके पास बचत है वे उसे दान में नहीं तो कम से कम जमा 
के रूप में सहकारी बंक को दें और सहकारी बैंकों की जमा की सुरक्षा की 
गारंटी राज्य सरकार दे | आचरण ओर सहयोग के अतिरिक्त अर्थाभमाव ही 
प्रमुख रोड़ा है। 


अंत में यह भी उल्लेखनीय है कि सफलता-आंकन (१६४४) समिति का 
यह सुझाव, कि जिलाधीश जिले के सामुहिक विकास-काय का समन्वय करे 
तर्मा कुछ फलदायक हो सकता है जब वह उत्साहा और अग्रगामी प्रश्नत्ति का 
हो । ऐसा कम देखा जाता है। परंतु अल्प-काल में पंचायती प्रतिनिधियों ओर 
परामशंदात्रों समितियों की अकमण्यता देख कर यह वांछुनीय जान पड़ता है 
कि अनिवाय आधार पर काय को आगे बढ़ाया जाय । इस हेतु यह अच्छा होगा 
कि ज्ञेत्र की स्थिति से जानकारी रखने वाले नवयुवक सहायक विकास-अश्रफसर 
या तुलनाव्मक्त पद पर नियुक्त किए जाएं। अभी तो कहों कहीं जनता यह 
सममती है कि प्रोजेक्ट अफसर ओर विकास अफसर को ज्षेत्र का न तो पूर्ण झ्न 
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है ओर न वे शान प्राप्त करने के इच्छुक हैं | जह॑क्तकु ग्राम-सेवकी का संबंध 
है वे दूसरे (या दूर के ) गांव या जिले के हों #ी अच्छा है अन्यथा वे घर 
बैठ कर खाना पूरी करने की प्रवृत्ति के शिकार तो होंगे ही, गांव वाले भी 
उनकी बात नहीं सुनेंगे । 


